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भूमिका 

जगदीश' अ्शाद अग्रवाल इलाहाबाद यूनिवसिटी के एक होनहार विद्यार्थी 
हैं। इन्होंने राजनीति शास्त्र का अध्ययन केवल परीक्षा में पास होने के विचार से 
नहीं किया है किन्तु इसलिये कि इन्हें ज्ञान की प्यास और राजनीति से रुचि है । 
इन्होंने बड़े चाव ओर परिश्रस से युरुप की सरकारों और शासन-पद्धतियों का 
वृत्तान्त लिखा है। आजकल हमारे देश में राजनतिक आन्दोलनों की धूम धाम हे 
और हिन्दुस्तानियों के सासने अपने भावी शासन विधान का भारी अश्न है। इस 
प्रश्न के हल करने के लिये इस बात की आवश्यकता हे कि देश में राजनीति सम्बंधी 
बातों का ज्ञान फैले और विशेष अकार से यूरुपीय' देशों के शासन पर वैज्ञानिक 
रूप से चर्चा हो । इसका फल यह होगा कि हस यूरुप के तजुरबे से छाभ्न उठा कर 
अपने देश की भावी शासन प्रणाली घर विवेचनात्मक विचार कर सकेंगे | 

जगदीश ' पअ्श्याद्‌ जी का ड्यस ओर उत्साह सराहनीय है। झुझे आशा है 
कि वह अपने अध्ययन को जारी रक्‍खेंगे ताकि उनके विचार, गस्भीर ओर परिपक्क 
हो जाय । और वह इनके द्वारा देश का भरता पहुँचाने में समर्थ हों । 


इलाहाबाद 


(४.७.., 72.5८.) 
१$ सितस्बर, १९३३ 


( डा० ) तारा चन्द 
| एकऋए००आ८ए 04 8/909780॑ 


अकियन 


हस को आप के सामने संसार शासन पुस्तक रखते हुए प्रसत्नता होती है । यह 
सारे लेख “भूगोल सासिक पन्न के विशेषांक में भी प्रकाशित हो छुके हैं । जहाँ तक 
हो सका है इस पुसतक में मेंने संसार के समस्त देशों की शास्रन अ्रणाली के 
सम्बन्ध में लिखा है | मेंने इस पुस्तक में सन्‌ १९३२ तक के हवाले दिये हैं । कहीं 
कहीं १९३३ के आन्दोलनों के सम्बन्ध में भी लिखा है। आप के सासने आजकल 
एक बहुत बड़ी समस्या उपस्थित है । आप के सम्मुख देश का बड़ा अइन डपस्थित 
है । मुझ को आशा है कि शायद में इस एस्तक द्वारा आप की कुछ सेवा कर सकूँ । 

शायद आप को विदित होगा कि हिन्दी में अभी ऐसी कोई पुस्तक प्रका- 
शित नहीं हुई है, न राजनैतिक शब्दों का भली प्रकार अज्ुवाद ही हो सका है । इस 
प्रकार मुझ को इस पुस्तक के लिलने में किचित कठिनाई हुईं है। जहाँ तक हो सका है 
मेंने शब्दों का ठीक प्रकार अनुवाद करने का प्रयत्न किया हे। मुझ को नहीं सालूस 
कि में कहाँ तक सफल हुआ हैँ । सुमकिन है कि में कहीं अपना भाव टडीक प्रकार 
प्रदर्शित न कर क्षका हूँ । इन समसत त्रुटियों के लिये पाठक मुझ को क्षमा करेंगे। 

अस्त में में अपने उन भिन्रों को जिन्होंने कि मुझे इस पुस्तक के लिखने में सहा- 
यता दी धन्यवाद देता हूँ और डनके प्रति में कृतज्ञ हूँ । छाछा झुरारीकाक॒जी अग्रवाल, 
ज्योतिषी, सुरादाबाद निवासी, श्री केदार नाथ अग्रवाल “बालेन्दु! और बाबू केशव 
अशाद के ही परिश्रम और अ्रोत्साहन से में इस पुस्तक को पूर्ण करने में सफल 
हुआ हूँ। वास्तव में सारा श्रेय आप ही छोगों को है, इसके लिये में उनका आभारी 
रहूँगा । पंडित रास नारायणजी सिश्र हिन्दी के बहुत बढ़े सेवक हैं । उनके प्रेस का 
बखान करना या डनकी तारीफ़ करना उनकी निन्‍दा करना है । जो कुछ उन्होंने 
स्वदेश भाषा की सेवा की हे उससे हिन्दी संसार भली भाँति परिचित होगा । डसके 
लिखने की आवश्यकता नहीं । आप ही के अताप से यह पुस्तक पूरी हो सकी है । 
उनको धन्य है। 

अन्त में छा जन प्रेस के मेनेजर श्री के० पी० दर जिनके निरीक्षण में यह 

पुस्तक प्रकाशित हुईं है ओर जिन्होंने कि बहुत सहानुभूति दिखाई हे उनके गति में 
कृतज्ञ हूँ । | 


#अनाक विनोत 
इलाहाबाद 
११ सितम्बर, १९४३ जगदीश ' अशादु अग्रवाल 
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मध्य यूरप के प्रजातंत्र राज्य 


१-संयुक्त राष्ट्र और प्रान्त शासन 


जिस ससय किसी नये राज्य की नींव स्थापन की जाय तब उसका संगठन 
इस प्रकार हो कि उसको अन्य राज्य भी सान कें। राज्य के समस्त ज़िलों और 
परान्तों के सम्बन्ध भी ठीक रीति पर हों । आज कल की बहुत बड़ी समस्‍या हे कि 
उनके सम्बन्ध व डनका शासन किस प्रकार होना चाहिये ? इसके समाधान के 
लिये बड़े बड़े महापुरुषों ने नये नये सागों का अनुसरण किया है। उन्होंने भिन्न 
भिन्न सागों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र का सागे अति उपयोगी समझा है। उपयुक्त 
अबन्ध के अनुसार देश के समस्त श्आन्त व स्टेट एक में सिला दिये जाते हैं। परन्तु 
स्‍्टेटों को स्वतंत्रता रहतीं है। यह प्रबन्ध किसी देश में श्रशंसनीय और किसी देश 
में शोचनीय है। 

किसी प्रान्त की सभ्यता, बोली व आचार विचार अन्य ग्रान्तों से भिन्न होने 
के कारण अथवा अरूप संख्यक होने के कारण डसको दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा पूर्ण 


( २ ) 

खतंत्रता नहीं है और न वह चिरकाल के लिये अपने स्वतंत्र अधिकारों को सुरक्षित 
ही रख सकता है | इसलिये इस प्रकार की बहुत सी स्टेटों को एक में मिला दिया 
जाता है। यह प्रबन्ध जर्मनी ओर आस्ट्रिया में बहुत ही सुचारु रूप से काम 
कर रहा है । यहाँ पर जाति, सभ्यता व बोली का कोई भी अन्तर नहीं है परन्तु 
केवल धन का है। पो्ेंड व यूगोस्लेविया में यह अबन्ध कास में नहीं छाया 
गया है । ह 

आस्ट्रिया-हंगरी की युगोस्छव जाति ने यह निरचय किया कि सारा 
देश छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त करके सीमित संख्या कर दी जाय। देश का 
शासन “आन्ड जुपान” ( 6:70 2ण?»0 ) को सोंपा जाता है जिसको 
कि केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है। यह आन्तीय भाग छोटे छोटे ज़िलों में 
वभक्त किये गये हैं जिनका शासन ज़िलाधीश ( वासलनिक 'र३८८ंणां£: ) के 
आधीन होता है। इन प्रान्तों ओर जिलों में एक सभा भी हे जिसके अधिकार 
सीमित हैं । 

इस प्रबन्ध पर बड़ी तीत्र आलोचना हुई है । आलोचकों का कथन है कि 
इस संकुचित शासन होली से प्रान्तीय व जातीय सम्यता का अन्त हो जायगा। अन्य 
सहानुभावों का यह कहना हे कि दूसरे प्रान्तों से परिवर्तत होने के कारण थह 
जातियाँ अरुप संख्यक हो गई हैं। 

लोकल सरकारों को काफ़ी स्वतंत्रता दी गई है । अदठप संख्यक जातियों के 
अधिकार सुरक्षित हैं । डनके अधिकारों में राष्ट्रीय संघ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
कर सकता बरन्‌ राष्ट्रीय संघ के किसी अनुचित व्यवहार से रुष्ट होकर अल्प संख्यक 
जाति अन्तरोष्ट्रीय संघ ( |,.००2प० ०६ ९५८०४७५ ) के समक्ष अपनी राय प्रकट कर 
सकती है । शासन विधान ( (2075४६ए४०४७ ) में भी अदप संख्यक जातियों के 
अधिकार विशेष रूप से स्वीकृत कर लिये गये हैं जैसे पोलेंड, चेकोस्कोवेकिया 
लेटविया ओर लिथुयेनिया में | इन अद्प जातियों को अपने धर्म, सभ्यता और भाषा 
को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है । किसी किसी राज्य में इनको सभ्यता को 
सुरक्षित रखने के लिये संरक्षण सभायें. खोली गई हैं। किसी किसी देश में यह 
छोटी जातियाँ इतनी अधिक अल्प संख्या में विद्यमान हैं कि राष्ट्रीय संघ ने इनके 
किसी प्रकार के अधिकार स्वीकार नहीं किये, और ऐसा सम्भव भी नहीं था। कुछ 
देशों में छोटी जातियाँ देश के एक ही हिस्से में स्वतंत्र रूप में वास करती थीं। 


( है. ) 


इनको स्वयं राज्याधिकार देकर बड़े प्रान्तों से सिला दिया गया है। जैसे कि जीको- 
सलोवेकिया में सब कापेथियन रुथेनिया (505-097990799 हि ) मिला 
दिया गया है। कार्पथियन रथेनिया की एक खतंत्र सभा डाइट! ()2६) होती है 
जो धर्म, शिक्षा आदि आुख्य विषयों पर नियम बना सकती है। यह जावश्यक है 
कि इस डाइट के पास किये हुए नियमों पर रिपब्लिक और रुथेनिया के नेताओं के 
हसताक्षर होने चाहिये। नेता ( 0:८४०6८०८ ) यहाँ के गवनर को नियुक्त करता है । 
डाइट अर्थात्‌ सभा के उत्तरदायित्व का भार गवर्नर पर निर्भर है । रुधेनिया को 
पालियामेन्ट में अपने अ्तिनिध ( डिपटी और सेनेटर ) भेजने का अधिकार है । यह 
प्रवन्ध अभी तक कास में नहीं काया गया है । रुथेनिया का गवनर अपनी हीं जनता 
में से नियुक्त होता है। डप गवनर ज़ेक देश का ही निवासी हो सकता है। अधि- 
कार अधिकतर उप गबनर के हाथ में होते हैं। उप गवनर का कर्तव्य देश निवासियों 
को दीक मार्ग पर चलाने का हे। विशेष आन्दोरून होने पर भी डाइट के होने को 
भ्रविष्य में सम्भावना नहीं हे क्योंकि बजट डाइट के सागे में बाधक है । 

सस्‍्कोवेकिया ने भी ज़ेक ( (2८८ ) सरकार के विरुद्ध आन्दोलन किया है 
ओर यह छोग भी झरुथेनिया की भाँति स्वयं शासन करना चाहते हैं । परन्तु इन 
लोगों को अभो तक कुछ सफलता ग्राप्त नहीं हुईं है । 

फ़िनलेन्ड ( 77797व ) देश में दो जातियों के लोग रहते हैं । यहाँ की अवप 
संख्यक जाति स्वेडन की भाषा बोलती है । अव्प संख्यक स्वेडन वारों के साथ बहु 
संख्यक फिनिस जाति को भाँति ही ससान व्यवहार किया जाता है। यहाँ की राज्य 
भाषा दोनों ही हैं। समस्त नियम दोनों भाषाओं में प्रकाशित होते हैं । भविष्य में 
नये ज़िलों का इस प्रकार निर्माण होना चाहिये कि अपने अपने आचार विचार 
ओर बोली को जनता भिन शिन जिलों में निवास करे। 

महायुद्ध के समाप्त हो जाने पर जम्ननी में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ | इस देश - 

में छोटे छोटे राज्य थे। सब एक मत हो कर इस बात के पकश्षपाती थे कि किसी 
प्रकार पअ्रशा ( ?:ए5४७ ) से उथक्‌ होकर अपना खततन्र शासन करना चाहिये 
परन्तु उन्होंने ऐक्य को सुरक्षित रखने के कारण अपने विचारों को बलिदान कर 
डाला और फिर इस बात का प्रयत्न किया कि प्रशा को जाति और बोलीं के अनुसार 
कई छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त किया जाय । असी तक जश्नंत सभ्यता बल के आधार 
पर निर्धारित थी । केसर विलियस प्रशा का बादझाह होने पर जर्लनी का शासत 


( ४ ) 
करता आता था | ऊपर लिखीं आलोचना के उत्तर में यह कह गया है कि ग्रज्ञा का 
अस्तित्व जमनी के लिये लाभदायक है। अशा ही का शासन रहना चाहिये क्योंकि आज- 
कल जमनी की दृशा अत्यन्त शोचनीय है। इसी कारण प्रशा को प्थक नहीं किया गया । 
केन्द्रीय शासन को सीमा परिवर्तन करने का अधिकार है । परिवर्तंत के लिए 
'राइकसताग! (८०८7६:४०४ ) सभा के है सत को आवश्यकता पड़तीं है। ऐसी 
दशा में अशा अत्येक परिवर्तत को अस्वीकार कर सकता था इसलिए शासन विधान 
में यह अधिकार दे दिया गया है “स्टेट्स यदि चाहें तो परित्रतेत कर सकती हैं 
और केवल एक स्टेट के असहसत होने से परिवर्तन बिछू स्वीकार कर लिया जायगा।”! 
यदि कोई स्टेट सीमा परित्रतन चाहे तो उस स्टेट के छु छोगों तो इस परिवतेन के 
लिये प्रार्थना पतन्न देना चाहिये तदुपरान्‍त यह प्आथना पत्र स्टेट कीं समस्त जनता के 
सासने ( जिसको कि वोट देने का अधिकार है ) रक्‍्खा जाता है। बहुमत के 
अनुसार ही परिवर्तन किया जाता है। इसी सिद्धान्त को “रेफ़रेन्डस! (२ ०ई९०४- 
८००४० ) था जुनता निणेय कहते हैं। सध्य जप्ेनी की छोटी छोटी स्टेट्स थूरंजिया 
( 9८8० 879 ) में सिल गई हें । 
सन १८७१ के राज्य शासन ने स्टेट्स को यह अधिकार दिया था 

“स्टेट्स अपने सतानुसार शासन: कर सकती हैं ।!” परन्तु सन्‌ १९३१५ के शासन 
विधान ने उसके यह अधिकार छीन लिये हैं । स्टेट का शासन स्वरूप प्रजातंत्रवाद 
था “रिपब्छिक' ( 7१८०एॉ०॥८ ) के रूप सें होना चाहिये। 

निर्वाचन शेली में स्त्री पुरुष को वोट देने का समान अधिकार है। इन देशः 
के शासन विधान में निर्वाचन शेली निर्वाचन (77070प्र०7र्श ि९०7४- 
58०० ६४८०० ) के आधार पर निर्सित है। सभा की अनुमति पर कायकारिणों का 
निर्वाचन होता है और उसका अस्तित्व भी सभा पर निर्भर है। यह इस कारण 
किया गया है जिससे कि समस्त जमनी की भिन्न भिन्न स्टेट्स का ऐक्य तथा ससा- 
नठा वनी रहे । 

राइक्सरात (४८०॥४४८ जमनी को प्रधान सभा ) के अधिकार सोमित 
हैं। चान्सकर कार्यकारिणी समिति का मुखिया हे। केबिनेट का अस्तित्व केवल 
राइक्सताग ( २०४८०४५६८४४ साधारण सभा ) पर निभेर है । 

केन्द्रीय सरकार की शक्ति बहुत बढ़ा दी गई है। इसको स्टेट्स के ऊपर 
समस्त अधिकार हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर कि राइक्सताग का अधिकार 
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नहीं है। इसको ऐसे विषयों पर अधिकार हैं जिंन पर कि स्टेट्स कुछ हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती हैं। सेल्ट्रल सरकार स्टेट्स के छिय्रे सत्य सस्य पर नोंति का विर्माण 
भो करतो हैं । कुछ विषय ऐसे हैं कि जिन पर स्टेट्स वा राइक का सप्तान अधिकार 
है। इन सलंससत अधिकारों को #डरटपडए2, 78077720ए6 ॥ए7र्द 20020772४६ कहते हैं । 

यदि स्टेट के निर्शित किये हुए किसी तियस का देश पर बुश प्रभाव पड़ता है 
तो राइक उस नियम को यथा अवसर निषेध कर सकती है। राइक को स्टेट के 
समस्त आशिक विषयों पर पूर्ण अधिकार है। राइक स्टेट के उपाजित द्वब्य के किसी 
भाग को अपने व्यय में छा सकती है। केन्द्रीय शासन को देश में असन चेन फंलाने 
ओर नियस बनाने का पूर्ण अधिकार है। राइक के नियल सर्वोपरि हैं। राइक 
स्टेट के नियमों का निपेघ कर सकती है। पारस्परिक विरोध होने से कोट इसका 
अनुसन्धान करते हैं । राइक के अवऊ अधिकारों से जनता को यह सन्देह हो चला 
है कि जजेनी एक राष्ट्र ( यूनिठरी स्टेट (०7:77 5:2४ ) है अथवा संयुक्त राष्ट्र 
हे ( छ९१७४० 5६७६० )। राइक्स-रात में स्टेट्स के अ्रतिनिधि आकर केवल अपना 
सत प्रकट करते हैं | उनको नियस बनाने का अधिकार नहीं है । न 

आस्ट्रियन संयुक्त रा ( 8 ए5८४०9४ #९त९८०३] (फ09 ) की समस्या भी 
उसी प्रकार है जैसी जर्घनी में प्रशा की वजह से हो गई है । इस देश से आड स्टेट्स 
है। दक्षिणी आस्ट्रिया ([,0४८४ प५८०४०७ ) की जन संख्या समस्त देश' की आधी 
से अधिक है इसलिये इस देश के दो भाग कर दिये गये हैं। दोनों देशों की पृथक 
पृथक्‌ सभाये हैं । देश को जटिक ससस्याओं के अवसर पर दोनों सभाओं का एक 
अधिवेशन होता है अन्यथा अपना अपना कार्य क्रम भिन्न भिन्न होता है । 

स्टेट की कार्य कारिणी की नियुक्ति सेन्ट्रह सरकार करती है । सेन्ट्रढ सरकार 
रेट के किटी नियम को रह नहीं कर सकती; हाँ, कुछ कार के लिए स्थगित 
अवश्य कर सकती है। सेन्ट्रढ सरकार को जमेनी की तरह से ओर सब अधिकार 
आप हैं । 


रे 


है 2803 0 कर 8 


४4 है अक्रा४. जक्ा।ह | "आप वफाएबी 


(7?6फ्परॉच। 8078९ 8799) 
समस्त नये विधानों के प्रारश्स में एक प्रकार को भूमिका हे जिनका तात्पयय 
यह है कि शासन विधान जनता का बनाया छुआ है और उन्हीं के लिये है । यह 
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इसलिये कि देश में शान्ति रहे और न्याय सुचारु-रूप से हो । “जमन जनता ने 
अपने देश में न्याय ओर शाशब्ति सुरक्षित रखने के लिये इस शासन विधान को अप- 
नाया है | ज़ेकोस्कोवेक जनता अपने देश को संगठित करती है ओर ल्याय अथवा 
शान्ति को स्थापित करने के लिये वह शासन विधान का निर्माण करती है।” 
“पेस्टोनियन ( 28007709 ) निवासियों का दृढ़ झंत्र हे कि बह अपने देश का 
संगठन, नियस, न्याय व स्वतंत्रता के आधार पर स्थापित करें जिससे कि देश बाहरी 
आक्रमणों से सुरक्षित रहे ओर देश के वातावरण में शान्ति का संचार हाँ जाय । 
इसीलिये शासन विधान का निर्शाण किया जाता है ।?”” केच्रछक पो्ेड के शासन 
विधान में धामिक अंश रक्खा गया है। वहाँ के निवासी इईंइवर को धन्यवाद देकर 
प्रार्थना करते हैं कि उनके देश का भरता हो, सखतंत्रता चिरंजीव रहे जो कि १७० 
वर्ष के निरन्तर परिश्रश्न के पश्चात्‌ प्राप्त हुई है । यूगोस्लेविया ( ४प६०४७४१० ) में 
अवश्य कठिनाई का साधना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर राजा अथवा ऐसेम्बली दोनों 
ही शासन करते हैं । देश की सब जातियाँ अर्थात्‌ “सर्ब, क्रोट, स्कोवेन लोग ( 56:०5, 
(2702४ 274 $0५४272८5८ ) वैध राजतल्त्र, ( (0म%४४प्प्रं०047 (00987८09 ) 
की स्थापना करते हैं ।”” इस कथन में उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया है कि केवल 
जनता ही अधिकारों की जननी है। फ़िनलेण्ड वालों ने समस्त अधिकार और 
शक्ति ऐसेम्बली को दे दिये हैं। ऐस्टोनिया में भी समस्त अधिकार जनता को हैं। 
“जनता”! में वोट देने वालों के अतिरिक्त वोद न देने वाले भी शामिल हैं । ऐस्टोनिया 
की कार्यकारिणी समिति का निर्माण भी जनता पर निर्भर है। यहाँ पर भी 
वोट देने का अधिकार अधिकांश' जनता को है । 

इन देशा में ऐसम्बली शासन विधान के नियमों में आवद्ध होकर कार्य 
करती है । ज़ीकोस्लोवेकिया ओर लिथुयेनिया में सभा शासन विधान के निथमों के 
. विरुद्ध कोई नियम निर्माण नहों कर सकती । इस बात का निश्चय करने के लिये 
देश में न्यायालय नियुक्त हैं ।. परन्तु जनों में ऐसे कोई न्यायालय नहीं हैं, अत्युत्त 
ऐसे न्यायालय हैं जहाँ यह घोषित किया जाता हैं कि राइक स्टेट के नियमों का 
निषेध करती है, परन्तु उन न्यायारूयों को यह घोषित करने का अधिकार नहीं है 
कि राइक के नियस शासन विधान के विरुद्ध हैं। ऐल्टोनिया में न्यायालय अमरीका 
की भाँति किसी भी अभियोग में यह घोषणा कर सकते हैं कि नियम शासन विधान 
के विरुद्ध हैं । 
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राजकीय निमय ( (0058पघ८८०: 7,4४५ ) और उपनियर्मों में अन्तर 
कर दिया गया है । वेध नियमों में संशोधन के लिये विशेष बहुमत (.8०50[एर८० 
७५]०४४७) चाहिये। ऐसा ही रेफरेन्डस के सम्नय पर भी आवश्यक है । लेटविया 
और ऐस्टोनिया में बहुत ही थोड़ी जन संख्या 'रेफरेन्डस! या जनता-निर्णय के लिये 
प्रार्थना कर सकती है। ऐसा ही लिथुयेनिया में भी है । यूगोस्केविया में यदि किसी 
संशोधन की आवश्यकता पड़ती हे तब डाइट” ( ): ) को भंग करके विधान 
विधायनि सभा बुलाई जाती है जो संशोधन पर अपनी सम्सति प्रकट करती है । 
राजा के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। पोलेंड में हर दसवें वर्ष के अनन्तर डाइट 
उपस्थित मेम्वरों की 3 संख्या से शासन विधान के किसी नियम को संशोधित कर 
सकती है। सेनेट की जाज्ञा आवश्यक है। प्रति पच्चीसवें वर्ष के अनन्तर सेनेट 
और डाइट का सम्मिलित अधिवेशन होता है। वह वाद-विवाद के अनन्तर किसी 

नियम का संशोधन करते हैं । 


३-आनुपातिक निर्वाचन 


(?#ककूणलांग्मरं रि००72३९आमदवा0म छा रंग्राएड>इधो 3प्रा92७) 


समस्त देशों के शासनविधानालुसार समस्त जनता को वोट देने का समान 
अधिकार है। वोट देने के अधिकार किसी प्रकार बंचित नहीं किये जा सकते । राज्य 
शासन जनता के ही आधार पर है। इस कारण वोट देने के सम्बन्ध में जनता को 
अधिक से अधिक अधिकार दिये गये हैं । 
सन्‌ १९१८ के पूर्व ख्रियों को वोट देने का अधिकार केवरू आस्ट्रेलिया, नावें 
डेनसाक व हालेड के देशों में ही था । इंगलेंड में खियों को वोट देने का अधिकार 
से सन्तुष्ट हो कर प्रदान किया गया है । परन्तु उनकी 
अवस्था ३० वर्ष की होनी चाहिये। अन्य देशों सें उनके लिये कोई रुकावट नहीं 


१०९८ में उनकी सेवा 


रखी गई हों। उनको पुरुषों की तरह वोट देने का समान अधिकार है| केवल 
यूगोसलेविया में वोट देने का अधिकार स्वीकृत नहीं किया गया है । 

अवस्था कुछ अधिक नहीं रक्‍खी गई हे | फ़िनलेन्ड में २४ वर्ष की अवस्था 
के व्यक्तियों को वोद देने का अधिकार है, जर्मनी और ऐस्टोनिया में २० वर्ष वालों 
को अधिकार है। जो छोग दुर्बकू, क्षीण या पागल हो गये हैं वे वोट नहीं दे 


( ८ ) 

सकते हैं। क़िनलेण्ड के अतिरिक्त सभो अड्शो में दीवालियों (950[ए०४०४८४ ) को 
भी बोट देने का अधिकार हे । सैनिक जिस समय तक सेना में रहते हैं बोद नहीं 
दे सकते। सभी प्रदेशों में यह लोग नेता अर्थात्‌ “प्रेज़ीडेन्ट! ( 2/०४0९7६ ) 
के निर्वाचन के लिये भी वोट दे सकते हैं । 

वोट देने वालों को स्वयं डस पद पर खड़े होने का भी अधिकार है, अड्चनें 
बहुत कम कर दी गई हैं। और यह भी आवश्यक नहीं है कि भेम्बर धनी हों 
परन्तु कुछ प्रदेशों में अवस्था की अधिकता अनिवार्य कर दी गई है। ज़ेकोसलो- 
वेकिया और यूगोस्लेविया में मेम्बर की अवस्था ३० वर्ष की होनी चाहिये; जमेनी 
ओर पोलेंड में पश्चीस; लिथुयेनिया में चोबीस; फ़िनलेन्ड, छेटविया और ऐस्टोनिया 
में जो लोग वोट दे सकते हैं वे खड़े' भी हो सकते हैं । 

उश्नीसवीं शताब्दी में सरकारी कप्चारियों को खड़े होने का अधिकार न 
था । इसका त्तात्पय था कि शासन दलब॒न्दी के विवाद से अ्रष्ट न हो जावे। 
ज़ीकोस्लोवेकिया और पोलेंड में अफ़मर लोग इस्तीफा देकर पालियामेन्ट के भेम्बर 
हो सकते हैं । ज़ीकोस्लोवेकिया में कुछ अफ़सर लोग जैसे कि “प्रीफ़ेक्ट्स! (?/०:९०६७) 
जिलाधीश, ट्राइभध्यूनल के मेम्बर तथा विधान सम्बन्धी न्यायाकछ्यों, ((०008४६फ- 
ध०धर्णा ००००८७) के मेज्बर खड़े नहीं हो सकते । यूगोस्लेविया में पुलिस अफ़सर, 
अर्थ व कृषी विभाग के अफ़सर खड़े नहीं हो सकते औरर अपने केन्द्रवर्ती स्थानों के 
लिये स्थानीय पदाधिकारी खड़े नहीं हो सकते । शिक्षा विभाग के लोग खड़े हो 
सकते हैं और ऐसा करने से वह अपना पद नहीं खोते हैं । 

महायुद्ध से पूर्व बहुत ही कम देशों में संख्या-तुल्य-निर्वाचन (?7070:ए0ं०ा्बा 
६९०४९४८४० ६००) होता था, परन्तु सहायुद्ध के पश्चात सभी देशों में यह रीति 
प्रयोग में लाई गई है । इस रीति के अनुसार अल्प संख्यक जातियाँ भी निर्वाचित 
हो सकती हैं | ऐसा न होने के कारण बहु संख्यक जातियाँ बहुथा निष्ठुर हो जाती 
थीं ओर अव्प संख्यक जातियों पर अत्याचार करती थीं। प्रायः ऐसा भी होता था 
कि अठ्प संख्यक जातियाँ भी एसेम्बली में अधिक संख्या में प्रविष्ट हो जाती थीं। द 

नये विधानों ने यह प्रयत्न किया हे कि जहाँ. तक हो सके किसी व्यक्ति की 
कोई भी वोट बेकार न जाचे। यूरप के सारे अदेश निर्वाचन के लिये भिन्न भिन्न 
- भागों में विभक्त किये गये हैं। यहाँ पर बेडन ( 890०9 ) देश की निर्वाचन 
रीति प्रयोग में छाई गई हे। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र (2 0०757 6४८५ए) 


(६९% ) 


के लिये सूची (]45:) तय्यार करती हे जिसमें डस दल के मेम्बरों के नाम लिखे रहते 
हैं | जनता यार्टी के लिये चोट देती हे न कि किसी व्यक्ति के लिये। पार्टी यदि 
१०००० वोट पा जाय तो उसको सभा में एक पद श्राप्त होता हे । सूचो में जिसका 
नास प्रथम होता है वही सभा में जाता है। इस प्रकार इस पार्टी को दस दस 
हज़ार की जितनी संख्या होगी उसी के अज्ुसार उस दुलू को एक पद और प्राप्त होता 
है। मेम्बर लोग ऐसेम्बली नामावली के अनुसार जाते हैं। सब केन्द्रों की वोट जोड़ 
ली जाती है। और १०,००० की संख्या के अनुसार उस दुकू को सीट प्राप्त 
होती है । यदि वोट १०,००० से कम हों परन्तु ७७०० से अधिक हों तो उस 
दल को ३ सीट और दीं जाती है । ऐसेम्बली के मेम्बरों, की संख्या वोट देने ही पर 
निर्भर है । द 

इस रीति के अनुसार मेम्बर ओर वोटर में कुछ सम्बन्ध नहीं रहता । बेवेरिया 
( 84०४779 ) में वोटर मेम्बर के लिए वोट दे सकता है । यदि कोई मेम्बर पसन्द 
न हो तो दुछ के लिए वोट दे सकता है । 

जम॑नी में केन्द्रीय लिस्ट के अतिरिक्त यूनियन लिस्ट ( एकांत 45६ )* 
और राइक लिस्ट ( (२४८॥ 45: ) होती है । इस प्रबन्ध के अनुसार थोग्य तथा 
अज्युभवी छोग भी ऐसेम्बली में जा सकते हैं । 

जेकोस्लेवेकिया में वोट देना पुण्य काये और करतेंच्य है। वोद न देने के कारण 

उन पर जुर्माना किया जाता है। केवल चृद्ध जनों को रोगियों को या जो कार्यवद् 
नहीं आ सकते वोट न देने के अपराध के लिए आथना पत्र भेजने पर क्षमा किया 
जा सकता हे अन्यथा नहीं । 


४-निरवांचन विधि ओर राष्ट्रीय दल 


यद्यपि दुरू सम्बन्धी विषय शासन विधान से थक है परन्तु दुल सम्बन्धी 
दोषों को दूर करने के कारण शासन विधानों में निर्वाचन क्रिया भी स्पष्ट शब्दों में 
लिख दी गई है । 


“यूनियन छिस्ट--जमनी में ३५ केन्द्र हैं। दो केन्द्रों को मिला कर एक 
यूनियन बनती है। सब यूनियनों को मिला कर राईक की हछिस्ट के भज्ञसार पद्‌ 


दिये जाते हैं । 
२ 


( १० ) 
सभी देशों के शासन विधानों में पार्टी बन्दी की सूची (75६ ) तथ्यार 
की जाती है। वोटर केवल अपनी पार्टी की सूची के लिये ही वोट देते हैं। इस 
नियमानुसार वोट व्यर्थ जाने का भय नहीं रहता । इस सिद्धान्त में सब से बड़ा 
अवगुण यह है कि बोस के स्॒तन्त्र विचारों का प्रवाह नहीं रहता । पार्टी के दल 
समुदाय अपने आतंक से उनको वोट देने को बाध्य करते हैं । सेम्बर अपने दल का 
ही सदेव समर्थन करता है । जीकोस्लोवेकिया भें तो इसके अवगुण बहुत ही अधिक 
हैं क्योंकि वोटर को सजवूरन अ्चलित नियमों में आबद्ध होकर सूची के लिए बोद 
देनी पड़ती है, वह चाहे किसी मेम्बर को भी न चाहता हो। वोटर रुष्ट होकर 
किसी मेग्बर के नाम को काट भी देता है उसकी वोट व्यर्थ नहीं जाती । मेम्बर 
स्वयं खड़ा नहीं होता वरन्‌ दुल के टिकट पर खड़ा होता हे । 
इस संख्या तुष्य निर्वाचन के पक्ष में एक बात यह भी है कि पालि यामेन्ट 
देश के लिये कोई भी नियम समस्त देश के भिन्न भिन्न मतों की सम्मति लिये 
बिना नहीं बना सकती । पालियामेन्ट का प्रधान कार्य है, वाद-विवाद ओर 
निश्चयात्सक परिणास । दीघच संख्या ( 0७]०४४० #पा७ ) की वजह से वाद 
विवाद करना व्यर्थ है क्योंकि संख्या अधिक होने के कारण जर्प संख्यक दल के 
लोग किसी युक्ति के आधार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते और सूची नियम के 
अनुसार भी वोट देना व्यर्थ है क्‍योंकि मेम्बर अपने ही दुरू का पक्षपाती हो 
सकता है । पार्टी का निर्णय किया हुआ ही सत वह सभा में रख सकता है । 
ऐसी अवसर पर उसको अपने विचारों का बलिदान करना पड़ता हे। समस्त शासन 
विधानों में यह स्वीकार कर लिया गया हे कि मेम्बर जनता के निर्वाचित किये हुए 
हैं ओर अपना सत प्रकट करने में स्वतन्त्र हें। वास्तव में ऐसा नहीं है । मेम्बर अपने 
दल के पूर्ण पक्षपाती हैं। आवश्यक विषयों पर दुलू की सीटिंग होती है और दुल 
का किया हुआ निर्णय ही मेम्बर को समर्थन करना पड़ता है। यदि किसी अवसर 
पर वह अपने दल के विरुद्ध कुछ करता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह 
पालियामेन्ट का मेम्बर नहीं रहा चरन यह कि दर भविष्य में उसको निर्वाचित 
नहीं करेगा। समस्त अजातंत्र राज्य शासनों में हम उपरोक्त बात प्रधान रूप 
में देखते हें । 
संख्या ठुल्य निर्वाचन की शम्नालोचना करते हुये भहाजुभावों ने बड़ी 
बड़ी टिप्पणियाँ की हैं। उनके विचार में उपरोक्त नियसों के अनुसार देश में 


( ११ ) 


अनेकों दल बन जाते हैं और शने; शने: पारस्परिक वेसनस्थता में परिणत हो ज्ञाता 
है। आ्रायः यह बहुत कम होता है कि कोई दो सेम्बर राज के किसी विपय पर 
सहमत हों । समस्त भतों का डीक रूप में प्रदुशन होना असम्भव हैं । दुछू बन्दी 
का अभिप्राय यह है कि बहुत से एकसत लोग पररुपर अन्त्रणा करके अपना 
संगठन कर लें। यदि बहुत से मेम्बर अपना खतंत्र दुछ बना छेते हैं तो इनका 
कार्य क्षेत्र भी विशाल हो जाता है । 
जम॑नी में १९२४ में ५ दु थे। ज़ीकोस्लोवेकिया में १९२० के निर्वाचन के 
समय २७६ मेम्बरों के १५ दल थे। प्रत्येक दल के भेस्बरों की संख्या $ से ७६ तक 
थी। १५२५० के निर्वाचन के समय २९५ दुरऊू बन गये थे। ऐस्टोनिया में १०० 
मेम्वरों के इस दुल थे । छेटविया में १९२५ में ४७३ दल थे । 
अनेकों दुल होने का कारण संख्या तुल्य निर्वाचन ही नहीं हे बरने ओर बातें 


की 
ध् 


भी हँ---उदाहरणाथ आजकल व्यवसायी लोग भी अपने दर बना छेते हैं ओर अपने 
अपने मेम्बर भेजने का प्रयत्न करते हैं | छोटे छोटे दक जिनको बड़ी संख्या सिलता 
कडिन हे बड़े दुलों में मिल जाते हैं । यह दुल राष्ट्रीय विषयों पर अपना अपना मत 
प्रकट करते हैं । ये सदेव सास्प्रदायिक लाभ ( $९८४४0०व4 770८725६५ ) की चिन्ता 
मे तत्पर रहते हैं । जब तक दुरू राज्य व्यवस्था पर मत अकट करते रहेंगे उस समय 
तक अधिक दलों की उत्पत्ति नहीं होगी । साम्प्रदायिक सतभेद होते ही अधिक दलों 
की सृष्टि हो जाती है । 

जिन देशों का शासन विधान हम आप के सासने रख रहे हैं उनमें उदार 
दुल ( [5८745 ) या संकीर्ण दुल ( (४०0795८०४०६०८७ ) का अन्तर नहीं है वरन्‌ 
सौदागरों ( 9008००४$ ) व साम्यवादियों ( $0८५७४८ ) का है। पूर्वी यूरप में 
कृषक दुल ( /& 2/277975 ) भी हैं। पहली पार्टी में तो पूँजीपति, जमींदार, कर्स- 
चारी, तथा अन्य व्यवसायी हैं। दूसरे दुल में क्ृपक, तीसरे सें सज़दूर और अन्य 
लोग हैं | परन्तु उदार दुल ओर संकीर्ण दुल में सदेव परसपर विरोध रहता है । 

जसनी में संकीर्ण दर राष्ट्रीय दुल ( रिं४८४079॥5६ ?९०००?5 287:ए ) 
है जो कि बेध राजतंत्र शासन क्‍ (०आाडएं्प्पं०्प! 0727८0ए ) चाहता है । 
इसी दल के नाम अन्य देशों में भिन्न भिन्न हैं । यह संकीर्ण दल वाले धामिक विचार 
के हैं और केथोलिक सत के अनुयायी हैं और गिर्जा व 'स्टेट! ( शज्य ) का संगठन 
चाहते हैं । परन्तु जर्मनी निवासी महात्सा रूथर ( [.0076८ ) के पक्षपाती हैं। 
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जर्मनी के राष्ट्रीय दुल से कुछ छोग परथक्‌ हो गये हैं ओर इन लोगों ने अपना नाम 
स्वतंत्र_बुछ ( ॥76८००7 74779 ) रक्‍्खा है। यह दृर सारी क्रान्ति को दृबाना 
चाहता है ओर अंजातंत्र राज्य शासन के विरुद्ध है । 

फ़िनलेन्ड में संकीण दल वाले रूस के सत के बिव्कुल ही विरुद्ध हैं। यह 
देश-विजय चाहते हैं। इस दुर का नाम 'जयगर सोसाइटी” ( ४४8०८ 80८०४ ) 
है। जर्सनीं में यह दुल राष्ट्र अजातंत्र वादी (7ए४४०४्०न ॥6700८४४४७ ) के 
नास से असिद्ध है। जसन प्रजातंत्र चादी ( (0९४४097 200000£7%८5 ) साधारण 
अथवा उदार अजातंत्र राज्य चाहते हैं। इस दुर के अनुगामी अधिकतर विद्वान 
पुरुष हैं । 

ज़ीकोस्कोबेकिया, फ़िनलेंडं, यूगोस्लेविया, लेटविया, ऐस्टोनिया, लिशुयेनिया 
में कृषक सर्व सान्‍य हैं। यह लोग विचारों में बढ़े चढ़े हैं। प्रजातंत्र राज्य शासन 
चाहते हैं परन्तु साम्यवादी नहीं हैं। इन सब देशों में सज़दूर प्रजातंत्र साम्यवादी 
( 50८४ /00000०:905 ) हैं । इन छोगों का विचार है कि डपज की सम्नस्त 
साभग्रियाँ राज्य के अधिकार में रहें और शनेः शने: पूंजीपतियों को नष्ट कर दिया 
जाय । वे ऋन्तिकारी नहीं हैं वरन्‌ अपने उद्देय की पूर्ति पालिय।मेन्ट के नियमों 
द्वारा फली भूत किया चाहते हैं । 

कम्यूनिस्ट दुलः ( (2०:7770778: ) करान्तिकारी हैं। भिन्न भिन्न संस्थाओं 
में युद्ध की प्रेरणा करते हैं ( (.98$ ऐै०7 ) । अपने गन्तव्य पद पर पहुँचने के 
लिये उन्होंने भिन्न भिन्न मार्ग खोज लिये हैं । यह काययक्रम में किचित उदार हैं परस्तु 
आदर्श में नहीं । यह लोग पालियाग्रेन्ट के निर्वाचन में भी सम्मिलित होते हैं । 
जीकोस्लोवेकिया में इनकी संख्या द्वितीय नम्बर है। यह दीघे संख्यक दल का 
विशेष भी करते हैं। इस कारण यह अश्ञान्ति दुल कहराने योग्य है न कि 
क्रान्ति दल । क्‍ 
फ़िनलेन्ड के 'सोशलिस्ट” ( 5009॥5६ ) भी १९२४ के पश्चात्‌ किचित 
उदार हो गये हैं। यह छोग रूस से सम्बन्ध तो चाहते हैं परन्तु रूस की भाँति 
खूनी राज्य नहीं चाहते हैं । कम्यूनिस्ट दु रूस से आर्थिक सहायता पाने के कारण 
गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है । । 

दल के किसी भी निणेय में जातीयता का बहुत प्रभाव पड़ता है । बहुत से 
देशों में अल्प संख्यक जातियाँ अपने अपने दुरू बना छेती हैं । 
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यह दुल अधिक दुलों में विभाजित हो गये हैँ। दुलों की संख्या जेसा 

कि हम पहले लिख चुके हैं बढ़ती जा रही हैं ओर संख्या तुत्य निर्वाचन होने के 
' कारण सभी दलों का पालियामेंन्ट में निर्वाचन हो जाता है। बहुत से व्यवसाइयों 
ने भी अपने अपने दुल वना लिये हैँ जेसे की जसनी में “पृथ्वी संघ” ( [बा 
[,९880४७ ); क्ृषी संघ ( 2९३५६३708 770% ) । ऐसे ही दुल अन्य देशों में भी हैं । 
ऐसा होने पर भी दुलों का भिन्न भिन्न प्रोग्राम नहीं होता । उपरोक्त दलों का 
जीवन केवल मतों पर निर्भर नहीं है बल्कि नेता के नाम से भी दुल का नाम 
प्रसिद्ध हो जाता है। नेता प्राय: सत-मेद्‌ होने के कारण कभी कभी दल से भी 


प्ृथक्‌ हो जाते हैँ ओर नये दुलों की स्थापना करते हैं । 
अब हम को यह विदित हो गया कि अलज्लुपातिक निर्वाचन प्रजातंत्र राज्य 


शासन के उच्च आदर्श के छिये ढीक नहीं क्योंकि इध्स के कारण अनेकों दुल बन जाते 
हैं। प्रजातंत्र राज्य शासन का प्रधान उद्देय यह है कि किसी प्रकार राष्ट्र का 
कल्याण हो । दुरूवन्दी, सनसानी विडस्बनायें ऐसे राज्य को आय; निर्मूल कर 
डालती हैं। इसका काभ यह हे कि अतिनिधि दुलू का नेता बनने के अतिश्क्ति 
राजनीतिज्ञ भी बन सकता है | बड़े दल के नेताओं के ससक्ष बहुत सी समस्‍यायें 
रहती हैं। उनका उद्देय कदापि एक नहीं रह सकता । परन्तु जहाँ अधिक दुल 
हैं वहाँ पर नेता लोग ऊँचे विचार के नहीं होते ओर न घहनशील ही होते 
हैं। वरन शने; शनेः संकी्ण विचार के हो जाते हैं । डनका उद्देय केवल साम्प्रदा- 
सिक रहता है उसी के लिये वह भरसक प्रयल करते हैं। तसविये से डनके दुर 


को अधिकार सिलने की सम्भावना रहती हे । 
संख्या तुद्य निर्वाचन के कारण संख्या ( 5६206 779]07777 ) 


परलियामेन्ट में कभी नहीं हो सकती | कुछ छोग इस बात को इसलिये अच्छा बताते 
हैं कि अजातंत्र राज्य शासन में राजकीय नियम शने; शने: सुअवसर पर बनने 
चाहिये | सुधार तब तक नहीं होने चाहिये जब तक कि देश की अधिकांश संख्या 
उसके लिये प्ररणा न करे । इसी अ्रथाजुसार केबिनेट कभी शक्तिशाली नहीं हो 
सकती । प्रवन्ध कारिणी को कुछ शक्ति प्रदान करने की एक बहुत बड़ी समस्या हो 
गई है । इस बात का अयल्न किया जा रहा है कि किसी एक दुल का पालियासेन्‍्ट में 
बहुसत हो सके । इस प्रबन्ध के अनुसार दुल के संचालक भीषण रूप धारण कर लेते 
हैं। उनकी ऋरता से असन्‍्तुष्ट हो कर नये दुलों को उत्पत्ति होती है । 
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जमनी अदेश में छोटे दुलों की वोट बड़े दुलों में मिलाने का प्रयत्ष किया 
जा रहा है । निर्वाचन केन्द्रों को भी छोटा करने का प्रथत्न है जिससे प्रतिनिधि 
अथवा जनता में अधिक संघर्ष हो सके | ज़ीकोस्लोवेकिया में भी सूची और आवश्यक 
बोट के विरुद्ध आन्दोकून हो रहा हे । वोढ वास्तव में दल के प्रोग्रास के लिये होनी 
चाहिये न कि सूची के लिये । 

पोलेंड में कुछ प्रतिनिधि नेता ( ?:८४४०००६ ) को निर्वोचन नियमों में 
परिवतन करने का अधिकार देना चाहते थे परन्तु असफल रहे । 

इतना आक्षेप और आन्दोलन होने पर भी इस शैली का जददी परिवतेन 
नहीं हो सकता क्योंकि कोई, नया सागे सी नहीं दिखाई देता। छोटे दर वाले 
इंगलेंड की भाँति एक केन्द्र एक अतिनिधि (5086 एाश7978८४ ०07500प्रथ्ट टं2४) 
भी नहीं चाहते हैं । ऐसा करने से अन्याय होने की सम्भावना है 


कुछ छोगों का कथन हे कि प्रजातन्त्र राज्य शासन में भिन्न भिन्न व्यवसायों 
का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। दीघे संख्या निवाचन की स्थापना करना उनको 
अपना खतंत्र सत प्रकट करने से रोकना है । इस अथा के परिचालन से सर्च साधारण 
सत ( 067८४० ऐप! ) ठीक तरह से प्रकट नहीं हो सकता | निर्वाचन विधि में 
परिवर्तन करने से अ्बन्ध कारिणी की बनावट में स्वयं परिवतेत हो जाथगा | ऐसा 
होने पर दुल संघ प्रबन्ध कारिणी ( (०2॥४08 (50ए6४7776705 ) का अन्त हो 
जायगा । 

सन्‌ १९२६ में ऐस्टोनिया के निर्वाचन नियमों सें परिवतन कर दिया गया । 
यदि कोई दल निर्वाचन के समय पालियामेन्ट में दो प्रतिनिधि भेजने में अससर्थ 
रहेगा तो उसकी ज़मानत ज़ब्त कर लछी जायेगी | कुछ दलों ने संगठन कर लिया | 
परिणास यह हुआ कि ३० दुलों के बजाय केवछ १४ दुर रह गये । 


५० ओर प्रस्तावना 


(रि०(९-९आरतपाय बाते जिधंधधंर८) 
नवीन शासन विधान बनाते ससय भहालुभावों ने श्रजा के सत्वों पर विशेष 
ज़ोर ही नहीं दिया है वरन्‌ उन्होंने डनको अपने अधिकार का रूप में परिणत 
करने के साधन भी तिर्साण किये हैं । इंगलेंड की जनता केवल निर्वाचन काल में 
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खतंत्र है तत्पश्मात्‌ पुन: सेवक बन जाती है। अमरीका को प्रतिनिधि सभा (7075० 
0 रि०[०/25८४४8८ए८५ ) में शोचनीय दोष हे जैसे, घूस की प्रचलित प्रथा 
इत्यादि। जर्मनी की सभा 'राइक्सताग! ( रेटांटा5ध्ब४ ) न तो भूत पूर्व सरकार 
( [0८८ (007८४४77८४८ ) की ही सहायता कर सकती है और न प्रजा का 
ही साथ दे सकती है | इस बात से यह स्पष्ट रूप में सिद्ध हो गया है कि निर्वाचित 
अतिनिधि नितानत अयोग्य हैं। उन पर वंशीय राज्य ( लि&ा&वी६४7ए एाणा- 
१7८09 ) और घनिक शासन ( ॥०४८0०४४८४ ) जैसा अविश्वास है । श्वीटज़रलेण्ड 
तथा अमरीका में जनता को ख्॒यं अस्तावना ([70709प9४० ) का अधिकार दिया गया 
है । इस बात से वहाँ की जनता की योग्यता का पता चुक गया है। 

पालियामेन्ट पर अविश्वास होने का काश्ण यह ससझा जाता है कि यह 
केवल अनभिज्ञ, अयोग्य नये रंगरूटों के परश्पर वार्तालाप करने की रंगभूमि है 
क्योंकि अनज्लुभवी कमंचारी गण इसमें स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं । इसी लिये 
जनता को स्वयं नियम बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। जर्मनी में जनता- 
अस्तावना के अधिकार का अज्लुसोदन सभी पक्षों ने किया हे। सगर ज़ीकोसलो- 
वेकिया, पोलेड व यूगोस्लेविया में अजा को यह अधिकार नहीं दिये गये हैं । यह 
अधिकार उन्हीं को देना चाहिये जो डचित प्रयोग कर सकते हैं । 

जथनी मे थह देली जनता के शिक्षार्थ अचलित की गई है क्योंकि बार बार 
भत प्रकट करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वीटज़रलेण्ड में जनता-निर्णय ( ]२०- 
ई९४९४तफ्ात ) की परिषाटी ने स्पष्टतया दिखा दिया है कि जनता किंचित संकुचित 
हृदय है । इस कारण जनता की स्वीकृति बिना किसी नियम की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । छोकमत सभी समय लाभदायक है । 

स्वीटज़रलेण्ड, व अमरीका में पालियामेन्ट अपने निर्मित नियसों पर 
जनता-निर्णय की घोषणा करती है अथवा, जगता की नियमित संख्या की प्रार्थना 
पर 'रेफ़रेंडम' की आज्ञा देती है। इन प्रदेशों में जनता को स्वयं नियस बनाने 
का अधिकार है । यह नियम या तो साधारण होते हैं या शासन विधान में परिवतेन 
करने के लिये होते हैं । ऐसी प्रार्थना पर पालियामेन्ट अपनी अज्ञुमति प्रकट करती 
है | यदि पालियामेन्ट इसके विरुद्ध हो तो देश' के समक्ष यह अस्ताव उपस्थित किया 
जाता है । जनता-सत ही सर्व सान्‍्य है। 

परन्तु उन प्रदेशों के शासन विधानों में जिनका हम वर्णन कर रहे हैं यह 
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आवश्यक नहीं है कि समस्त नियस देश के समक्ष उपस्थित किये जाये। ऐश्टोनिया 
में शासन विधान परिवर्तन सम्बन्धी सभी बिल, और लेटविया में शासन विधान 
सम्बन्धी परिवर्तन बिल जो कि बहुत ही आवश्यक हों जनता के समक्ष रक्‍्खे जाने 
चाहिये | लेटविया, ऐस्टोनिया और जमनी में जनता को नियस बनाने का अधिकार 
है । जनता की एक नियसित संख्या ठीक रुप सें अस्ताव बनाती है जो कि पालिया- 
मेन्‍न्ट के समक्ष रखा जाता है। यदि पालियामेन्ट नामंजूर कर दे तो जनता 
का निर्णय सर्व सान्‍य समझा जाता है। जनता को शासन विधान में संशोधन 
करने का उतना ही अधिकार है जितना कि नियम बनाने का । परन्तु शासन विधान 
सम्बन्धी परिवर्तन के लिये जनता की अधिक संख्या को प्रार्थना करनी चाहिये | 
लिथुयेनिया व आरिट्रिया में जनता के कुछ छोग प्रस्तावना कर सकते हैं । पालिया- 
मेंट को डस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि वह उससें संशोधन 
कर या रद्‌ कर दे तो जनता की कुछ अधिकार नहीं रह जाता। सभा का निर्णय 
ही सर्वे सान्‍य है। जब सभा का निर्णय ही सर्वेसान्‍्य है तो जनता अस्तावना का 
लाभ ही क्या ? । 

इस प्रथा का सन्तच्य यह है कि पाछलिमिन्ट को प्रजा की इच्छानुसार कार्य 
करना चाहिये। भाव यह है कि पालियामेन्ट का कार्य ऋम दपेण की भाँति स्वच्छ . 
रहना चाहिये जिससे अजा की आकृति विक्ृति सदेव उसमें दृष्टिगोचर होती रहे । 

ऐस्टोनिया में जनता के पालियामेन्ट के किसी बिल पर विरोध करने पर 
पालि यामेन्ट तुरन्त भंग कर दी जाती है और पुनः निर्वाचन होता है। अशा, 
( ?#705४9 ) बेवेरिया (82097) और जमनी की अन्य स्टेट्स में जनता यदि 
चाहे तो पालियामेन्द को भंग कर सकती है। परच्तु ऐसी दशा में अधिकांश मत 
की आवश्यकता पड़ती है। प्रज्ञा में है वोटरों की संख्या को पार्लियामेन्ट के भंग 
करने की आर्थना करनी चाहिये ओर यदि आधे से अधिक वोटर इससे सहसत हों 
तो पालियामेन्ट अवश्य भंग कर दी. जाती है । 

यह तो जनता निर्णय ( रेफ़रेन्डस ) की साधारण रीति हे। नये शासन 
विधानों में हम और ओर नवीन बातें पाते हैं । 

जसेनी, ऐस्टोनिया और लेटविया में सभा का ह भाग किसी भी बिल को 
दो सास के लिये स्थगित कर सकता है। उपरोक्त दो महीनों में वोटरों की नियमित 
संख्या को जबता निर्णय के लिये प्रार्थना करनी चाहिये। जमनी की - दोनों 


( २७ ) 


सभाये (२०४८(४६३४० 27० रि०८०१६:०४ ) यदि थह कहें कि बिल अत्यावश्यक है तो 
बिल स्थगित नहीं किया जा सकता | लेंटविया में भत्यावश्यक की स्वीकृति के लिये 
पूर्व से ही बहु-संख्या को अजुर्सात देनी चाहिये ओर बिल पास हो जाने पर है सभा 
को यह अज्ुमति अकट करनी चाहिए। बहु संख्यक जातियों की करता से रोकने 
के लिए अत्प संख्यक जातियों के लिए कुछ सुविधायें हैं । परन्तु ऐसा करने से हानि 
होने की संभावना है। भय यह है कि अत्प संख्यक जातियाँ कहीं अपने अधिकारों 
का दुरुपयोग न करें। जमनी के सहालुभावों का कथन है दोनों सभाओं में किसी 
बात के पास हो जाने पर अल्प संख्यक जातियों को कुछ भी अधिकार नहीं रह 
जाता । वह रुकावट डालने के लिये ब्यर्थ के विवाद में लग. जायेंगी । 

नेता किसी सत का पक्षपाती नहीं है, जिस समय वह यह समझे कि राष्ट्र 
मत ठुकरा दिया गया है उस समय वह जनता-निर्णय की आज्ञा दे सकता है | छेड- 
विया में नेता किसी भी प्रस्ताव को देश के समक्ष रख सकता है। जमम॑नी में नेता 
को जनता-निर्णय की आज्ञा देने में पूर्ण स्वतंत्रता है । नेता के इस अधिकार का घोर 
विरोध किया गया। परन्तु यह आशा की जाती है कि वह इसका सदुषयोग करेगा । 

आस्ट्रिया ( 0॥४७४८८४३ ) में जनता-निर्णय की आज्ञा केवल राष्ट्रीय कौन्सिल 
([९५६०४० (:०0फ्ाल ) की परामश से हो सकतीं है अन्यथा नहीं । इससे लाभ 
ही क्‍या ? वोटर लोग नियस निर्माण की प्रसतावना कर सकते हैं । यदि यह अस्ताव 
पालियामेन्ट को अच्छा न लगे तो वह रह कर सकती है और जनता-निर्णय की 
आज्ञा भी रोक सकती है। 
क्‍ ज़ीकोस्लोवेकिया में यदि गवनमेन्ट का कोई प्रस्ताव पास न हो सके तब वह 
जनता-निर्णय की प्रार्थना कर सकती है। यह प्रथा गवनसेन्ट को शक्तिशाली 
बनाने के लिये है जिससे कि पालियामेन्ट बाधायें न डाल सके । तात्पर्य यह है कि 
सरकारी अस्ताव भी आसानी से पास हो सके ओर पार्लियामेन्ट को मंग करने की 
आवश्यकता न पड़े । 

दोनों सभाओं में सतभेद होने पर नेता को अधिकार है कि वह जनता- 
निर्णय की आज्ञा दें या न दे । राईक्सताग सर्वोपरि है। उसके इ भाग के पास कर 
देने पर नेता को उस नियम को या तो. कायरूप में परिणत करना चाहिये या 
जनता-निर्णय की आज्ञा देनी चाहिये। इसका लाभ यह है कि अनावश्यक नियप्म 
जनता-निर्णय के लिए नहीं रक्‍्खे जायेंगे । 

डे 


( ९८ ) 

स्वीट्ज़रलेन्ड और अमरीका में ओर नये शासन विधानों में आथिक गस्तावों 
पर जनता-निणेय नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय देते समय जनता 
केवल अपने स्वार्थ को सोचती है। नय्रे ठेक्सों से जनता कदाषि सहमत नहीं हो 
सकती ऐस्टोनियन शासन विधान के अनुसार युद्ध घोषणा, सन्धि, ऋण, टैक्‍स नियस 
पर जनता निर्णय नहीं हो सकता | जमंनी में नेता को कश और ऋण पर जनता- 
निर्णय की आज्ञा देने का अधिकार है । 

कुछ देशों में ऐस्टोनिया की भाँति जनता-निर्णय के छिये नियमित संख्या 
की आवश्यकता होती है । राईक्सताग के प्रस्तावों पर जनता-निर्णय के समय केवल 
बहुमत की अवश्यकता पड़ती है परन्तु विधान संशोधन के लिए विशेष बहुसत 
( 0.950प066 779 ]0777ए ) चाहिये । ( विशेष बहुसत समस्त वोटरों के आधे 
वोट्स से होता है । ) 

सन्‌ १९२६ में कुछ जनता ने पू्े वंश की पूर्ण सम्पत्ति को ज़ब्त करने की 
प्रस्तावना की । राइक्सताग के रह करने पर यह बिल देश के समक्ष रक्खा गया । 
यह बिरू शासन परिवर्तन सम्बन्धी समझा गया है। केवछ ४० प्रतिशत जनता ने 
वोट दी विशेष बहुमत प्राप्त न होने के कारण आश्थेना पास न हो सकी । इससे यह 
बात विदित हो गई कि.अत्प सख्यंक जातियाँ भी शक्ति शाली हैं । हिन्डनबर्ग ने 
प्रस्तावना के सिद्धान्तों की तीन्र आलोचना की परन्तु इस प्रस्तावना को शासन 
विरुद्ध ( [77८075067४०४रश ) घोषित नहीं किया । इस समय भय प्रकट किया 
गया कि कहीं अत्प संख्यक दुलू अन्य प्रस्तावनाय उपस्थित न करें। सिक्के परिवतंन 
पर भी हिन्डनवर्ग सहाशय ने जनता-निर्णय की आज्ञा न दी । 

लेटविया और लिश्ुयेनिया में नेता ने कभी जनता-निर्णय की आज्ञा नहीं दी 
है और न अठ्प सख्यंक जाति ने ही इसको प्रेरणा की है। परस्तु प्रस्तावना 
( [00४४०९ ) का अधिकार प्रयोग में छाया गया है । 

स्वीटज़रलेण्ड और असरीका अथवा नवीन शासन विधानों के अनुभव से हम 
को यह पता चलता हे कि अधिकांश संख्या को जनता द्वारा निर्मित नियमों से 
सहानुभूति नहीं है । अधिकांश जनता वोट देने नहीं आती । लेटविया में अनेकों 
बार जनता-निर्णय की आज्ञा हुई परन्तु कभी भी अधिकांश जनता स्त प्रकट करने 
नहीं आई । विधानानुसार विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है परन्तु नेता की 
आज्ञाजुसार नियस विशेष बहुमत से पास होने चाहिये । 


५: 

जिन देशों में अनेकों दल हैं. जनता-निर्णय आर प्रस्तावना की प्रथा अत्यन्त 
ही लाभदायक है । क्योंकि खतंत्र विचार करके जनता आवश्यक नियमों का निर्माण 
कर सकेगी । 

समस्त विषयों पर जनता-निर्णय नहीं हो श्कता। ऐसा करना नितान्त 
असम्भव है । जनता पालियामेन्ट के मेम्बरों से बहुत ही ज़्यादा अयोग्य और अनु- 
भव हीन है। पार्लियामेन्ट के मेम्बर अपना सारा समय देशहित में व्यय करते हैं । 
जनता अपनी ज़िम्मेदारी को कभी नहीं जानती | हेगल ( ॥6४८ ) ने सच ही 
कहा है “जनता स्टेट का वह भाग है जो यह नहीं जानती उच्चकी क्या इच्छा है ।”! 


६-अधान सभायें या द्वितीय समायें 
(9९८०४पे (फ्रद्वात्रॉ92४8) 


उन्नीसर्वी शताब्दी में व्यवस्थापिका सभाओं पर अविश्वास होने का एक कारण 
यह भी था कि व्याख्यानों द्वारा मेम्बर सभा पर अभाव डाल कर श्नमानी करते थे । 
भय यह था कि बिना विवाद किये हुये नियम पास न हो जाय । फ्रांस की भाँति 
गवन मेन्ट को कहीं अनावश्यक बातों पर पद-तल्याग न करना पड़े । समस्त देशों में 
दो सभा-सम्बन्धी ( 87-८877८/४ ) अथा स्थापित की गई । इसका अभिम्नाय यह 
था कि नियमों का निरीक्षण योग्य, अज्ुभवी, संकीण, घुरातन विचारों वाली सभा 
के सासने भी होना चाहिये। 


फ़ान्स की अ्धान सभा 'सेनेट” ( $००४८८ ) में अनेकों दोष हैं । सरदारों की 
सभा ( स्ञ00७४ ० 7.070 ) का सुधार भी बहुत कडढिन है । इससे प्रधान सभाओं 
का भी विश्वास जाता रहा | 


आजकल प्रधान सभा के निर्माण की अनेकों रीतियाँ हैं। लारईडस सभा के 
अधिकार कम्न कर दिये गये हैं । पोलेंड और ज़ीकोस्लोवेकिया में पुराने कुटम्बों का 
अतिनिधित्व बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया है | उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों 
में श्रधान सभाओं का बिल्कुल मान नहीं है । 

यूगोस्लेविया, ऐेस्टोनिया, लेटविया, लिशुयेनिया और फ़िनलेन्ड प्रदेशों में 
पअधान सभायें नहीं हैं । 


( २० ) 
यूगोस्लेविया में प्रत्येक नियस एक 'सेसन” ( 528»०४ ) में दो बार पास 
होना चाहिये। आवश्यक बिलों पर तीन बार बहस तो होती है परन्तु पुनः वोटिंग 
व्यर्थ समझा जाता है । 
फ़िनलेन्ड में तीसरी बार बहस के समय एक मेम्बर भी दूसरी बेठक तक के 
लिए बिल को स्थगित करा सकता है| दूसरी सीटिंग के समय ई मेम्बरों की आर्थना 
पर बिल आगामी निर्वाचन तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। नई “रिक्सताग! 
सभा ( 7२755:०४ ) को विछ पर पुनः निर्णय करना पड़ता हे । परन्तु गवर्नसेन्ट के 
बिल रिकसताग की एक असाधारण जेठक के सासने पेश करने चाहिये, इसका तात्पर्य 
यह हे कि थोड़े से बहुमत से ( (870०6 704]०४ं६9 ) होने पर बिल कभी पास 
नहीं हो सकता। इस प्रथा से अह्प मत अपने अधिकारों का दुष्यवहार कर सकता है। 
पोलेंड ओर ज़ीकोस्लोचेकिया में द्वितीय सभाओं को बहुत कम्म अधिकार 
दिये गये हैं । | 
पोछेंड वाले प्रधान सभाओं के बजाय ऐसी सभा चाहते थे जो कि डाइट! 
( )० ) द्वारा निर्मित समस्त नियमों पर सम्सति प्रकट करे। दोनों में सतभेद 
होने पर नेता ही झगड़े का निपटारा करता है। फिर 'सेनेट' ( 5०४५४० ) के लिये 
प्रस्ताव हुआ, इसमें १११ मेम्बर होते हैं। इस सभा में डाइट, आन्‍्त, धार्मिक, 
आशिक और वेज्ञानिक सभाओं के प्रतिनिधि होते हैं। इस सेनेट को डाइट के 
नियम तिषेध करने का अधिकार है। तदुपरानत डाइट पुन; निर्णय कर सकती है 
और है संख्या से पास कर सकती है। सेनेट के लिये बोटरों की अवस्था ३० वर्ष 
की होनी चाहिये और मेम्बरों को ४० वर्ष की । नेता को डाइट भंग करने के 
लिये सेनेट की परामश लेना पड़ता था परन्तु संशोधनानुसार अब यह परामर्श 
लेना आवश्यक नहीं है । 
ज्ञीकोस्लोवेकिया में भी सेनेट को प्रजातंत्र बनाने का अयल किया गया। 
अस्ताव यह था कि हर चोथे वर्ष सेनेट के आधे मेम्बरों को पद्च्युत करना चाहिये 
और ३० वर्ष की अवस्था वालों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिये। अन्त 
को यह नि३चय हुआ कि सेनेट का निर्वाचन आठ वर्ष के लिये होना चाहिये । वोटरों 
की अवस्था २६ वर्ष की होनी चाहिये और प्रतिनिधियों की ४० वर्ष की । इस 
सभा को नियस निर्माण करने का अधिकार है। सेनेट को डाइट द्वारा निर्मित 
नियमों पर छः सप्ताह के अन्दुर अपना सत अकट करना चाहिये और बजट पर चार 


की, 


सप्ताह में | डाइट को सेनेट के प्रस्ताव पर तीन महीने में निर्णय करना चाहिये। 
सेनेट का बिल डाइट के अस्वीकृत करने पर ऐक्ट नहीं बन सकता | यदि सेनेट डाइट 
के बिल को अस्वीकार कर दे तो है डाइट इसको पुन; पास कर सकती है । सेनेट 
को केवल बिल स्थगित करने का ( 597९0 ०९८ ५८८० ) अधिकार है । 

जर्मनी में राइक्सरात के सदस्य स्टेट्स के अन्तरंगों के प्रतिनिधि होते हैं । 
प्रत्येक स्टेट को कम से कम $ मेम्बर भेजने का अधिकार है, अधिक मेम्बर भेजने के 
लिये यह नियम्न है कि अति एक राख जनता में से एक मेम्बर भेजा जाय। प्रशा में 
जन संख्या बहुत अधिक थी इसलिये किसी श्टेट को भी राइक्सरात के ३ मेम्बरों से 
अधिक भेजने का अधिकार नहीं है | व्यवस्थापिका शक्ति राइक्सरात को नहीं दी गईं 
है। परन्तु राइकसरात को नियम निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हे। किसी भी नियश्ष 
को राइक्सताग में रखने से पूरे गवनमेन्ट को राइक्सरात की अज्जयुमति प्राप्त कर लेनी 
चाहिये । सरकार को राइक्सरात के सहसत न होने का कारण भी प्रदुशेन करना 
चाहिये। दोनों सभाओं में मतभेद होने पर नेता ही उसका निर्णय करता है और 
अन्तिम्न निश्चय जनता के अधिकार में है। नेता बिक को या तो निषेध ( ५८८० ) 
करता है या जनता-निर्णय की आज्ञा देता है। यदि ह राइक्सताग किसी बिल 
को पास कर दे तो नेता निषेध नहीं कर सकता । शइक्सरात के विधान संशोधन 
प्रस्ताव का निषेध जनता का बहुसत कर सकती है परन्तु राइकसताग ह्वारा निर्मित 
विधान संशोधन प्रस्ताव का निषेध केवल जनता का विशेष बहुमत कर सकता है। 

विधायक प्रजातांत्रिक होने के कारण प्रधान सभा निर्वाचन के लिये किसी 
नवीन नियस का विकास नहीं कर सके । ज़ीकोस्लोवेकिया और पोलेंड में सेनेट 
अथवा डाइट की निर्वाचन विधि ससान है । इस विधि के अज्ुसार डाइट और सेनेट 
में एकमत होने की अधिकांश संभावना है।यह समभायें खतंत्र मत प्रकट करने में भी 
असमर्थ हैं । पोलेंड और डाइट का निर्वाचन एक ही समय होता है, इसलिये जनता 
सेनेट के निर्वाचन में कोई विशेष भाग नहीं छेती है। ज़ीकोस्लोवेकिया में निर्वाचन 
भिन्न भिन्न ससय होने के कारण सभाओं के एकसत होने की अधिक संभावना नहीं हे । 

जर्मनी में भी राइक्सरात, राइक्सताग के विरुद्ध मत प्रकट नहीं कर सकती 
है। स्टेट के अ्तिनिधियों को खतंत्र मत अकट करने का कुछ अधिकार नहीं है। यह 
प्रतिनिधि केवल डेलिगेट की हेसियत से आते हैं। इसलिये यह सभा राइक्सताग 
के निरंकुश शासन में कुछ भी बाधा नहीं डाल सकती । 


( २२ ) 


इतिहास इस बात का साक्षी हे कि प्रधान सभा की कुछ आवश्यकता नहीं 
है । कुछ देशों में नेता को बिल स्थगित करने का अधिकार है। प्रेज़ीडेन्ट के ऐसा 
करने से उस बिल पर एुन; निर्णय होता है । 

इस बात का भी अयल किया गया हे कि प्रधान सभा का निर्वाचन व्यवसायों 
हारा होना चाहिये | जर्मनी वाले इस सभा में प्रोफेसरों का भी प्रतिनिधित्व चाहते 
थे। ऐसी संस्था अवश्य ही प्रभावान्वित हो सकती है । यह सभा दुल के चंगुल से 
भी बची रहेगी । यह बात अजा तंत्र के विरुद्ध होने के कारण पास न हों सकी । 

छेदविया की विधायनी सप्ञिति ( (07४४६प९०फवा (:07777£0०6 ) ने 
देश के अन्तर्गत व्यवसायों की सभा बनाने का निरचय किया। यूगोस्‍्लेविया में 
यह प्रस्ताव किया गया कि इस सभा में ढो सो सदस्य होने चाहिये। परन्तु यह 
निएुचय न हो सका कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विषयों पर अतभेद होने 
पर कौन निपटारा करेशा और इसका निर्वोचन किस अकार होगा । अन्त में यही 
निरचय किया गया कि सभा 'स्कूपटिना” (५॥ए४79) ही समस्त देश की प्रतिनिधि 
है | पोलेंड में श्रमजीवी और पूँजीगतियों की देखभाल के लिये सभा बनाने का 
प्रस्ताव किया गया था जिसका निर्वाचन तृतीय वर्ष होना चाहिये। थह पअस्ताव 
रह कर दिया गंया। 

यदि प्रधान सभा को अधिकार ही प्रदान करना था तो विधायकों को किसी 
नवीन निर्वाचन विधि की खोज करनी चाहिये थी । पोलेंड में प्रधान सभा नितानन्‍्त 
अनावश्यक समझी गई । जिन प्रदेशों में मंत्री संडल का अस्तित्व साधारण सभा पर 
निर्भर है वहाँ पर अधान सभा की प्रतिष्ठा बहुत कम रह जाती है। अमरीका में 
पालियामेन्टरी शासन न होने के कारण सेनेट शक्तिशाली है। सेनेट ओर प्रतितिधि 
सभा के समान अधिकार हैं। जन्स पर निर्धारित मुश्सिय सभा (&॥45६0८/४८५) 
के बजाय ज्ञानवान अनुभावी मुश्सिय सभा होनी चाहिए । 


७-नेता के व्यवस्थायिक कतेव्य 


- (6 #रएट फिलांठत5 67 पाठ ?०४ंत०४४) 


प्रतिनिधि सभाओं पर अविश्वास होने के कारण अधिकार एक व्यक्ति को 
सॉंप दिये गये हैं । शक्तिशाली प्रधान सभाओं वाले देशों में नेता के अधिकार 


( रह ) 

कप्त हैं, जेसा कि हम पोलेंड में पाते हैँ। जसनी में प्रत्येक संस्था के अधिकार 
दूसरे के विरुद्ध घटा बढ़ा दिये गये हैं । इसी कारण राइक्सरात के रहते हुए भी 
नेता को असीस अधिकार प्रदान किये गये हैं। ऐसा ही ज़ीकोस्लोवेकिया में भी 
किया गया है । द 

युगोस्लेविया में राज्य अथवा राष्ट्रीय सभा के अधिकार समान हैं। राजा 
को निय्रम निर्मूछ करने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु वास्तव में पद त्याग के भय 
से वह ऐसा नहीं कर सकता। निरीक्षण करने पर हस को यह विदित होता है कि 
निर्वाचित नेता के वैधानिक राजा (207र5प:एधं००र्बा दिए8) से अधिक अधिकार 
हैं । यदि राजा नियस निपेध करेगा तो खलूवली सच जाने का भय है । 

पोलेंड में नेता को निषेध ( ५८६० ) का बिल्कुल अधिकार नहीं है। सन्त 
१९२६ के संशोधन के बाद नेता को धारा सभा की अनुपस्थिति में छोटे छोटे नियस 
बनाने का अधिकार मिल गया है। परन्तु नेता द्वारा निर्शभित नियमों पर कोन्सिल 
के सभापति और मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये और अधिवेशन है 5८5507 ) के 
प्रारम्भ में ही सभा की अनुसति प्राप्त कर छेनी चाहिये। नेता को निर्वाचन शैली 
युद्धघोषणा, विधान संशोधन, सुलह करना, सेना की नियुक्ति, बजट, ऋण, व्यव- 
सायिक सन्धि इत्यादि में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हे। नेता की शक्तियाँ 
निश्चित समय के लिये बढ़ाई जा सकती हैं । 

प्रतिनिधि सभाओं पर अविश्वास प्रकट करना ढीक भी था क्योंकि पोलेंड 
में अ्रतिनिधि पारस्परिक विरोध, कटाक्ष अथवा दुल संघ में ही अपना समय नष्ट 
करते थे। देश का कास बहुत कम कर पाते थे। आवश्यक बिल न्रुटियों के कारण 
नहीं वरन्‌ कलह के कारण पास नहीं हो पाते थे। नियमों की देख भाल के लिये 
कमीशन नियुक्त किया गया है । 

पोलेंड में वजट के मामलों में भी डाइट ने अपनी अयोग्यता दिखलाई है । 
डाइट को ३३ सहीने के अन्दर अपनी सम्प्ृति देनी चाहिये। इस अवधि के व्यतीत 
हो जाने पर बजट सेनेट को भेजा जाता हे । तीस दिन बाद बजट फिर डाइट के 
पास आता है। यदि सिनेट ने कुछ संशोधन किया है तो डाइट १७ दिन में डसको 
निर्मल कर सकती है। इस अवधि के भी व्यतीत हो जाने पर नेता बजट को 
स्वयं पास करता है और बजद को फायौन्वित करता है चाहे डाइट ने उसमें सम्सति 
दीहोयानहो। 


( र४ ) 
लेटविया और लिथुयेनिया में नेता को नियम स्थगित करने का अधिकार है । 
दोनों ही देशों में नेता-पअतिनिधि सभा को पुन: विचार करने के लिये आज्ञा दे 
सकता है । परन्तु उसकी आज्ञा छेटविया में बहुमत से और लिशुयेनिया में विशेष 
बहुमत से नामंज़र की जा सकती है। परन्तु यदि है सभा पहले से ही नियम 
को अत्यावश्यक घोषित कर दे तो नेता डस नियम को निषेध कदापि नहीं कर 
सकता | छेटविया में नेता नियम को कार्यान्वित करने से भी रोक सकता है। और 
जनता को मत प्रकट करने का अवसर देता है। परन्तु यदि है सभा इसको अत्या- 
वश्यक घोषित कर दे तो नेता स्थगित नहीं कर सकता |. लेटविया और लिथुयेनिया 
के नेताओं के अधिकार लगभग समान हैं। 

जीकोस्छोवेकिया में नेता नियमों को अपनी टिप्पणी सहित सभा में 
पुनः: निर्णय के लिये भेज सकता है। परन्तु यदि दोनों सभायें डसको पुन: 
पास कर दें या केवल है डाइट! पास कर दे तो नेता को नियम कार्यान्वित 
करना पड़ता है। यदि सेनेद किसी नियम पर अपनी अनुमति अदान न करे 
और डाइट केवल बहुमत से पास करे तो नेता डस नियम्न को निषेध ( ५०४० ) 

कर सकता है । द | द 
फ़िनलेंड में नेता के अधिकार असीम हैं। यहाँ पर हमको स्वेडन देश 
( $फ़८त॑७ ) का प्रभाव दीख पड़ता हे स्वेडन में अधिकार प्रथक्‌ करके भिन्न 
भिन्न संख्याओं को देने के बजाय बाँट दिये गये हैं ( )ए4907 475६०४0 ०7 
520872:079 ) समस्त नियमों के पास होने के उपरान्त नेता की अनुमति लेनी 
चाहिये। यदि नेता सहमत न हो तो सभा पुनः निर्वाचन के पश्चात्‌ उस नियम को 
बिना संशोधन किये हुए विशेष बहुमत से पास कर सकती है। “यदि नेता तीन 
मास के भीतर अनुमति प्रदान करने में अससर्थे रहे तो यह नियम स्वीकृत समझा 
जायगा ।” सभा भंग की शक्ति अत्यंत ही भयावह है। यदि उनको बहुसंख्या 
( /(०]०८४८ए ) जनता समर्थन की आशा भी हो तब भी वह ऐसा नहीं कर सकते 
जब तक कि विषय अत्यावश्यक न हो। यह छोग अकारण धन नष्ट के भय से 

जनता को सभा भंग करने के लिये बाध्य नहीं करते । 

| जमनी में नेता राइक्सताग अथवा राइक्सरात के समस्त झगड़ों का निपटारा 
/कैरता है । और मतभेद होने पर तो वह नियस को निषेध कर देता है, या जनता- 
। निणय की आज्ञा देता है | परन्तु इ राइक्सताग के पास कर देने पर उसको नियस 


( २५ ) 

कार्यान्वित करना पड़ता है या जनता निर्णय की आज्ञा देनी पड़ती है । इससे नेता 
अधिकार सम्पन्न हो गया है । 

नवीन विधानों में कुछ मतभेद हो गया है। नेता को निषेध ( ए८६० ) का 
अधिकार दो प्रकार है--स्व॒तंत्र या सरकार की आज्ञा से । यदि निपेघ अधिकार न 
हो तो अन्तरंग शक्तिशाली हो जायगी और प्रतिनिधि सभा पर उसका पूर्ण आधिपत्य 
स्थापित हो जाने की सम्भावना है | तब तो सरकार निरंकुश शासन कर सकेगी । 
ज़ीकोस्लोवेक सरकार यह भी निश्चय करती है कि नेता किन विषयों को अस्वीकृत करेगा। 

जर्मनी और फ़िनलेंड में नेता इन शक्तियों का प्रयोग यह समझ कर करता है 
कि सभा का निर्णय अजुचित है। जसनी में इस बात का भी प्रयत्न किया गया है कि नेता को 
जनता निर्णय की आज्ञा देते समय मंत्री के हस्ताक्षर प्राघ करने की आवश्यकता न पड़े। 

समस्त नवीन विधानों ने पालियामेन्टरी शासनशेली की स्थापना की है । 
शासन प्रवन्ध एक अंतरंग सभा के हाथों सोंपा गया है जिसका अस्तित्व प्रतिनिधि 
सभा के ऊपर निर्भर है । अदप संख्यक जातियाँ शासन प्रबन्ध का भार नेता को 
सौंपना चाहती थी जिससे कि नियम निर्माण और उनके कार्यान्वित करने की 
संस्था प्थक्‌ और स्वतंत्र हो । बाधाओं के भय से किसी अदेश ने इस प्रथा का परि- 
चालन नहीं किया है। ऐसी शैली का अर्थ होता महायुद्ध से पूर्व जैसे शासन को 
स्थापना करना क्योंकि निर्वाचित नेता वही कर सकता था, जो कि केसर कर सकता 
था। पूर्व में जनता ओर पार्लियामेन्ट में किसी प्रकार का संबंध नहीं था। इस समय 
तो विशेष आवश्यकता पालियामेन्टरी गवनमेन्ट की थी। यही नहीं कुछ देशों में 
पालियामेन्टरी शासन के विरुद्ध भी आन्दोलन है, विशेषकर पोलेन्ड में । यहाँ के 
सर्वे्ान्य नेता पिलसुदस्की (25ए65८ ) असरीका की भाँति शासन चाहते थे 
अर्थात्‌ कार्यकारिणी ओर व्यवस्थापिकः के स्वतंत्र अधिकार चाहते थे । इस अबन्ध 
के अनुसार नेता खतंत्र हे आर बिना किसी झंझट के अपनी केबिनेट में भी 
परिवर्तन इत्यादि कर सकता है। 


प्नेता 
( 7+ल्छतंल्मा ) 


यरोपीय महाद्वीप के अमुख लेखकों ने फ्रान्सीसी शासन की कटुवाक्यों में 
तीव्र आलोचना की है। क्योंकि यहाँ पर नेता के अधिकार हीन होने के कारण 
४ 


( रद ) 


पालियामेन्द मनशाना शासन करती है। इंगलेंड का राजा नास मात्र होते हुए 
भी स्वतंत्र है छेखकों का कथन है कि इंगलेंड भें अच्छा शासन होने का कारण यह 
है कि राजा जिरोशणि है इसीलिये जमनी में भी नेता शक्ति सम्पन्न बनाया गया है । 

परन्तु प्रज़ीडेन्ट को अधिकार देते समय यह भय प्रकट किया गया कि कहीं 
वह नेपोलियन तृतीय की भाँति साम्राज्य की स्थापना न कर बेठे। अज़ीडेन्ट केवल 
राईक्सताग के ऋूर शासन सें बाधा डालने के लिये बनाया गया है। यूगोस्लेविया 
में वेधानिक राजा हैे। पोलेंड ओर जीकोस्लोवेकिया ने नेता निर्वाचन विधि में 
फ्रान्स की देली का अनुकरण किया है । लेटविया, लिश्ुयेनिया, ऐस्टोनिया में जनता 
की रक्षा के लिये यहीं दीक ससझा गया कि वही निर्णय करें । 

फ़िनलेड में नेता ै का निर्वाचन जनता नहीं करती हे । परन्तु जनता के 
निर्वाचित किये हुए ३०० अतिनिधि नेता का निर्वाचन करते हैं । यदि नेता के दो 
बार निर्वाचन में किसी को विशेष बहुमत प्राप्त न हो तो तीसरी बार केवल प्रथम 
दो उम्मेदवारों का पुनः निर्वाचन होता है। इस अकार नेता दल के चंगुरू से 
निकल क़र राष्ट्र का सच्चा नेता होता है। सन्‌ १९२०८ में सहाशय स्टालूबर्ग 
( $६४756८८४ ) ने पुनः निवाचित होने से सना कर दिया क्योंकि वह इसको प्रजञा- 
तंत्र-वाद के विरुद्ध समझता था। द 

राजनेतिक दृष्टि से नेता अपने कार्यों" के लिये उत्तरदायी है । उसके निर्सित 
नियसों पर सदेव संत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये । उस पर देश द्रोही जुर्म के अति- 
रिक्त किसी अन्य जुर्म का अभियोग नहीं चलाया जा सकता | 

जमनी में नेता का निर्वाचत जनता द्वारा होता है। वह राष्ट्रपति है, देश 
का अतिनिधि है, नागरिकों के अधिकारों का अधिष्ठाता है। अधश्थायी सरकार का 
प्रसुख व्यक्ति है ओर वह शासन प्रबन्ध करता है। इसी कारण उसका निर्वाचन 
जनता द्वारा सात वर्ष के लिये होता है। राइक्सताग सभा ओर नेता की उत्पत्ति 
एक ही संस्था द्वारा होनी चाहिये। क्योंकि यदि इन दोनों में से कोई भी 
अपना कर्तव्य करने में चूके तो दूसरा उसकी सेंभार करेया। नेता का कार्य बहुत 
बड़ी ज़िम्मेवारी का है इसीलिये उसका निर्वाचन जनता के बहुसत द्वारा होना 
चाहिये। प्रजा को दुल से सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्ति को ही अपना नेता निर्वा- 
चित करना चाहिये । यदि अथस बार निर्वाचन में उसके पक्ष में जनसम्मति विशेष 
बहुसत में न होवे तो पुनः निर्वाचन होता है। इस सम्तय केवल बहुमत ही उसका 


आय, 

निर्वाचन करता है। पुनः निर्वाचन के समय दुल संघ बना छेंगे ओर नेता के पक्ष 
में विशेष बहुसत होना सम्भव है। इस दशा में जनता दूसरा निर्वाचन अनिवाय 
समझकर अथसन निर्वाचन में अधिकांश संख्या में सत प्रकट न करंगी । सन्‌ १९२७ 
में नेता के प्रथम वार निर्वाचन में केवल ६५ प्रति शत जनता ने भाग छिया और 
पुन: निर्वाचन में ७८ अति शत जनता ने । 

जमन नेता पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता | यदि 
राजनेतिक दृष्टि से देखा जाय तो उसकी ज़िम्मेवारी कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके 
समस्त कार्या' पर मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। केचछ शाइक्सताग ही उसका चालान 
कर सकती है । नेता के विधान विरुद्ध कास करने से राइक्रसताग न्यायालय सें डस 
पर अभियोग चला सकती हे। मंत्री के हस्ताक्षर का होना यह सिद्ध करता है कि अंत्री 
ही ज़िम्मेवार है | नेता को स्वतंत्र अधिकार भी हे। शहक्‍्सताग को पथ-अष्ट देख 
कर वह नियमों का निपेघ कर सकता हे। थदि राइक्सताग और नेता में सतसेद 
हो तो जनता निणय ही इस समस्या का ससाधान करती है। यदि दोनों में विशेष 
सतभेद होता हे तो जनता यह भी निश्चय करती हे किसको पद त्याग करना 
चाहिये । यदि जनता निर्णय सभा के विरुद्ध हो तब सभा भंग कर दी जाती हे ओर 
नेता का सात साल के लिये निर्वाचन हो जाता है। इस रीति के अनुसार नेता 
जनता के त्रति उत्तरदायी है । 

पोलेंड और ज़ीकोस्छोवेकिया में नेता का निर्वाचन राष्ट्रीय सभा 
( ]५५७६०४४ 055८०7० ४ इसमें सेनेट और डाइट की संयुक्त बेठक होती है ) द्वारा 
होता है। नेता को निर्वाचित होने के लिये हु राष्ट्रीय लमा का बहुसत पाना चाहिये। 
थदि दो बार निर्वाचन सें इतनी संख्या पाने में अससर्थ रहे तो तीसरी बार केवल 
प्रथम दो उम्मेदवार खड़े होते हैं । सभा द्वारा निर्वाचित नेता सभा का कैसे विरोध 
कर सकता है । पोछेंड का नेता नितान्‍्त सासर्थ हीन हे इसी कारण वहाँ निर्वाचन 
करने की विधि में परिवर्तत की आवश्यकता है । 

लेटविया, लिश्वुयेनिया, ऐेस्टोनिया में विधायकों ने घारा समा 'सीसाल? 
( $20795 ) को ही सर्वाधिकारी बनाया है। इसका उत्तरदायित्व का सार ग्रजा 
को है । इसका अस्तित्व भी प्रजा पर निर्भर है । 

लेटविया ओर लिथुयेनिया में ग्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन सभा द्वारा तीन वर्ष 
के लिये होता हे। उसका शासन काल सभा के शासन काल पर ही निर्भर है। 


( २८ ) 

लेटविया में नेता को सभा से सहानुभूति रखनी चाहिये। यदि नेता सभा भंग 
के छिये जनता-निर्णय की आज्ञा देता हे और जनता उसके विरुद्ध मत प्रकट करे 
तो उसको पद त्यागना पड़ता है। निर्वाचन पुनः होता है। दोनों देशों में डसका 
निर्वाचन सभा के विशेष बहुमत से होना चाहिये | उसका राजनेतिक उत्तरदायित्व 
बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसके कार्यों पर मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक हैं । प्रधान मंत्री 
की नियुक्ति और सभा भंग के समय किसी मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती 
है। दोनों देशों में हे सभा की आर्थना पर और जनता की अलुभति भ्राप्त होने से नेता 
को हटाया जा सकता है। इसका अपिप्राय यह है कि दो संस्थाओं के झगड़े का 
निपटारा जनता ही कर सकती है । छेटविया और लिशथुयेनिया में नेता स्वतंत्र नहीं 
है वरन्‌ सभा के आधीन है। अभी तक तो डसने सभा के बहुमत का ही सहयोग 
किया है । 

ऐस्टोनिया में नेता का पद नहीं है । राज का अध्यक्ष ( 5६६0० ॥९40-- 
(४०४ए७०7०८०० ) और प्रधान मंत्री दोनों ही काम करते हैं । राज्याध्यक्ष ऐस्टोनियाँ 
की सरकार का प्रतिनिधि है, प्रजातंत्र शासन का संगठन करता है और अच्तरंग का 
सभापति होता है। सभा ही उसका निर्वाचन करती है ओर जब चाहे पदच्युत कर 
सकती है। लेटविया में नेता को अपनी जननी सभा के विरुद्ध अधिकार दिये गये हैं । 

ऐस्टोनिया की इस शैली से अशान्ति फेल गई है। क्योंकि जिस समय मंत्री 
संडल से विइवास हट जाता है। देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रह जाता जो इन 
कठिनाइयों का साप्तान कर सके । कुछ काल के लिये सभा का “स्पीकर! 
( $9०४5०४ ) ही देश काय करता है। वह नेता के अधिकारों का प्रयोग करता 
है। वही भिन्न भिन्न दल के नेताओं को बुछा कर संघ बनाने की आज्ञा देता है। 
सन्‌ १९२४ में नेता बनाने का अस्ताव एक कस्तीशन के सासने रकक्‍सा गया परन्तु 
यह बात पास न हो सकी । 


&४-समा भंग 
( क्‍07550प0707 ) 
अ्जञा तंत्र वाद के अनुसार सभा तीन प्रकार से भंग होती है। 


( $ ) यदि सभा ने जनता का विश्वास खो दिया है तो नेता की भाज्ञा 
से सभा भंग हो सकती है । 


( २९ ) 

(२ ) सभा व सरकार में मतभेद होने पर सरकार जनता-निर्णय की ग्रेरणा 
कर सकती है। 

(३ ) यदि दल सभा पर अपना आतंक जसा कर सभा का कास ठोक तरह 
से न होने देवे तो सभा तंग आकर स्वयं-भंग की आज्ञा दे सकती है । 

अल्येक शासन विधान में किसी न किसी प्रकार की भंग रीति है। जमनी 
में तीनों ही प्रकार की विधि रखने का अयलत्न किया गया है। परन्तु इन तीनों 
विधियों में हमको किसी अ्रकार का अन्तर नहीं दीख पड़ता है। इस झमेले का 
कारण यह है कि सभा भंग का तात्परय चाहे जो हो भंग करने का अधिकार और 
पुन; निर्वाचन की आज्ञा केवल राज्य के अध्यक्ष, वेधानिक राजा या निर्याचित नेता 
द्वारा होती है। नेता इत्यादि सभा को केवल एक बार भंग कर सकते हैं । 

सभा भंग विशेष कर ऐसे समय होती है जब सरकार सभा के बहुमत के 
विरुद्ध जनता-निर्णय की प्रार्थना करती हे। इस अधिकार का प्रयोग ही हमको 
केबिनेट की योग्यता का पता देता है। इंगलेंड में सरकार बहुत शक्ति-शाली होती 
है। ग्रधान मंत्री अविश्वास प्रकट होने पर या किसी प्रस्ताव के रह होने पर सभा 
भंग की प्रार्थना करता है। मेम्बर सदेव निर्वाचन के व्यय और ना-उम्मेदी से डरते 
हैं । इस कारण भंग की घसकी से बहुधा बहुमत प्राप्त हो जाता है । 

ऋन्सीसी सरकार के इतने शक्तिहीन होने का विशेष कारण यह है कि नेता 
है सेनेट की भजुमति से ही सभा भंग कर सकता है। हारी हुई सरकार ने कभी 
सेनेट में बहुमत नहीं पाया है। सरकार को भंग अधिकार आप न होने के कारण 
वह शक्ति हीन है । इसी कारण केबिनेट आधीन नोकर की भाँति है । 

पोलेंड में ३ सभा की अज्ञुसति प्राप्त करके या है सेनेट की अनुमति से 
सभा भंग हो सकती है। सभा भंग होने पर सेनेट का भंग होना आवश्यक है, 
इसलिये सेनेट ऐसी अज्ुमति क्योंकर दे सकतीं है। इस प्रथा के दोष जल्द ही दीख 
पड़े ओर विधान संशोधन की आवश्यकता पड़ने छगी । डाइट ज़िम्मेवारी को भूल 
गई और देश का विश्वास खो बेडी । गवनमेन्ट का शासन बिना लोक सत आप्त किये 
हुए हीं निमूंड कर दिया जाता था। जुलाई ११२६ के संशोधनाजुसार नेता डाइट 
को नियत समय से पू्च भी भंग कर सकता है। इस आज्ञा पर भ्रधान मंत्री और 
समस्त संत्री मंडल के हस्ताक्षर होने चाहिये। सभा भंग का अधिकार गवनमभेन्ट के 
हाथों में शक्ति रूप समझा जाता है। नेता के अधिकार बहुत अधिक न बढ़ जाये 


( हे० ) 


इसी लिये मंत्री मंडल की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक समझा गया हे। इससे सभा 
के अधिकारों की पूर्णतया रक्षा हो सकती है | डाइट स्वय॑ भंग की आज्ञा अदान नहीं 
कर सकती क्योंकि सेनेट का भी भंग होना आवश्यक है । ( इसका अयोजन डाइट 
की शक्ति कम् करने का नहीं है । ) 

जननी में नेता को पूर्व वेधानिक राजा की भाँति अधिकार देने का अ्यत्र 
किया गया है। भंग का अधिकार वाह्तविक होना चाहिये। जब कि शराइक्सताग 
मंत्री संगल में विश्वास खो बैठे तब केबिनेद को सभा भंग करने का अधिकार प्राप्त 
होना चाहिए । नेता की आज्ञा पर प्रधान मंत्री के हस्ताक्षर होने के कारण वह कोई 
काम सखतंत्रता के साथ नहीं कर सकता है । 

नेता मंत्री संडल की इच्छा पर सभा भंग कर सकता हे यथा नहीं यह हम 
को कुछ समन्देह-जनक मालूल पड़ता हे । परन्तु विधान का तात्पय्य यहीं है कि 
डसको ( नेता को ) यह अधिकार प्रयोग में छाना चाहिये। वह सभा के लिये बाधा 
खरूप है अथवा जनता का अधिष्ठाता। “यदि वह सचमुच ही यह समझे कि 
राईक्सताग जमेन राष्ट्र मत की अतिनिधि नहीं हे तब डसे राइक्सताग को अवश्य 
ही भंग कर देता चाहिये |” यह अच्छा होता कि छेटविया की भाँति भंग आज्ञा 
पर प्रधान ऊंत्री के हस्ताक्षरों की आवश्यकता न पड़ती । 

लेटविया और लिथुयेनिया में नेता को सभा भंग करने का स्वतंत्र अधिकार 
है। थह अधिकार सरकार से हाथ में अख्तर स्वरूप नहीं है। परन्तु नेता सनसानी 
नहीं कर सकता है। यदि वह गलत सत प्रकट करे तब उसको भी अपने पद पर 
रहना कठिन हो जाता है। लेटविया में सभा भंग पर नेता का पुनः निर्वाचन होता 
है। लेटविया में यदि जनता का निर्णय भंग के विरुद्ध हो तो नेता को पद त्याग 
करना पड़ता है। जैसे पोलेंड में सेनेट का भंग की आज्ञा देते हीं सेनेट का भंग 
होना आवश्यक है। 

फ़िनलेण्ड में नेता ओर भी स्व॒तन्त्र है। वह अपनी ही सति अनुसार सभा को 

भंग करता है । सन्‌ १९२४ में सहाशय स्तालवर्ग ने “रिक्स्ताग” ( २7/:5098 ) सभा 
को सरकार के विरोध करने पर भी भंग कर दिया। २७ विध्ठुववादी श्रतिनिधि 
गिरफ्तार कर लिये गये । कुछ ने कहा शेष सभा देश का झत प्रकट नहीं करती है । 
परन्तु नेता ने किसी की भी न सुनी । 

ज़ीकोस्लोवेकिया और यूगोस्लेविया में भंग अथा अंग्रेज़ी प्रथा से सिलती 


( ३१ ) 


जुलती है। भंग का अधिकार सरकार के हाथ में शखर रूप हे । नेता अपनी सति 
अनुसार सरकार के विरोध करने पर सभा भंग नहीं कर सकता। यूगोसलेविया 
के राजा का कथन हैं कि यदि वह केबिनेट का झत प्राप्त किये बिना सभा भंग 
नहीं कर सकता है तो वह सभा संग करने के लिये वाध्य भी नहीं किया 
जा सकता है। सन्‌ १९२४ में उसने पसिक (722० ) सहाशय के कहने पर भी 
सभा भंग नहीं की । 

नेता हीन प्रदेशों के शासन विधातनों के निरीक्षण करने से हसकों सर्वथा नई 
बातों का पता चलता है । ऐस्टोनिया के शासन विधायकों ने स्व्रीटज़रक्ेण्ड का अज्ुु- 
करण करते हुए शक्ति उन्होंने कलीजियेट मंत्री संडल ( (०|॥08406 एण्ड ) 
को नहीं दी हैं---जिसका कास झुखिया अथवा अन्तरंग दोनों का ही है । ऐस्टोनिया 
में सभा का अस्तित्व जनता पर निभेर है आर सरकार का सभा पर । अविश्वास प्रकट - 
होने पर सरकार इस्तीफ़ा देती है । जनता निर्णय के समय लोक झत सभा के विरुद्ध 
होता है तो सभा भंग कर दी जाती है । सरकार सभा के कर्मचारी की भाँति हे न 
कि किसी लीडर की भाँति | उसी अ्रकार सभा भी जनता की सेवक है। 

जर्सनी के आन्तरिक राज्यों में से नेता का पद्‌ हटा दिया गया है जिससे कि 
कभी छोटे राज्यों के नेता का राष्ट्रीय नेता से झगड़ा न होवे। जनता-प्रसतावना 
( एत्ांधं8८ए० ) ठीक प्रकार का आइवासन नहीं समझा गया है । इन अन्तर्गत 
( [7६८८7र्५] ) राज्यों का शासन विधान किंचित सनोरंजक है । यहाँ पर राज्य का 
अधिष्ठाता न होने के कारण कोई भी सभा भंग नहीं कर सकता है--सभा भंग की 
विधि अन्याय विधानों से भिन्न है। 

प्रशा से डाइट सभा के वहुमत से या जनता-प्रसतावना से भंग की जा सकती 
है । सभा भंग के लिये ह वोटरों को प्रार्थना कश्नी चाहिये। तदुपरान्त जनता निर्णय 
( २८६८८८०र्वपए० ) के सम्नय यदि विशेष बहुलआत ( ७ ४०।०८८ ४7०]०४४7ए ) इससे 
सहसत होवे तो सभा भंग कर दी जाती है । बेवेरिया में आधे से अधिक जनता को 
इसमें सम्सिल्तित होना चाहिये और वोटरों की है संख्या इससे सहमत होवे तो सभा 
भंग की जा सकती है। प्रथम दृष्टि से तो हमको यह गजातंत्र वाद का सच्चा स्वरूप 
दीख पड़ता है । परन्तु वास्तव में इन देशों की जनता ऐसी प्रस्तावना करने सें 
सर्वेथा अयोग्य है। केबिनेट डीक तरह से शासन तब कर सकता है जब कि 
इसके हाथ में सभा भंग करने का अधिकार हो | बेवेरिया, धुरंजिया ( [४८087 ) 


( रेरे ) 

आदि कुछ राज्यों में सरकार को अधिकार नहीं दिया गया है। प्रशा में चांसकर नेता 
की अन्नुभति ज्रप्त करके ऐसा कर सकता है। 

कुछ राज्यों में गवर्नमेन्ट जनता-निर्णय की आज्ञा देकर इस बात का पता 
चलाती है कि सभा भंग की जावे या नहीं। उदाहरणार्थ उटसबर्ग (५४प८६८०४००४४) 
असबुर्ग ( [7277प०8 ) ओक्‍्डनबुर्ग ( 00०707078४ ) सेक्सनी ( 5950०75 ) हें । 

इंगलेड में केविनेट सभा भंग की धमकी देकर अविश्वास प्रकट होने को 
रोक सकता है । इस कारण केबिनेट को नियम निर्माण करने में भी सुविधा रहती है। 
परन्तु इन देश में आय व्यूय अनुमान पतन्न ( फ्ेप68०८ बजद ) का न पास होना या 
किसी अत्यावर्यक बात का न पास होना अविश्वास अकट होने के तुल्य है । 

सच पूछा जाय तो यूरोपीय देशों में सरकार को उपरोक्त अधिकार देने से 
क्या छाभ ? यहाँ पर दल के मेम्बरों का विशेष रूप से संगठन है | जब संगठन है तो 
मेम्बर केसे टूट सकते हैं । जब नहीं टूट सकते हैं तो इस साधन की आवश्यकता ही 
क्या ? इस बात का भी ध्यान रखना जावश्यक है कि सभी यूरोपीय देशों में शासन 
दुल संघ ((04॥007 (७०ए०८४०77670) द्वारा होता हे सभी नियमों पर सभा में 
सेजने से पूरे ही अन्तरंग तथा दुरू के नेताओं में एथक पृथक विचार होता है । 
इसलिये ऐसा तसविया किया जाता है जो सभी दलों के सन का होता है । सब बातों 
को दृष्टि गोचर करने से हमको यह पता चलता है कि इन सब साधनों का अयोजन 
जनता को शिक्षा देने का है। यह्‌ अधिकार सभा द्वारा निर्वाचित अन्तरंग के हाथों में 
न रह कर जनता द्वारा निर्वाचित नेता के हाथों में होना चाहिये। भंग का अधिकार 
जनता, नेता या अधान सभा के हाथों में होने से जनता के अधिकारों की रक्षा हो 
जाती है। यह अधिकार केवछ किसी विशेष समय पर कास में छाने चाहिये। इस कारण 
इनका प्रयोग होता ही नहीं। थोड़े से समय में छोकसत में परिवर्तन होना कठिन है । 


१०-केबिनेट 
( (००णप८ा ) 
केबिनेट को नियुक्ति-- 


पालियामेन्टरी राज्यों में मंत्री मंडल पर सभा का विश्वास होना चाहिये । 
इसी बात पर पालियामेन्टरी राज्य शासन की नींव सिथित है । इसका अभिपष्राय यह 


( देईे ) 


है धारा सभा तथा शासन सरकार में सदेव सहयोग रहे । ससमसत नवीन विधान 
इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार सभा को उत्तरदायी है । सभा का अविश्वास 
प्रकट होते ही केबिनेट को पद त्याग करना चाहिये, परन्तु फ़िनलेन्ड में ऐसा नहीं है । 

भंग अधिकार के अतिरिक्त वेज्ञानिक राजा और नेता का कर्तव्य शासन सर- 
कार को नियुक्त करना भी है । बहुत से लेखक गण ओर राजनोतिज्ञ यह चाहते हैं 
कि शासन सरकार को नियुक्त करने के लिये एक अन्य संसथा होनी चाहिये । 

आजकल छोग ऋान्सीसो प्रथा को नहीं चाहते हैं जहाँ पर कि नेता केवल 
घारा सभा द्वारा निर्धारित नियसों पर हस्ताक्षर करके केवल उनका अन्तिस संस्कार 
करता है। वह यह भी नहीं चाहते हैं कि नेता के हाथों में अधिकार भी अधिक आ 
जायें। इंगलेंड में राजा मनसानोी नहीं करता है । वह केवछ बहुसत दुल के नेता को 
ही प्रधान संत्री का पद्‌ सोंप सकता है। अन्य मेम्बरों की छाँट प्रधान मंत्री के हाथों 
में है और उसी की संजूरी पर राजा उनको भो नियुक्त करता है । परन्तु जब बहुमत 
दल अपना नेता नहीं चुन सकता है तो वह अवश्य किसी को भी चुन सकता है। 
यूरोपीय अदेशों में अनेकों दुल होने के कारण नेता का श्रभाव अधिक है । वह इस 
बात का निर्णय करता है कि किस संघ को शासन सोंपा जाय और किस व्यक्ति को 
उनकी नियुक्ति लोंपी जाय । इन सब बातों के निरीक्षण से हमको यह पता चलता 
है कि नियुक्ति या पदच्युत करने का अधिकार नेता को होना चाहिये। 

प्रधान संत्री--जिसको चांसकर ( (287८८०० ) कहते हैं---मंत्रीमंडल को 
नियुक्त करता है । नेता को मंत्री मंडल के पद अष्ट करने का वेसा ही अधिकार है 
जैसा कि उसको सभा भंग करने का है। अन्तिस निश्चय जनता के हाथ में हे जिसकी 
कि नेता प्रेरणा कर सकता है । विश्वास रहने पर भो सन्‍त्री संडरू पद भ्रष्ट किया 
जा सकता है। इंगलेंड में अन्तिस बार जाज तृतीय ने ऐसा सन्‌ १७८२ में किया था 
जब कि उसने शासन का भार पिट ( छा शि८८ ) को सोंपा था। सन्‌ 
१८३४ सें चतुर्थ विलियल्न की ऐसी कार्यवाही नाजायज़ करार दी गईं। जिन देशों 
में नेता को सभा भंग करने का अधिकार दिया गया है उनमें उसको' मंत्री संडल को 
पद्‌ अट्ट अथवा नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया है। अन्तिम निश्चय प्रजा 
के हाथ में है । ऐसे अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित नेता को सोंपना डीक है । यदि 
वह लोकसत जानने में कोई ग़रूती भी करे तो वह बिना शासन में परिवर्तन किये 


हुए हटाया जा सकता है | यदि राजा ( ॥९7८०४८४४ए 77079£८0 ) ऐसा करे तो 
रु 


ख्् 


( दे ) 


उसके कार्यो' पर तीत्र कटाक्ष होगा और देश के शासन विधान अथवा अ्रबन्ध सें 
खलबली मच जाने का भय है । 

जमनी में नेता अपने अधिकार स्वतंत्रता से कास में ला सकता है । केविनेट 
इस प्रकार नेता तथा पालियामेन्ट के बीच की साँकल है। नेता को चांसकर 
( प्रधान मंत्री ) को चुनने का पूर्ण अधिकार है और वह चांसलर को पदच्युत भी 
कर सकता है। यह अधिकार प्रयोग में भी छाया गया है | यदि नेता किसी ससय 
भी यह समझे कि सभा छोकसत के अनुसार काम नहीं कर रही है तो वह मंत्री 
मंडल को पदच्युत कर सकता है, राइक्सताग को भंग कर सकता है, और जनता 
को नई सरकार चुनने का अवसर देता है। यदि अपने निर्वाचन के समय वह यह 
समझ जाय कि लछोकमसत में पहले से अब परिवतेत हो गया हे तो ऐसा करने में वह 
और भी समर्थशाली हो सकता है। नेता का चाहे दल से कुछ सम्बन्ध न हो 
परन्तु राइकसताग और नेता में पूर्ण सहयोग होना चाहिये। 

नेता को सभा भंग करने का अधिकार तो है परन्तु चान्सलर के हस्ताक्षरों 
की आवश्यकता है | चांसलर ऐसा क्योंकर करेगा ? ऐसी परिस्थिति में नेता किसी 
अद्प दल वाले को चासलर बनाकर सभा भंग पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा । सन्‌ 
१९३२ में प्रेज़ीडेन्ट हिन्डनबर्ग ने चांसलर ब्रूनिंग ( 8£0०८००४ ) को सभा के 
विश्वास रहने पर भी निकाल दिया। 

बहुमत का विरोध करके नेता को अत्यन्त ही विशेष ससय पर सभा भंग 
करनी चाहिये। यह अधिकार नेता को विधान द्वारा प्राप्त है परन्तु उसकी ऐसी 
कार्यवाही विधान विरुद्ध ( [790075४६प८४०४०/ ) कहलायी जायगी । भूतपू्े 
चाँसकर साक्से का कहना है---“जब तक गवर्नमेन्ट इस्तीफा न देवे, नेता दूसरा 
केबिनेट नहीं बना सकता हे ।”” 

कुछ भी सही नेता का केबिनेट के बनाने में काफ़ी प्रभाव है । संकीर्ण दुर 
का कथन है कि भविष्य में नेता इन अधिकारों का पूर्ण रीति से प्रयोग करेगा । 
जमनी में बहुधा अल्प मत शासन स्थापित हुआ है । नेता को खंत्री मंडल को 
बदल कर अल्प दल को बहुसत बनाने का प्रयलल करना चाहिये । 

फ्िनलेन्ड में नेता का पद अत्युक्ति पूर्ण हे। इसका कारण है स्वेडन देश का 
प्रभाव । स्वेडन में कुछ ही वर्ष हुए पालियामेन्टरी शासन की स्थापना की गई है । 
यहाँ पर समान अधिकारों की दो संस्थाये हैं--“रिक्सताग” सभा और राजा । राजा 


( ३२५ ) 

शासन में स्वतन्त्र है, वह ज़िस्मेवार नहीं हे ओर उसके कार्यो पर एक मंत्री के 
हस्ताक्षर होने चाहिये। मंत्री चाहे तो हस्ताक्षर करने से सना कर सकता हे । राजा 
को मंत्री मंडल की राय लेनी चाहिये परन्तु उसके अनुसार काम कर या न करे यह 
उसके आधीन बात है । अभी तक तो राजा की नीति सन सानी रही है । वह उन 
संत्रियों को चुनता था जो कि सभा में अच्छी दृष्टि से देखे जाते हैं परन्तु यह आवश्यक 
नहीं था कि वह उन्तकों बहुसत दल में से ही चुने । गवर्नमेन्ट की स्थापना दुरू के 
आधार पर नहीं होती थी । मंन्नी मंडल की ज़िम्मेवारी बहुत कम थी । रिक्सताग 
मेस्बरों से अ्श्ञों हारा जाँच पड़ताल करती थी। यदि मंत्रियों की नीति पसन्द 
नहीं आती थी तो उनमें अविश्वास प्रकट किया जाता था ऐसे मंत्री मंडल में 
राजा किस प्रकार इन संत्रियों को उनके पदों पर स्थिर रख सकता था ? सन्‌ 
१९१७ के पश्चात्‌ पार्लियामेन्टरी, राज्य अ्था की स्थापना की गईं है । मंत्रियों का 
चुनाव दुरू के आधार पर होता है । 

स्वेडन में तो राज्य परिषद्‌ ( (/०पकछणों ०ई 5६०८० ) मंत्रियों को उनके 
पद से हटाने की प्राथना कर सकती है । यह निरचय हुआ है कि प्रतिनिधि सभा 
((9३7४7४४ 07 ००:८८६८०६७८।४८५) का विश्वास राज्य परिषद्‌ में होना चाहिये । 
(पार्लियामेन्टरी शासन तो है) परन्तु अन्तरंग के उत्तरदायित्व का भार किस के 
ऊपर है ? नेता के अति या रिक्सताग के प्रति ? सन्‌ १९२७ में नेता स्टालब्ग के 
पद्‌ त्याग करने के उपराश्त यह झगड़ा हुआ कि कोंसिक अब किस के सामने 
ज़िम्मेवार है पालियामेंट के या नये नेता के ? नये नेता ने अंतरंग सें विश्वास प्रकट 
कर दिया। परन्तु छोग इससे भी सन्तुष्ट न हुये क्योंकि पालियामेंट की शक्ति कम 
हो जाने का भय था । 

फिनलेंड के विधान में भी हम यही पाते हैं। नेता शासन में भी भाग छे 
सकता है । राज्य परिषद्‌ और नेता के कर्तव्यों में सेद कर दिया है “काउन्सिल 
नेता के अस्तावों को कार्यान्वित करेगी और विधानाजुसार नियमों का निर्माण 
करेगी । काउन्सिक शासन या नेता के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।” 
नेता का कतेव्य हे नियस निर्माण करना, विदों को काम में लाना, राइक्सताग को 
भंग करना और उसके अधिवेशन की तिथि नियत करना, आडि नेन्स (0:0॥7872८८) 
( इनसे भारतवासी भर्ती भाँति परिचित होंगे ) बनाना, परदेश से पत्र व्यवहार 
करना । काडन्सिल आफ़ स्टेट कोई भी काय नेता की अन्नुपस्थिति में नहीं कर 
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सकती । नेता की विज्ञप्ति पर परिषद्‌ के सभापति और एक सझंत्री के हस्ताक्षर होने 
चाहिये । मंत्नीमंडल की बेडक नेता की अनुपस्थिति में तब हो सकती है जब कि 
यह राज्यनीति पर विचार कर रहा हो । संत्री गण अतिनिधि सभा को अपने शासन 
कार्यों के लिये ज़िम्मेवार हैं । नेता को शासन पर ज़ोर जमाने का बेसा ही अधिकार 
है जैसा कि राज्य शासन का निरीक्षण । वह विभागों के अध्यक्षों को बुलाकर पूछताछ 
कर सकता है । ऐसे समय मंत्री के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं रहती । 

लेटविया और लिधुयरेनिया में भी नेता को स्वतंत्र बनाने का ग्रयलल किया 
गया है ताकि वह सभा के निरंकुछ ब्यवहारों को रोक सके | परम्तु इसमें जुरा 
सन्देह है कि वह सभा के ऊपर निर्भर रह कर ऐसा कर भी सकता है था नहीं । 

योलेंड, यूगोस्लेविया, नीकोस्लोवेकिया में नेता का कर्तव्य केवल यही है 
कि वह समय ससय पर दुछू के नेता को छुने और संघ बनाने की आज्ञा दे । यदि 
एक बार किसी मंत्री की नियुक्ति कर दी जाय तो वह पालियामेन्ट के विद्वास उड 
जाने पर ही हटाया जा सकता है । 

ऐस्टोनिया में नेता के न होने के कारण मंत्री मंडल का चुनाव सभा के 
हाथ में है । स्वीट्ज़रलेण्ड का अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है। सरकार 
सदेव सभा के सासने जिम्मेवार है । 

ऐस्टोनिया ओर ग्रशा में प्रधान झंत्री को सभापति ( 56४९४ 0 ६7९ 
(04270776# ) ही नियुक्त करता है । विधानानुसार तो वह ऐसा नहीं कर सकता 
है क्योंकि सभापति को नियुक्ति के अधिकार होने से वह देश का वास्तविक नेता बन 
जाता है । सभापति तो किसी दुल का नहीं होता हे तब वह ऐसा किस प्रकार कर 
सकता है ? परन्तु वास्तव में तो प्रधान मंत्री की नियुक्ति समापति के हाथ में ही है। 
प्रधान का संत्रो संडल से सम्बन्ध-- 

अधान का संत्री संडल से क्या सम्बन्ध होना चाहिए ? इस प्रइन का उत्तर 
देना जरा कडिन है। इज्नलेंड में ऐसा किसी प्रकार का नियम नहीं है । राजा प्रधान 
को नियुक्त करता है और प्रधान भिन्न विभागों पर सदस्य नियुक्त करता है। 
सरकार के समस्त ग्रस्ताव गुप्त होते हैं । हमको इस बात का पता नहीं चल सकता 
कि कितना बहुसत रहा, कहाँ तक तसविया हुआ और अधान का कितना प्रभाव 
पड़ा । यह बातें तो प्रत्येक वर्ष बदुलती रहती हैं । आस तौर से प्रधान बहुमत का 
साथ देता हे । कोई भी विषय उसकी अनिच्छा से पास नहीं हो सकता | यदि ऐसा 
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न होवे तो दल में फूट सच जाने की संभावना है | समस्त मंत्री मंडल अपने अस्तावों 
के लिये जिम्मेवार है। यह पूर्ण कलीजियेट सिस्टम नहीं है। कलीजियेट अथा के 
अनुसार प्रधान मंत्री को बहुमत की आज्ञा झ्ानतनी पड़ती है। स्वयं वह कुछ भी 
नहीं कर सकता है । 

जम॑नी में युद्ध से पहले मंत्री मंडल की स्थापना नाकरशाही (8076४प५०४४८५) 
प्रथा के अनुसार थी। राज्यों के सदस्य चेतन भोगी ( (शा $&ए०7५8 ) थे जो 
कि चान्सलर के आधीन थे । किसी बात में मतभेद होने पर चांसलर की सति सब 
मान्य ससझी जातो थी। नवीन विधानों ने इस परिपाटी का परिचालन नहीं किया 
है। उन्होंने किसी न किसी रूप में कलीजियेट प्रथा को विधान में रक्खा है। कुछ देशों 
ने अंग्रेज़ी केविनेट प्रथा को काम सें छाने की सोची परन्तु ऐसा करने में असमर्थ रहे । 

जर्मनी के शासन विधान में केबिनेद की ध्याख्या नहीं की गई है। इसका 
कारण यह है कि समयाजुसार यह अपना रूप प्रहण कर छेगा। उन्होंने केवल 
उसका ख़ाका (09६॥7०) दे दिया था। चान्सलर आस नीति (56067 9०297) 
के लिये ज़िम्मेचार हे अन्य मंत्री गण अपने अपने विभाग के लिये। इससे सभा हर 
विभाग की जाँच कर सकती है, और किसी मंत्री की नीति नापसंद्‌ करके उसको' 
हट सकती है । चांसलर और अन्य संत्रियों का सम्बन्ध नोकरशाही जेसा न होगा 
वरन्‌ कली जियेट जैसा । यदि दो विभागों में किसी बात पर झगड़ा हो तो उस झगड़े 
का निपटारा कस से कन्न समय में हो जाना चाहिये | कुछ विषयों पर समस्त केबिनेट 
की सीटिंग होनी चाहिए और उसमें बहुसत ही अधान ससझा जायगा । चांसलर के 
समापतित्व में मीटिंग होती हे जो कि समान राय होने पर ही वोट दे सकता है 
((.७70९[]07 4985 776: ए 8 2३5६४2 ए०६८ ) । 

पोलेंड, लेटविया, लिथुयेनिया में जर्मनी की भाँति नेता अधान मंतन्नी को 
नियुक्त करता है ओर डसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को । कछीजियेट प्रथा पर ही 
ज़ोर दिया गया है। पोलेंड और लिशुयेनिया में प्रधान मंत्री केबीनेट को सीटिंग का 
सभापति होता है । समस्त मंत्री संडल आस नीति के लिये ज़िम्मेवार है और अपने 
विभागों के लिये एथक प्रथक | लेटविया में केबिनेट संत्रियों के बनाये हुये बिलों पर 
और उनके शासन व नीति पर विवाद करता है | 

लिशुयेनिया सें यदि किसी मंत्री को अपने बिल के लिये केबिनेट में बहुमत न 
मिले तो वह उस बिल को सभा में केबिनेट की सम्मति समेत पेश कर सकता है । इड्न्‍लेंड 


( रे८ ) 


में समस्त संत्री मंडल का एक सत होता चाहिये, यदि वास्तव में न हो तो दिखावटी 
तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि इस प्रकार का सतभेद अद्)रेज़ी केबिनेट में होगा तो 
गवर्नसेंठ सें फूट हो जायगी। यूरोप में सरकार का धाराओं पर इतना ग्रभुत्व नहीं 
होता जितना कि इड्डलेंड में होता हे । सभा बिल में संशोधन भो कर सकती है और 
नासंजूर भी कर सकती है, परन्तु सरकार को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है। इस 
प्रकार सभा समसत मंत्रियों का सत जान सकती है । 

यूगोसलेविया व ज़ीकोस्लोवेकिया में राज्य नेता स्वर्थ ही मंत्रियों को नियुक्त 
करता है । ज़ीकोस्लोवेकिया में तो नेता इसका भी निणेय करता है कि कोन सा 
सदस्य कौन से विभाग का अध्यक्ष होगा। दोनों ही देशों में प्रधान मंत्री के कोई 
विशेष अधिकार नहीं हैं, वह केवल अन्य मंत्रियों की भाँति हैं। यूगोस्लेविया में 
राजा की विज्ञप्ति पर विभाग मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये, प्रधान के हस्ताक्षरों 
की आवश्यकता नहीं है । राप्र सभा भंग की आज्ञा पर या नियस कार्यान्वित होने 
के लिये समस्त मंत्री मंडल के हसताक्षरों की आवश्यकता है। मंत्री राजा के आधीन 
तो अवश्य है परन्तु प्रधान के नहीं। इसका अभिप्राय यह हे कि राजा को शासन में 
भाग लेना चाहिये। 

उपरोक्त ग्रथा के विरुद्ध ज़ीकोस्लोीवेकिया में समस्त नियमों पर केबिनेट में 
विवाद हो जाना चाहिये और डन पर पूण रीति से निश्चय हो जाना चाहिये जिसमें 
कि सनन्‍्त्री दुरुपयोग न कर सके । सरकार को बहुत अधिकार हैं । अधिवेशनकाल में 
सरकार नेता की विटों पर, राजनेतिक विषयों पर, राजकर्मचारी अथवा सेना के 
सफ़सरों की नियुक्ति पर विचार करती है। संत्री सिविरू सर्वेन्टस की नियुक्ति में 
कुछ भाग नहीं छे सकते। इस प्रकार अल्प संख्यक जातियों की रक्षा होती है । 

फिनलेन्ड राज्य परिषद्‌ ( (/०फालों ०४ $६४0० ) का संगठन कली जियेट 
अथालुसार है। नेता संत्रियों को छुनता है। प्रधान संत्री केवछ नेता की अन्नुपस्थिति 
में परिषद्‌ की बेठकों में सभापति का आसन अहण करता है। पाँच मेम्बरों 
की उपस्थिति से कोरम ( (37०४० ) पूरा होता है। जिन मंत्रियों ने विवाद में 
भाग लिया है ज़िम्मेवार होते हैं बशरतें कि उसका विरोध अंकित न करलिया जाय । 

ऐस्टोनिया में समस्त संत्रियों की नियुक्ति सभा द्वारा होती है। प्रधान संत्री 
जो कि राज्य का अधिष्ठाता हे सरकार के काम में सहयोग देता है। वह केबिनेट 
मीटिक का सभापति बनता हे और किसी भी मंत्री को पद॒च्युत कर सकता है । 


( ३२५ ) 


प्रतिनिधि सभा का केबिनेट पर प्रभुत्व--- 

जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं केबिनेट का अस्तित्व सभा के ऊपर निर्भर 
है ओर अविद्वास अकट होने पर इसको इस्तीफ़ा देता चाहिये । परन्तु इसकों सभा 
के अद्दारों से बचाने के लिये कुछ साधन ढँँढ़े गये हैं । क़ान्स में प्रइनोत्तर के ससय 
सरकार की बहुधा हार हो जाती है। नये शासन विधानों ने इन बातों को दूर 


करने का प्रयत्न किया है। 
यूगोस्लेविया में प्रश्नोत्तर के लिये केवल एक दिन तिय्त है। जर्मनी में 


किसी प्रइदन के १३ मेम्वरों को प्रार्थना पत्र भेजना चाहिये। इन प्रइनों पर 
७५० मेम्बरों की अनुमति बिना विवाद नहीं हो सकता | विवाद के ससय ३० मेम्बरों 
की मीटिंग के लिये प्रार्थना करनी चाहिये। ज़ीकोंस्लोवेकिया भें अइन के लिये था 
तो २१ डिप्टी यथा ११ सनेटरां को प्रर्थना करनी चाहिये। मंत्री को दो महीने के 
भोतर लिख कर था ज़बानी उत्तर देता चाहिये। मेम्बर यदि चाहें तो वह किसी भी 
नियत दिन उत्तर साँग सकता हे । सेनेट में ऐसी पूछ ताछ से सरकार को कभो पद 
त्याग करना नहीं पड़ता और न व्यर्थ समय ही नष्ट होता है | 

जीकोस्लोवेकिया में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर ३०० सेम्वरों 
को प्रार्थना करनी चाहिये । तदुपरान्‍त यह अस्ताव एक कमेटी के पास सेजा जाता है । 
इस कमेटी को आठ दिन के भीतर अपना निर्णय भेजना चाहिये । सभा में यह प्रस्ताव 
विशेष बहुसत से पास होना चाहिये। अशा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए ३० मेम्बरों 
को आरथना करनी चाहिये | दो दिन तक इस प्रस्ताव पर वोट नहीं ली जा सकती। 
इसका असिप्राय यह है कि अकारण ही शासत सरकार एक दुरल से अल्प बहुमत 
से निर्मुंह न कर दी जाय । पोलेंड में सन्‌ १९२६ के संशोधनानुसार एक ही बेठक में 
प्रसताव आर वोटिंग नहीं हो सकती । 

इस अकार सरकार के अधिकारों की बिल्कुल व्रृद्धि नहीं हुईं। केचक कमेटियों 
की स्थापना हो गई है । जमनी में आवश्यक प्रइनों की जाँच के लिये कमेटी बनाई 
जाती है। यह कमेटियाँ ६ राइक्सताग की प्रार्थना पर बनाई जाती हैं। दो स्थायी 
कमेटी ( $६2४व78 (:०णा7६८०८५ ) होती हैं जो कि विदेशी नीति अथवा सभा 
के अधिकारों की रक्षा के लिये होती हैं। त्रिदेश नीति कमेटी का कर्तव्य है, विदेश 
नीति को सभा के सामने रखना । दूसरी कमेटी राइक्सताग को छुट्टियों के दिनों में 
केबिनेट को अपने अधिकार में रखती है। अशा ( ?/घ5»9 ) में भी नियन्त्रण 


( ४० ) 

समितियाँ ( (00#8:7० (707777६:०८$ ) हैं। 

ज़ीकोस्लोवेकिया में १६ डिप्टी और ८ सेनेटरों को एक कमेटी है जो. कि छुट्टी 
के दिनों काम करती है। इसके अधिकार जर्भन कमेटी से अधिक हैं। इसको 
पार्लियाप्रेम्ट के पूर्ण अधिकार हैं। यह केवल नेता को निर्वाचित नहीं कर सकती है; . 
टेक्स नहीं बढ़ा सकती है; युद्ध की घोषणा नहीं कर सकती है या विधान 
संशोधन नहीं कर सकती है । सभा के अधिवेशन के प्रारम्भ सें ही सभा की अनुसति 
से यह नियस जारी समझे जाते हैं । 

इन देशों में पार्लियामेन्ट का अधिवेशन बहुत कार तक होता है और 
सरकार इतनी शक्तिहीन'है कि इस बात का भय नहीं है कि वह अधिकारों को 
हड़प कर लेगी। परिणाल उद््ा ही हुआ । मंत्री संडल के रास्ते में इतनी बाघायें 
पड़ीं कि वह विदेष कार्य करने में असमर्थ है। इसलिय्रे छोग अब केबिनेद के ऊपर 
सभा का अधिक प्रझ्ुत्व नहीं चाहते हैं । पालियासेन्ट का अधिवेशन आय व्यय 
अनुस्नान पत्र ( 8708०: ) के पेश करने के बाद चार सहीने तक हो सकता है। 
उसके बाद बजट स्वयं पास होजाता है। क्‍ 

आज कल प्रजा तंत्र वाद ऐसी संस्थाओं का निर्माण चाहता है जो कि विश्वस- 
नीय हों। उनको शांतिपूबक काम करने देने के बज्माथ डसके सार्ग में देख भाल 
ओर जाँच से उसके कार्य में बाघा डालना चाहते हैं। जमेनो में राइक्सवाग प्रजा 
निर्वाचित है परन्तु इस पर भी बाधा रूप जनता-निर्णय और जनता-निर्माण हैं। 
सरकार राइक्सताग की प्रतिनिधि है परन्तु इसको भी रघ्सी में बाँध रखने के लिये 
कमेटियाँ हैं। आजकल के श्रजा तंत्र काल में शायद ही कोई शासन संस्था प्रजा विरोध 
का कोई कास करे। नवीन विधान विशेषज्ञों का शासन चाहते हैं। विधानों ने 
अजा के अधिकारों को स्वीकृत करके उनको किसी न किसी रूप में ले लिया है। 
बाघा रूपी संस्थाओं के स्थापन से अपना सतलब खो देना है। 


११-पालियामेन्टरी शासन का वास्तविक स्वरूप 


ए-बटपंटरो 23फएएफॉाटशप6ाण ० शिब्रलीलाएलर्माद्वाए (ए0एटफाधहलर्फा 
इस परिच्छेद में हम देश का आन्तरिक इतिहास नहीं दे रहे हैं वरन्‌ 
उनके शासन विधान का उल्लेख कर रहे हैं । पेचीदा नियस होने के कारण केबिनेट 


( ४१ ) 

प्रजा की बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी है। विकायती अथा को अनुकरण करने में 
असफलता रही । 

इंगठॉड में पालियामेन्टरी शासन केवल दो दुलों पर निर्भर हे । थदि एक 
बहुमत में हो तो दूसरा सदेव विरोध करने के लिये तय्यार रहता है । अधान जो कि 
बहुमत से होता है अपने सदस्यों से सहयोग की आशा रखता है । यहाँ पर विरोध 
का संगठन भी भी प्रकार है। यूरोप की दशा बिल्कुल भिन्न है। संख्या तुल्य 
निर्वाचन होने के कारण अनेकों छोटे छोटे दुल हैं। कोई दल बहुआत नहीं पा सकता 
है । केबिनेट के निर्माण में भी अनेकों कडिनाइयाँ पड़ती हैं ! दलों के नेताओं में 
परस्पर परामर्श होता है। शासन सरकार को हनने की अनेकों विधि होने पर भी 
दलों के मेता द्वारा ही सरकार की नियुक्ति होती है । 

दलों में घोर मतभेद होने के कारण सरकार बहुसत से नहीं चुनी 
जा सकती । राजनीतिज्ञ किसी पद को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं वरन केवल उस 
प्रथा की समालोचना करते हैं। शासन का भार अठप दुर को सोंपा जाता है । वह 
भी इस झर्त पर कि कोई दूसरा दल इसके विरुद्ध वोट न दें। पालियामेन्टरी शासन 
की ठीक स्थापना न किये जा सकने के कारण मंत्री पद अफसरों को या विशेषज्ञों 
को सांपा जाता है जिनका दल से कुछ सम्बन्ध नहीं रहता परन्तु अपने साधनों के 
लिये बहुमत चाहते हैं । 

शासन सरकार स्थापित हो जाने पर भी शक्तिशाली नहों होती । केबि- 
नेट की बनावट में विभिन्नता आ जाती है। सदस्यों में बहुधा सतसेद रहता है । 
अधान मंत्री को निशिचित सशवर के अनुसार कास करना पड़ता हे। नवीन सांधनों 
के निर्माण होने के कारण विवाद होते हैं, झगड़ा होने की संभावना रहती है। इस 
लिये इसका प्रोग्राम सारहीन रहता है। सदस्य अपने विभाग का शासन अपने दल के 
मताजुसार करेंगे न कि श्रधान मंत्री की आज्ञा अज्ुसार | संघ प्रथा के अनुसार 
केबिनेट को कलीजियेट बनाने का प्रयत्न हो रहा है । 

जम न चांसलर अपने सदसय संघ के समस्त दलों में से चुनता है । नेताओं में 
वार्तालाप उपरान्त यह निएचय हो जाता है कि कोन कौन से दल कितना कितना भाग 
शासन में लेंगे । केबिनेट में दुक के सदस्य संख्यानुसार होते हैं । तदुपरान्‍्त सदस्यों 
के पद पर झकझक होती है । चांसलर सद॒स्यों पर अपना प्रभुत्व कैसे जमा शकता है. 


जब कि उसको दकू की सहायता चाहिये। सतसेद होने पर वह विषय केबिनेट के 
द््‌ 
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सामने रक्‍्खा जाना चाहिये परन्तु इससे भी किसी सलस्या का समाधान नहीं होता 
क्योंकि अत्प दुल वाले क्‍यों अपनी हार सानने छगे ? केबिनेट की नियुक्ति के समय 
बहुधा किसी दर को उस दल कीं सहायता करनी पड़ती है जिसका कि उन्होंने 
निर्वाचन के समय विरोध किया है । मध्य दुह ( (८०६८० 22707ए ) तो अधिकतर 
शासन में सम्मिलित होता रहा है । शासन विधान के प्रथम वष में ग्रजातंत्री, 
साम्यवादी, तथा सध्य दुछ का संघ बना । इन सब के आदेश एक दूसरे से भिन्न थे । 
सन्‌ १९२० से १९२४ तक चार संघ बने । सन्‌ १९२४ में विशेषज्ञ रिपोर्ट (759८7६७? 
00९००८८) के बाद सभा संग कर दी गई । इस रिपोर्ट पर जनता का है बहुसत नहीं 
सिल सका । केबिनेट निर्माण के लिये कई सप्ताह तक बातचीत हुई परन्तु कुछ न 
तय हो पाया। विदेश नीति के कारण दुरू अपना पारस्परिक विरोध नहीं त्याग 
सकते थे । अतएवं जनता दर ओर प्रजातंत्रियों का संघ बना जिसकी ४७२ में केवल 
१३५७ वोट थीं । 

द्सिस्बर १९२४ में केबिनेट निर्माण में फिर दिक्कत हुईं। डाक्टर माक्‍से ने 
छ; बार केबिनेट बनाने का प्रयत्न किया | अन्त को डाक्टर रूथर ने राष्ट्रवादी, जनता 
दुल तथा भ्रध्य दुंछ का संध बनाया | इस संघ के बहुत से भमेम्बर या तो सभा के 
मेम्बर नहीं थे यथा राजनीति से सम्बन्ध नहीं रखते थे । इसी कारण यह सरकार 
विशेषज्ञों की कही गयी है । 

फिनलेण्ड में १९२१ से १९२३ तक कृषक अथवा ग्रोग्रेसिव ([2708/०8४४८) 
दल के अल्प संघ ने शासन किया। इस संघ के दो सो में से केवछ ६८ वोट थीं । 
यहाँ पर शक्तिशाली नेता होने के कारण अधिक हानि न पहुँच सकी । सन्‌ १९२४ 
में नेता ने नान-पालियामेन्टरी शासन स्थापित किया। सन्‌ १९२४ में महा संघ 
बनाया गया परन्तु आन्तरिक विवाद होने के कारण टूट गया। तदुपरानत अल्प 
दल शासन स्थापित किया | कै ० 

बाल्टिक देशों में भो कडिनाइयाँ अनेकों हैं। विधानाजुसार प्रतिनिध सभा 
मंत्रियों का चुनाव करने में असमर्थ हे । केबिनेट के गड़बड़ी काल में सभापति नेता 
का कास करता हे ओर किसी बड़े राजनीतिज्ञ को केबिनेट बनाने का आदेश करता 
है । दुछ के नेता एक ससविदा तयार करते हैं जिसको कि सभा संज़्र कर लेती है । 

लेटविया में केविनेट परिवतेन पर लगभग एक सहीना था इससे अधिक -: 
समय तक बात चीत होती है । घूस का भी अयोग किया जाता है । एक समय 
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अक्टूबर १०२२९ से जनवरी १९२३ तक कुछ तय न हो पाया | अन्त में सध्य दुलू 
ओर साम्यवादियों का एक बड़ा संघ बना | संख्या तो इसकी अधिक थी परन्तु सत- 
भेद हो जाने का भय सदेव रहता था। साम्यवादियों को सरकार से मई सास में 
अलग होना पड़ा । जून के अंत तक कुछ तय न हो पाया | १९२७ के निर्वाचन के 
पश्चात्‌ दलों की संख्या में वृद्धि हो गईं । नेता ने दुक नेताओं को बुलाकर केबिनेट 
बनाने का आदेश किया । यह कास बड़े दिन ( (:/75£7099 ) से पहले ही समाप्त 
हो जाना चाहिये था| सबों ने अपनी भयोग्यता प्रकट की । तदुपरान्त नेता ने 
अधिक संख्या वाले साम्यवादी ओर कृषकों को दुल बनाने का आदेश किया। दोनों 
ही ने केविनेट की दो तालिकायें डपस्थित कीं। दोनों का दावा था कि बहुमत 
डनका है । साम्यवादियों को ४७ वोट आप हुईं और कृषकों को ४८ । इसलिये 
कृषक दुल ने शासन संगठन किया । 

राजनतिक मत के अतिरिक्त जातीय सामकों पर भी झगड़ा होता है । संघ 
बन जाने के साने यह नहीं हैं कि सतभेद का अन्त हो गया। सदस्य सरकार की 
इतनी पर्वाह नहीं करते हैं जितनी कि दुर की । ऐस्टोनिया में कलीजियेट प्रथा होने 
के कारण दुल संगठन शक्तिशाली हो गया है । मंत्री गण राज्य से सहानुभूति न रख 
कर दुल से सहानुभूति रखते हैं । वह अपने विभागों का कास अपने दर के आदेशा- 
नुसार करते हैं । यदि वह ऐसा न करें तो दुक किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर 
नियुक्त करेगा । | 

यूगोस्लेविया, ज़ीकोस्लोवेकिया और पोलेड में आन्तरिक विवाद के कारण 
पालियामेन्टरी संस्थाओं का काम बहुत मुश्किल हो गया है । कुछ जातियाँ शासन में 
भाग लेकर केवक बाधा डालती हैं । असफलता का कारण विधान की खराबी नहीं 
है वरन्‌ कुछ राजनैतिक कारण हैं | 


यूगोस्लेविया में स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय है । राष्ट्रीय भल्प दुर तो बाधा 
नहीं डालते हैं परन्तु यूगोसकव छोग स्वयं बहुत झगड़ालू हैं | चार साल तक सर्विया 
के रेडिकल्स तथा क्रोट दुल में निरन्तर झगड़ा होता रहा। क्रोट छोंग निर्वाचन उप- 
रान्त पालियासेन्ट में नहीं आते थे। १५२४ में जब वह आये भी तो आपस में 
झगड़ा कर बेठे । इस कारण अल्प दछ शासन कर सका । विरोध का अन्त न हुआ | 
राजा ने संगठन करने का अयत्न किया। अन्त में उसको पालियामेंट भंग करनी 
पड़ी। सन्‌ १९२५ में निर्वाचन के बाद क्रोट छोगों को गिरफ्तारी का भय था । इस- 
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लिये उन्होंने विरोध त्याग दिया | पालियामेंट में पूर्ण संगडन से आये । सबवे कोट 
छोगों का भी संगठन किया गया । एक ने अपने एकतंत्री विचार ल्थागे, दूसर ने 
अपने क्रान्ति के विचार | इस संघ को भी रेडिकल नेता ( १७०॥८७! ) की अदूर 
दर्शिता के कारण सफलता न मिल सकी । १९२६ में सरकार सात बार बनाई गईं 
और तोड़ी गई । 

ज़ीकोस्लोवेकिया में राष्ट्र अव्प दुकों ने तथा सलोवक दुल ने छः वर्ष तक 
घोर विरोध किया । इन दलों ने अपने प्रतिनिधि तो सभा में भेजे परन्तु शासन में 
भाग न लिया । सझ्भुदायवादी ( (१07णप्णां555 ) भी प्रतिदवन्दिता में छग गये । 
इस कारण ज़ेक दुल ही बहुमत पा सकता था। सन्‌ १९२० में जनता दल, राष्ट्र 
प्रजा-तंत्रवादी, कृषक, राष्ट्र-साम्यवादी और साम्यवादी दलों का संघ बनाया गया 
जो कि १९२५ तक रहा। ऐसे संघ के टूटने का सदेव भय रहता था। परन्तु विरोध 
का संगडन ढीक नहीं था। संघ तभी जीवित रह सकता है जब कि सरकारी बिलों 
पर पहले से संघ के दलों की अनुमति छे छी जाय । इस प्रकार शक्ति दलों के हाथ 
में थी न कि केबिनेट के हाथ में । नियम ऐसा बन गया कि जिसके अजुसार पहले 
पहल पाँचों दलों के नेता एक साथ बिलों पर विचार करने छगे। इसी सीटिय का 
नास 'पेटका! ( ९८४८७ पाँच आदसियों की कोन्सिक ) पड़ गया। केबिनेट तो 
शासन सम्बन्धी एक कोन्सिक था। १९२७० में संघ में सतभेद होने रूगा । पुन: 
निर्वाचन हुआ लेकिन इससे विशेष लाभ नहीं हुआ । कृषक, जनता और अब 
ब्यवसाथी दुरू के संघ की केवछ १८ वोद अधिक थीं । पूर्व की भाँति शासन बनाया 
गया। पेटका अब चेस्का ( (००४८७ छः आदुसियों की कौन्सिल ) बन गया । 
१९२६ में जानवरों पर ड्यूटी छगाने के प्रस्ताव के कारण केबिनेट में खलबली पेदा 
हो गई । शासन सरकार स्थिर न-रह सकने के कारण विशेषज्ञ शासन की स्थापना 
हुईं । कुछ सास बाद पुनः संघ; बनाया गया । 

पोलेंड में दुल की दशा और भी शोचनीय है बहुत काल तक देश में किसी 
का आधिपत्य स्थापित नहीं किया जा सका। सन्‌ १५२६ में नानपालियामेन्टरी 
शासन की स्थापना की गई। सन्‌ १९३६ में साम्यवादियों में और व्यवसाइयों में 
झगड़ा हुआ। 

इन देशों ने इंगलेंड का अनुकरण करना चाहा परन्तु असफल रहे । फ्रान्स 
की ही ग्रथा स्थापित की गई अन्तर केवल यही रहा कि दुरू संगठन अधिक शक्ति- 
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शाली रहा | जैसे भी ससझ लीजिये शासन सरकार शक्तिहीन रही । इंग्लंड में 
भी तो शक्ति साधारण सभा ( [70056 ० (:०0797008 ) के बजाय दलों के हाथ 
में है । साधारण सभा का बहुत कम सम्मान है। जनता तो अगले निर्वाचन तक 
के लिये शासन सरकार को चुनती है । सरकार का साथ देने के लिग्रे संगठित 
बहुमत है । सरकार अपनी नीति का पालन खच्छन्दुता से कर सकती है । परस्तु 
अंग्रेज़ी प्रथा और संख्या तुल्य निर्वाचन की क्या तुलना ? एक का सतरूब हे दुल शासन 
आर दूसरे का है सत सतान्तरों का प्रतिनिधित्व स्वीकार करना । यूरोपीय अदेशों 
में तो समा की बैठक तक कुछ निश्चय नहीं हो पाता है। देश का बहुसत पाने 
से अंग्रेज़ी सरकार बलवान होती है। परन्तु यूरोप में दल के नेता ही सब कुछ करते 
हैं । इंगरूंड वाले संघ शासन नहीं चाहते हैं । ह 

यूरोपीय देशों में भंग का अधिकार वहुत कम्त प्रयोग में छाया गया है। 
हस तो यह देखते हैं कि भंग का प्रस्ताव न होते हुए भी परिवर्तन की आवश्यकता 
रहती है । इससे सदस्यों की उलट फेर की जाती है । यदि एक संघ असफल होता 
है तो शासन बिना लछोकसत में परिवर्तन हुए बदुक दिया जाता है। अनेकों दुल 
होने के कारण यह बात कभी दूर नहीं हो सकती । निर्वाचन उपरांत भी कडि- 
नाइयों का अन्त नहीं होता। निर्वाचकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
वह शासन सरकार बना रहे हैं और न कि एक सभा | 

धारा सभा के अनुचित व्यवहारों को बन्द करने के लिये नेता को शक्ति दी 
गईं है। शासन स्थिर रहने के लिये यह आवश्यक है कि इसको जनता का आदेश 
होना चाहिये तथा इसका बहुसत। 

इन देशों में केबिनेट के दोष अनगिन्ती हैं। डदाहरणाथे; शासन एक दुस 
शिथिल हो जाता है; नीति का अन्त होता है; विदेश में राज्य का सम्मान जाता 
रहता है। यदि कर्मचारीगण न हों तो ईंइवर जाने क्या परिणास्त होवे। जर्सनी में 
युद्ध के बाद अनेकों कठिनाइयों पड़ीं। परन्तु विद्वान तथा सध्यम श्रेणी के छोगों 
ने शासन को संभाला है। लेटविया, लिशुयेनिया और ऐस्टोनिया में विभागों पर 
यह दोषारोपण रूगाया गया है कि यहाँ पर भी दुरू के मताजुसार कार्य क्रम होना 
चाहिये । युगोस्लेविया का कुछ हाल चाल ही दीक नहीं है। संत्रीगणों को निर्दिष्ट 
अवधि तक रहने की आशा नहीं रही इसीलिये वह ऐसी ज़िस्मेवारी छेते ही नहीं 
हैं। वह अब झगड़ों में भाग लेने लगे हैं । 


( ४८६ ) 

इन सब का परिणास यह हुआ कि अजातंत्र शासन में से विश्वास ही उड 
गया है । यह राज्य अभी तक किसी नवीन विधान के निर्माण करने में अससर्थ 
रहे हैं। अजातंत्र शासन को ही निर्मल करने का प्रयल किया जा रहा है। नान- 
पालियामेन्टरी शासन की स्थापना तो हम देख ही चुके हैं। फिनलेन्ड में फ़ासिस्ट 
वाद ( 28८४० ) का भारस्भ हुआ जिसका उद्देहय है “डिक्टेटरशिप” ( [000800४- 
४779 ) की स्थापना करना। इटली का उदाहरण देते हुये छोग यह भूल जाते हैं 
कि उसने अभी तक किली ऐसी शैली की स्थापना नहीं की है जिसका कि अलु- 
करण किया जा सके। भ्रय इस बात का है कि कहीं इन राज्यों को राजनैतिक 
शक्तियाँ शिथिक न हो जाय, राजनीतिज्ञ कुछ होता हुआ न देखकर राजनीति से 
अपना सुख न सोड़ ले । | 

मसुसकिन है कि कोई नया विधान भी बना लिया जाय । यह किस 
प्रकार का होगा हम अभी से अजुसान छगा सकते हैं---दुर तोड़ दिये जायेंगे, 
केबिनेट शिथिल हो जायेंगे ओर नेता की शक्तियों में बढ़ोत्तरी होगी जैसा कि हस 
इटली में पाते हैं । 


१२-राज्य के सामाजिक ओर आधिक कतेंव्य 


(॥2प्रा8$ ० एं6 56--5०टांबों बगते £००7०77८ ) 


नवीन विधान नागरिकों की सामाजिक भलाई और राष्ट्र की व्यावसायिक 
उन्नति की औरणा करते हैं। तिजारत राष्ट्र की भराई के लिये होनी चाहिये और न 
कि किसी एक व्यक्ति की भलाई के लिये। जमेन विधान के अनुसार “आर्थिक 
संगठन न्यायानुसार होना चाहिये जिससे कि सब को खाने पीने के लिये काफ़ी 
सिल जाय ।”? ऐस्टोनियन विधानानुसार “आशिक संगठन न्‍्यायाजुसार होना 
चाहिए जिससे कि सब सलुष्यों को जीविका सिल जाय ।?? 

_ श्रस ही इस नियम का सुख्य अंग हे । इस कारण श्रम की छॉँट राज्य को 
करनी चाहिये। जमेन विधानानुसार “स्टेट का क्॒ंव्य है श्रम जीवियों की रक्षा 
करना ।”” विद्वान श्रमजीवी तथा साधारण श्रसजीबी समान हैं । राज्य को “स्वास्थ्य, 
. कार्य्य सामथ्ये, साताओं, वृद्धावस्था तथा बीसारी का ध्यान रखना चाहिये। 
पोलेंड के विधानानुसार श्रसजीवियों की विशेष तौर से रक्षा की गई है 


, 


ओर अधिकार दिये गये हैं । फिनलेन्ड में नागरिकों के अधिकारों के अतिरिक्त डनकी 
रक्षा करना भी स्टेट का कर्तव्य है। परन्तु श्रमजीबी अपनी आर्थिक दशा सुधारने 
तथा रक्षा के योग्य होने चाहिये। व्यक्तित्व (॥#4ए्ा47०६ए ) की रक्षा के लिये 
कुछ नहीं किया गया है वरन्‌ व्यवसायी संस्थाओं की सहायता के लिये ही सब 
कुछ किया गया है। जर्मन विधान ने उन समितियों को शक्ति प्रदान की हे जो कि 
देश की आर्थिक दशा सेंभारेंगी और श्रमजीवियों की दशा सुधारेंगी । प्रेस्टोनिया के 
विधान ने समितियों को हड़ताल का अधिकार दिया है । 

यूगोस्लेविया, जर्मगी ओर फ़िनलेंड के विधानों ने 'टिकनिकल स्कूल! 
( ए८८४मांट्ना 3८700/5 ) खोलने की हिदायत की है जिनमें कि नागरिक 
व्यवसायी शिक्षा आधघ कर सकें। निर्धन माता पिताओं के बच्चों की धन से भी 
सहायता करनी चाहिये। जर्मन विधानानुसार नागरिकों को अपनी ज्यवारीरिक और 
मस्तिष्क की शक्तियों को देश की भलाई के लिये रगानी चाहिये । जब तक कोई 
व्यक्ति दीक कास न पा सके राज्य उसका उस ससय तक भरण पोषण करेगा ।। राज्य 
को शिक्षा का प्रबन्ध भी करना चाहिये । 

. _शज्य के भले के लिये यह भावदयक है कि व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता में 
वाधा डाली जाय | सरकार इस कारण नागरिकों के आर्थिक अधिकारों भें हस्तक्षेप 
कर सकती है । राज्य की निर्धनता दूर करने का भी अयल्ल करना चाहिये । 

जाती जायदाद का नियम सान लिया गया हे परन्तु हर कोई सनसानी 
नहीं कर सकता। सम्पत्ति रखने से देश के अ्रति हसारा कर्तव्य बन जाता है। 
सम्पत्ति सब के छाभ के लिये होनी चाहिये। यदि दिना परिश्रम किये हुये या 
पूँजी लगाये किसी धरती की क्नीमत बढ़ जाय तो यह लाभ सब के भले के लिये 
होना चाहिये । यगोस्केविया के विधानानुसार जनता की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है । 
इसके इस्तेमाल से जाति को कुछ हानि नहीं होनी चाहिये । 

राज्य किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। नियसा- 
नुसार उसके विक्रय के लिये विवश' कर सकता है। जर्मनी में एवज़ देकर सम्पत्ति 
ली जा सकती हे परन्तु देशहित के लिये बिना सुआवज़े के भी छीनी जा सकती है | 
घरती भी सकान या डपनिवेश बनाने के लिये छीनी जा सकती है। धरती की 
बाँट और इस्तेमाल राज्य के हाथ में है । सिपाहियों का विशेष ध्यान रक्खा जायशा | 

व्यचसायों को स्टेट अपने हाथ में ले सकता है । क्रान्ति के समय साम्यवादी 


(६ ४८ ) 

व्यवसायों का साभ्यवाद चाहते थे। श्रसजीवियों के हाथ में ही समस्त प्रबन्ध रहना 
चाहिय्रे । इसके लिये कमेटी नियुक्त की गई जिसने यह रिपो्ट दी कि राज्य को 
समस्त व्यवसाय शने; शने: अपने हाथ में ले लेने चाहिये। ग्रतिस्पर्दा के बजाय 
सहयोग होना चाहिये । 

समस्त व्यवसाय खतंत्र हैं ओर उनका प्रबन्ध नौकरों और मालिकों के प्रति- 
निधियों द्वार होना चाहिये। संयुक्त आशिक कोन्सिल ( 7९१८४४ 7८080 
(0०प्मवा ) आर्थिक विषयों पर निर्णय करेगी ! सन्‌ १९१९ की हड़तालों के बाद 
पोटाश और कोयले के व्यवसाय राज्य ने अपने हाथ में ले लिये । और अन्य 
व्यवसायों को अपने हाथ में ले लेने का वायदा किया । सरकार भिन्न भिन्न व्यवसायों 
को संगठन करने के लिये वाध्य कर सकती है| डन सब के प्रतिनिधि प्रबन्ध करेंगे। 
राज्य केवल निरीक्षण करेगा | जो लोग उपज में भाग छेगे प्रबन्ध में भी भाग लेगे। 
उपज ओर बाॉँट जाति के लाभ के लिये होगी । 

अन्य विधानों ने भी सम्पत्ति के लिये कुछ नियम बना दिये हैं। यूगोस्ले- 
विया में ( जो कृषि प्रधान देश है ) यह नियम केवल पेतृक सम्पत्ति के लिये है । 
पेतृक सम्पत्ति की सीसा राज्य द्वारा नियत कर दी गई है । कुछ सम्पत्ति राज्य ने 
ले ली है जोकि ज़रूरतभन्दों को देदी गई है। बँँटवारा करते हुए सिपाहियों का 
( जोकि युद्ध में लड़े हैं ) विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता है । इस ज़ब्त के लिये मुनासिब 
मुआवज़ा दिया जाता है। समस्त बड़े बड़े जंगल राज्य ने अपने भले के लिये अपने 
हाथ में ले लिये हैं । 

पोलेंड में धरती छीनी जा सकती हे परन्तु सुनासिब मुआवज़ा देने पर । 
ज्ीकोस्लोवेकिया में भी झ्ुआवज़ा देना आवश्यक है। परन्तु एवज़ के विरुद्ध 
नियस बना देने से सुआवज़े की आवश्यकता नहीं रहती है । 

बात्टिक देशों में आशिक प्रशक्ष केवछ कृषि सम्बन्धी था। ऐस्टोनिया, 
लिशुयेनिया और लेटविया में कृषि सम्बन्धी नियम निर्माण किये गये हैं जिनके 
अनुसार सम्पत्ति जनता छाभ के लिये छीनी और विभाजित की जा सकती है। 
ऐस्टोनिया में ७५ प्रतिशत जनता के पास कुछ भी पृथ्वी न थी। सन्‌ १९१५९ के 
बाद समस्त सम्पत्ति राज ने अपने अधिकार में ले ली परन्तु इस पर अधिकार धोरे 
धीरे स्थापित किया जायगा--पहले बंजर धरती अधिकार में ली जायगी। ऐसे 
ही सुधार लेटविया और लिथुयेनिया में भी किये गये । 


( ४९ ) 
किसी का सम्पत्ति पर क्या अधिकार है ? यह जाति छाभ के लिये होनी 
चाहिये। घरती बॉँट से हानि होने की सम्भावना है । छोटे छोटे हुकड़ें अनभिज्ञ 
निर्धन कृषकों को देने से कुछ मतलब सिद्ध नहीं होता है । 
पुत्र पिता की झत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति का मालिक बन सकता है परस्तु 


खत्यु कर ( 70०8८7 6०८ए ) देने के बाद । 

इन सब बातों का क्या फ़ायदा हुआ ? तिजारतों को राज्याधीन बनाने का 
क्या ग्रयल किया गया ? जर्मनी में छोटी और बड़ी तिजारतों का संगठन तो किया 
गया है परस्तु ध्यक्तियों के स्त्रयं परिश्रम और प्रयल्ष करने से ही ऐसा हो सका । 
इन सब में विशेष कर श्रसजीवबियों का ध्यान रक्‍्खा गया है। सब बातों में उनसे 
परासर्दो ली जाती है। प्रबन्ध और अधिकार एूँजीपतियों का है। फिर साम्यवाद 
केसे हुआ ? 

कुछ बातें विधान में केवल उपदेशाजुसार हैं जेसे कि जर्मनी में “प्रत्येक 
नागरिक को सब कास जाति की भर्ताई के लिये करने चाहिये ।” कुछ विधान भावी 
सरकार के लिये शिक्षा छोड़ गये हैं । जिनके छिये सरकार वाध्य नहीं है । भिन्न भिन्न 


स्थानों पर हम सास्यवाद ओर व्यक्तित्व का प्रभाव देख सकते हैं । 


१३-आश्िक विधान 


पूर्व परिच्छेद्‌ में हमने व्यवसाय संगठन के सम्बन्ध में कुछ लिखा है । हसने 
राज्य के कर्तव्य भी बताये हैं। उनको किस प्रकार कार्य में परिणत किया गया 
इसका सारांद्' हम इस परिच्छेद में लिख रहे हैं । 

जमनी में तीन विशेष समस्‍यायें हैं--- 

( १ ) अमजीवियों की सामाजिक साँगें और ससस्यायें । 

( २ ) अध्य श्रेणी वालों की आवश्यकतायें । 

( ३ ) तिजारत ओर कृषि का भावी सुधार । 

राष्ट्रीय आर्थिक कोन्सिल ( ए०प०४० ४८07०्र2 (१0एपथ! ) जिसमें 
श्रसजी वियों के और ज़िला आर्थिक कौन्सिल के प्रतिनिधि आते हैं घोर विवाद होता 
है । इस सभा में समस्त व्यवसायों के प्रतिनिधि होते हैं । 


व्य कप प्रो 
इस कोन्सिल के कतंव्य हैं वेतन ठीक करना, उपज की सामग्रियों का 
ए 


( ५० ) 
संगठन करना भिन्न भिन्न संगठनों को स्वीकृति देगा ओर डनका आपस में समझोता 
करना । 

इस कोन्सिक का निर्माण इस प्रकार होगा-- 

( १ ) श्रभजीवियों की कौन्सिक--वेतन भोगियों के प्रतिनिधि राष्ट्र, श्रस 
जीवी कौन्सिल ( 'पनध्च०्तर्| जा0-६००5१ (20प्रपञा ) बनायेंगे । 

( २ ) मालिकों और नोौकरों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय आधथिक सभा बनायेंगे 
जो कि आशिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगी और साम्यवाद के कास में सहयोग देगी । 
सभी व्यवसायों को अपनी अपनी आवश्यकताजुसार अतिनिधित्व सिलता है । 
इसके ( $ ) आर्थिक कर्तव्य है, ( २) व्यवसायों को देख भाऊ करती है, (३ ) 
इसके अधिकार राइक्सरात के समान हैं । इससे अ्रमजीवियों को अधिकार मिल 
गये हैं । अट्टारह वर्ष वालों को वोट देने का अधिकार है ओर चौबीस वर्ष वाले 
मेम्बर बन सकते हैं । 

बड़े बड़े तिजारती केन्द्रों में मी छोटी छोटी कोम्सिल बनाई जा सकती हैं । 
जिनका कास है--- 

( १ ) वेतन की शरायतों की देख साल करना । 

( २ ) काम की देख भाल करना । 

( ३ ) श्रसजी वियों के लाभ के साधन करना--जैसे पेन्शन आदि । 

( ४ ) वेतन भोगियों में ओर मालिकों में मेल रखना । 

यह कोन्सिल गड़बड़ी न करें इसलिये सरकार को डनके ऊपर पूर्ण अधिकार 
है । रूस की भाँति पूर्ण साम्यवाद नहीं हो सकता । इसके ३३६ मेम्बर थे जो कि १० 
ञूपों के प्रतिनिधि थे--क्ृषि, फ़रेक्टरी, व्यवसाय, बाहर साल भेजने वाले 
( 75७90706४5 ), दस्तकार ( 77970790775 ), बरतने वाले ( (0078प्रात८०5 ) 
पदाधिकारी ( 08८6/5$ ), अन्य व्यवसाय अथवा राइक्सरात और सरकार के 
नामज़द । 

कोन्सिल का काम तीन कमेटियों द्वारा होता है। बाहर वालों से मशवरा 
लिया जा सकता है। इन कमेटियों में नोकरों और सालिकों के अतिनिधियों की 
संख्या ससान होनी चाहिये | इनमें सरकार के मेम्बर भी होते हैं । 

कौन्सिल अन्तिस निर्णय नहीं करती है परन्तु सरकार को अपनी सम्मति 
देती हे । द 


ध् 


( ५१) 

ज्ञीकोस्लोवेक में केवल एक सम्मति दायिनी कोन्सिल (6 004507ए (0०फार्ली) 

है जिसकी शक्ति कुछ नहीं है। १५१५९ में कुछ राजनैतिक कारणों वश सफलता आछ्त 
न हो सकी । १९२१ में इसका पुनः संगठन किया गया। इसमें १५७० भेम्बर थे | 

कौन्सिल का काम कमेटियों द्वारा होता है । आवश्यक विषयों पर कौन्सिल 

से भी राय ली जा सकती है । अठ्प सत का भी ध्यान रखना पड़ता है। कौन्सिल 


का कास ग्रशंसनीय हे । 
यूगोस्लेविया और पोलेंड में अर्थ कौसिल हैं । 


फ़ान्स 
१-ऐतिहासिक परिचय 


आधुनिक क्रान्स का श्रीगणेश सन्‌ १७८५ की कऋान्ति से होता है। क्रान्स 
में एक मात्र स्वेच्छाचारी शासन था। राजा ही राज्य का माँ बाप था। उसकी 
आज्ञा नियस बद्ध समझी जाती थी । उसका डब्रंघनत घोर पाप तथा देश-द्रोह के 
तुल्य समझा जाता था। राजा ही एकता के सूत्र में आबद्ध करके अ्जा का 
शासन करता था | यहाँ पर न कोई पालियामेन्ट थी न कोई मंत्री मंडल था 
और न कोई विधान ही था। सच्छन्द्‌ भाव से राजा निरंकुशता के आश्रय होकर 
प्रजा पर शासन करता था । एक प्रकार की पालियासेन्ट स्टेट्स जनरल! (]7808(25 
(0०7८८७ ) थी । इसमें पादरियों, धघनिकों के अतिरिक्त कुछ सर्वे साधारण जनता 
के प्रतिनिधि होते थे । उनका अधिवेशन राजा की इच्छा पर निर्भर था। वासव में 
राजा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन तब करता था जब उसको किसी धोर 
विपत्ति का सामना करना पड़ता था, जब उसको धन की विशेष आवश्यकता 
पड़ती थी या किसी आशभ्यन्तरिक युद्ध की संभावना होती थी। राजा मेम्बरों 
के ऊपर अत्याचार करके अथवा घूस का प्रयोग करके उनको उनके पथ से 
डिगाता था ओर सनसाने श्रस्ताव पास करा छेता था, जब उसका सतलब सिद्ध 
हो जाता था तब वह उस सभा को चिरकाल के लिये भंग कर देता था। फिर 
कभी मेम्बरों की पूछ न होती थी । सन्‌ १६१४ से १७८५ तक स्टेटस जनरल का 
कोई अधिवेशन नहीं हुआ था । ऋ्रान्स के राजा चौद॒हवें छई (7.009 जाए ) ने 
देश पर नितान्‍्त निरंकुद शासन किया । वह अपने को ही देश या राज्य समझता 
था ( ॥ ४7 ४९ 80४८८ ) । वह अपने आप को शासन काल के स्वच्छ प्रकाश का 
सूर्य समझता था जिसके चारों ओर नक्षत्र विचरण करते हैं । उसके मंत्री नौकरों की 
भाँति थे । वह कोई कास राजा की आज्ञा लिये बिना नहीं कर सकते थे। राजा 
फेशन की धुन में मस्त था | डसके वारसाई ( ए&75%65 ) नगर के दर्पन-महल सें 


जय 


भोग विछास की समस्त सामग्रियाँ अस्तुत थीं। यहाँ पर नप्न व्यभिचार होता था। 
प्रथ्वीपतियों को अपनी अजा था किस्तान से कोई सम्बन्ध न था। वह राजा के 
साथ आकर रहने छगे । डसकी अनुपस्थिति में उसके एजेन्ट ही ज़िले का सारा काम 
करते थे । यह प्ृध्वीपति इस देश में 'ऐबसेन्टी छेंड छाडर्स! ( 8958९०६९९ ,7वं 
]0:45 ) के नास से प्रसिद्ध थे । इनके एजेन्ट किल्लानों पर घोर अत्याचार करते थे, 
सनमाना लगान वसूछ करते थे। करता पराकाष्ठटा को पहुँच गई थी। यह सब 
अत्याचार केसे सहन हो सकते थे । इससे भी सम्तुष्ट न हों कर चोदहवें छुई ने 
द्यगेनोज़ ( ्रप8०००५७ ) को जो प्रबल धर्मावरछम्बी थे देश निकाछा दिया। 
यह छोग व्यवसायी और उद्यसी थे इनके निर्वासन से अजा वर्ग में हाहाकार सच 
गया । सारी तिजारत चोपट हो गई। इन छोगों ने विदेशों को अपनी पितृ- 
भूसि ( 7०६८७ ४०० ) के विरुद्ध भइकाया । चौंद॒हवें छुई ने अपने शासन काल 
में विदेशी जातियों से तारतम्य युद्ध किया । वह एथ्वी के हकड़ों को जीतने की 
अभिलाषा रख कर डच, स्पेन, इंगलेंड, आस्ट्रिया आदि अनेकों देशों से छड़ा | सन्‌ 
१६५० के ऊगभग उसका सूर्य सध्याकाश में चमकने छगा था। डसी समय से 
अवनति शुरू हुईं । चौद॒हवाँ छुई स्पेन के राज सिंहासन पर भी अपना आधिपत्य 
जमाना चाहता था। उसकी यह नीति यूरोपीय जातियों को पसन्द न थी। 
यूरोपीय देशों से लगातार युद्ध होता रहा । अन्त में सन्‌ १७१३ को यूट्रेक्ट सन्धि 
( [+०४८ए ०४ (7६४८०००८ ) से डसको घोर हानि पहुँची । कोष बिलकुल ख़ाली 
हो चुका था धार्मिकता के पाश में आकर और भी घोर अत्याचार करने छूगा। 
सन्‌ १७१५ में चौद॒हवें छुई ने खर्गारोहण किया । 

पन्द्रहवें लुई ने किसी बात की भी परवाह न की । उसने राज्य शासन 
से मुख ही मोड़ लिया। वह किसी की न सुनता था। उसके शासन काल में 
ख्रियों का अभुत्व अधिक था ( 82० ० ४१६६7९५5८४ )। उसने देश की 
दशा सुधारने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया । उसका पूर्ण विश्वास था कि उसके 
बाद ही फ़रान्स का सर्वेनाश होगा ( .0/६९४ 77९ ६१९ 4८०४० ), वास्तव 
में ऐसा ही हुआ । डसकी करनी उसके वाद सोलहवें छुई को डठानी पड़ी। 
सोलहवें छुई ने दशा सुधारने का कुछ अयत्न अवश्य किया । परन्तु अब इससे क्या 
हो सकता था। जनता को इससे क्‍या सनन्‍्तोष सिल सकता था “का वर्षा 
जब क्ृषी सुखानी?” । वर्षों से बजट देश के सामने नहीं रकखा गया था। 


( "४ ) 

चूहं की माँ कब तक खेर सनायेगी । अन्त को बजट प्रकाशित करना ही पड़ा। 
बजट से पता चलता था कि देश दिवालिया हो गया। इतना अधिक व्यय 
देख कर लोग दंग हो गये, दाँत तले उंगली दबा ली। स्टेटस जनरल की 
शरण ऐसे समय में ही ली जाती है । शासन अब किस अकार आगे चलू सकता 
था । स्टेट्स जनरल बुलाई गईे। सदस्यों ने अपनी अपनी सति अलुसार साँगें पेश 
की । किसी एक की भी न सुनी गई । बस फट गया जिसकी चिन्गारियाँ देश भर 
में फेल गईट' । क्रान्ति का आरस्भ हुआ | 

इसमें सन्देह नहीं कि असन्तुष्ट प्रजा के हाहाकार से ही ऋान्ति की उत्पत्ति 
होती है, परन्तु इस देश के विद्वत्‌ समाज ने कृषक समूह की अपेक्षा क्रान्ति में स्वयं 
अधिक भाग लिया है | विद्वानों ने अपनी लेखनी द्वारा गरीबों की निधनंता का 
शोचनीय नप्म चित्र खींचा । उन्होंने देशभर में स्वाधीनता, समानता और आतृत्व 
(॥49609, सिवृष्भा।ए ब्य्त 9780०००४८७ ) के भाव फेलछा दिये। उनके सावें- 
जनिक उपदेशों से जनता में जायुति उत्पन्न हुईं। इस में सहयोग देनेवाले सानटेसक्यू 
( १(०7६८४१४८५ ), वाब्टेयर ( ए०।८४:८ ) रूसो इत्यादि बड़े बड़े महानुभाव थे | 
सान्टेसक्यू वेधानिक राज्य शासन चाहते थे। महाशय रूसो ने अपनी नासी पुसतक 
सोशल कान्ट्रेक्ट “'(5009] (१09:72८८ ) का श्रीगणेश इन शब्दों से किया ““सलुष्य .. 
स्वतंत्र पैदा होता है परन्तु सब जगह #ंखलाओं में आबद्ध है।” उपरोक्त विचारों के 
कारण सन्‌ १७८५ के क्रान्तिकारियों को सासग्री आप होगई । 

सन्‌ १७८५ की कान्ति की साँग थी--स्वाधीनता, समानता और आआातृत्व । 
१८ जुलाई सन्‌ १७८५ को अचानक ज़नता के एक बड़े समूह ने बेस्टिल नासक 
कारागार पर आक्रमण किया। इस क्रान्ति की तुलना हम १९१८ की रूस की 
क्रान्ति से कर सकते हैं | कुछ ही सप्ताह में पुराना शासन निर्मूह कर दिया गया । 
राजा रानी को पूवेजों के दुष्कमों का फल भोगना पड़ा। केवल रझूत्यु-छुरा 
(0फ्र0४7४८) ही डनका साथ दे सका--दोनों झत्यु को प्राप्त हुये । रियासतों का 
अन्त कर दिया गया । गिर्जा घरों की समस्त सम्पत्ति ज़घ कर ली गईं। जंम्री और 
केलेन्डर में भी परिवर्तन किया गया। नागरिकों की स्वतंत्रता घोषित कर दी 
गई। रूत्यु-छुरा ( 05076 ) रात दिन अपना काम करने ढछगे। हज़ारों नर 
नारियों की बलि इस महायज्ञ में चढ़ाई गई। 

क्रान्तिकारियों ने कह्टे विधान रचे । सन्‌. १७८९ के विधान ने नागरिकों के 
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अधिकारों की घोषणा की । सन्‌ १७९१ के विधान ने मंत्री मंडल और घारा सभा का 
निर्माण किया । परन्तु सताधिकार केवल टेक्‍्स देनेवालों को दिया गया | यह विधान 
सन्‌ १७८९५ की घोषणा के विरुद्ध था जिलने प्राणी मात्र में साम्यवाद घोषित 
किया था। रोबसपियर ( २०09०४४८८४८ ) और डान्टन ( 7027:09) जैसे ग्स 
विचार वाले इससे सन्‍्तुष्ट न हो सके। यह छोग पूर्ण अजातंत्र राज्य चाहते थे । 
सन्‌ १७९३ में एक और नवीन विधान बनाया गया। देश के सामने जनता की 
अनुसति के लिये पेश किया गया । पास भी हो गया परन्तु कार्यान्वित न किया जा 
सका | राव्सपियर स्वयं कर्ता घर्ता या डिक्टेटर ( [070:9007 ) बन बेठा और 
शोणित की नदी बहाने लगा | परन्तु जब अत्याचार सीसा[ु को उल्लंघन कर जाता 
है तब अत्याचारी का भी पतन स्वयं होने रूगता है। सन्त १७९७ में एक और नवीन 
विधान बना जिसको कि जनता ने स्वीकृत कर लिया। इस विधानाबुसार दो सभाओं 
का चुनाव सम्पत्ति-दाताओं द्वारा होता था। शासन के लिये सम्पूर्ण अधिकार 
सम्पन्न पाँच आदमियों की डाइरेक्टरी बनाई गई । विद्वान पुरुष इसके सदस्य बनाये 
गये । उन्हीं को सारा शासन का काम सोंपा गया। सन्‌ १७५९ में डाइरेक्‍्टरी को 
हटा कर 'कान्सुलेट” ( (१095प79८० ) की स्थापना की गईं । नेपोलियन बोनापार्ट 
इसका अध्यक्ष बना। सारे शासन की बागडोर उसने अपने हाथ में लेली | 
नेपोलियन ग्रजातंत्र का अलुयायी न था। सन्‌ १८०० में घारा सभा के अधिकारों 
को कस कर दिया गया और कार्य कारिणी के अधिकार बढ़ाये गये । सन्‌ १८०२ 
में नेपोलियन आजीवन के लिये कौन्सक बन बेठा और दो वर्ष पश्चात्‌ उसने अपने 
को महाराजाधिराज घोषित किया । पन्द्वह वर्ष के अन्द्र ही फ़ान्स ने राजतंन्न, गण 
तंत्र ( ६७७प०४० ) और साम्राज्य सभी का स्वाद चखा। नेपोलियन का साम्राज्य 
१८०४ से १८१५ तक रहा। वाटरल के युद्ध में हार जाने के बाद नेपोलियन 
का पतन हुआ । उसके साम्राज्य की भी अधोगति हुईं | उसने घुन; घस की स्थापना 
की | वह कहता था कि धर्म शासन संचालन के लिये परसावश्यक है | नेपोलियन ने 
ला कोड्स ([.8छ (८0465) बनाये. जो बहुत असिद्ध हो गये । नेपोलियन बहुत बड़ा 
राजनीतिज्ञ था। डसका आदर उसकी राजनीति के लिये होता है न कि डसके युद्ध 
के कारण । डसका नाम अभी तक जीता जागता है। डसका नास ससय सभ्य पर 
देश वासियों को चेतावनी देता है । 

नेपोलियन के अध:पतन के बाद उसके साम्राज्य का भी पतन हो गया। 
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शासन पुन; बूरबन बंद ( 80077007०5 ) के हाथों सोंपा गया | सोलहवें छुईं का 
भाई अट्वारहवाँ छ॒ुद राजा बनाया गया। विधान बनाया गया । विधान बनाते में 
इंगछेंड का अनुकरण किया गया । कुछ काल बाद राजा ने रापरवाही शुरू की । 
विधान का भी सस्सान नहीं किया | सन्‌ १८३० के जुलाई झास में क्रान्ति हुईं 
और उसी वर्ष आरलियन्स वंश ( 0:7०825 ) का छुई फ़िलिप शासनारूढ़ हुआ । 
पा लियासेन्ट ओर मंत्री संडल डीक तरह से शासन न कर सके। प्रजा को यह 
शासन पसन्द न था। वह पुनः ग्रजातंत्र की प्रेरणा करने छगे। सन्‌ १८४८ में 
पेरिस में पुनः क्रान्ति की लहर दोड़ गई। छुई फिलिप गही से डतार दिया 
गया | सन्‌ १८४८ में, अतातंत्र की पुनः नींव डाली गईं। इस विधान ने एक 
प्रतिनिधि सभा की आयोजना की, और चार वर्ष के लिये एक राष्ट्रपति बनाया 
जो कि यूरोप में फ्रांस का सम्मान बढ़ाये । छ्वितीय नेपोलियन चार वर्ष के लिये 
राष्ट्रपति छुना गया। सन्‌ १८०२ में डसने अपने आपको सम्राट घोषित किया। 
द्वितीय ग्रजातंत्र विनष्ट होकर एकतंत्र राज्य शासन आरम्भ हुआ | वह नेपोलियन 
बोनापार्ट की भाँति शक्तिशाली और सम्मानशाली बनना चाहता था। देश ने 
भी उसको सम्राट स्वीकार कर लिया। वह अपने मंत्री स्वयं नियुक्त करता था 
जो कि सभा को उत्तरदायी न थे ! वह नेपोलियन दी ग्रेट की भाँति निरंकुश शासन 
करने लगा । सन्‌ १८७० में वह सीडन के युद्ध में प्रशा से हार गया । उसकी हार ने 
नेपोलियन के साम्राज्य का ही अन्त कर दिया। हात्रुओं ने पहले डसे बन्दी कर लिया 
बाद को डसको छोड़ दिया | नेपोलियन सन्‌ १८७५ में इंगलेंड में सर गया। तृतीय 
अजातंत्र की घोषणा की गई। नये शासन विधान की आवश्यकता पड़ी । ऋन्स 
को जमनों के आक्रमणों से अपनी रक्षा करना परम्ावश्यक था। इस से तुरन्त एक 
स्थायी सरकार की स्थापना की गई । परन्तु जर्सन छोग फिर भी चढ़ आये ओर पेरिस 
को अपने अधिकार में छेलिया। जमनी से सन्धि की गईं । इस सन्धि के अनुसार 
अव्सेस छोरेन का प्रान्त जसनी को देना पड़ा और साथ में भारी हर्जाना भी और 
जबतक सारे हर्जाने की अदायगी न हुईं जर्मन छोग ऋान्स के कई भागों में 
अधिकार जमाये रहे | तीन वर्ष के अन्दुर सारा हर्जावा चुका दिया गया और 
कत्रु के चंगुल से मुक्ति पाई । खतंत्रता की साँस छी । 

इसके अनन्तर देश की शान्ति की शंखला बद्ध रखने के लिये राष्ट्र सभा को 
अनेकों कशिनाइयों का सासना करना पड़ा | सभा में ७०० मेम्बर थे। इतनी बड़ी 
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सभा ऐसे महान्‌ कार्य में केसे सफल हो सकती थी। इसमें से अधिक संख्या एक तंत्री 
(१(072:८775:5) दुलवालों की थी परन्तु इसमें आपस में ही संगठन न था। इसमें 
से कुछ बृरबन वंश का शासन चाहते थे, कुछ आर्लियन्स वंश का और कुछ बोनापाट 
वंश का | सन्‌ १८७१ में थेरिवेट छासे महाशय थियर्स ( [7675 ) राष्ट्रपति बनायें 
गये | यह महाशय सभा के मेम्बर भी बने रहे । सन्‌ १८७३ में एक तंत्रियों ने 
अजातंत्रियों के बनाये हुये पस्तावों को रद कर दिया। थियसे ने अपने सताबुसार 
काम करने का भरसक प्रयत्न किया | परन्तु सभा ने इनकी एक न चलने दी । डनको 
अपना पदत्याग करना पड़ा । उसके बाद महाशय मेकसोहन ()/७८ )(०॥27) 
सात साल के लिये राष्ट्रपति बनाये गये । मेम्बरों से प्रथक्‌ प्थक्‌ उनकी सम्मति ली 
गईं । तदुपरानत य्रेन केन प्रकारंण उपयुक्त सभा ने सन्‌ १८७५ में तीन विधान 
बनाये । यह विधान या कानून ही फ्रान्स के वर्तमान विधान हैं । 

इस देश' का शासन-विधान अन्य देशों से भिन्न हे । इगंलेंड से भिन्न इस 
कारण है कि इंगलेंड का विधान अलिखित है और क्रान्‍्स का “कछिखत” है। 
अमरीका से भिनत्र इस कारण है कि फ्रान्स के तीन विधान हैं ओर अमरीका का 
केवल एक है। फ़रान्स के विधानों ने नागरिकों के अधिकारों के सम्बन्ध सें, अदालत के 
संगठन, मंत्री मंडल की नियुक्ति इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ निडिचन नहीं किया है । 
सन्‌ १७९१ से १८७७ तक फ्रान्स ने सात विधान बनाये । पुराने विधान सुप्रतिष्ठित 
समझें जाते थे परन्तु वह अधिक दिन तक न रह सके। 

विधान में संशोधन साधारण विधि से हो सकता है। वैधानिक नियस 
और साधारण नियमों में कुछ भेदु नहीं है । किसी सम्तय भी चेग्बर आफ डिपुटीज़ 
और 'सेनेट' सिला कर विधान में संशोधन कर सकते हैं । संशोधन होने से पहले 
दोनों सभायें यह निरुचय करती हैं कि वह दूसरे विभाग से मिल कर संशोधन 
करेंगी या नहीं। यदि दोनों विभाग एक साथ सिल कर विचार करने को सहमत 
हो जाते हैं तो वरसाई के राजभवन में इनकी एक संयुक्त सभा होती है । इस 
सभा को राष्ट्रीय सभा कहते हैं। प्रत्येक सेनेटर ( सेनेट का सदस्य ) और अत्येक 
डिपुटी ( चेम्बर का सदस्य ) का केवल एक वोट होता है । अन्तिम निर्णय बहुमत 
से किया जाता है । परस्तु प्रत्येक विभाग संयुक्त सभा में बेठने से इनकार कर सकता 
है । फलतः किसी भी संशोधन के लिये &ौनों भागों में बहुमत होना आवश्यक है 
ओर संयुक्त सभा में भी । यद्यपि संशोधन की इतनी सरल विधि है परन्तु इस समय 
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तक केवल दो संशोधन हुए हैं । प्रथम संशोधन सन्‌ १८७९ में किया गया था | इस 
संशोधन द्वारा वश्साई की अपेक्षा पेरिस गवर्नमेन्ट की राजधानी नियुक्त हुईं । सन्‌ 
१८८४ के संशोधनानुसार सेनेट द्वारा निर्मित नियमों में संशोधन किया जा सकता है । 

फ्रान्स देश की राष्ट्रीय सभा ही सर्वोच्चतस क़ानूनी संस्था है। इसके 
अधिकारों की सीमा नहीं है। यद्यपि सेनेट चेम्बर से संख्या में कम हैं परन्तु संयुक्त 
सभा के लिये तबतक ग्रस्तुत नहीं होती जब तक कि चेम्बर की ओर से यह वचन 
न सिल जाय कि संयुक्त सभा में कोन से प्रस्ताव उपस्थित होंगे। सभा के निर्णय में 
कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है । कोई संस्था राष्ट्रीय सभा के बनाये हुए 
नियसों को अवेध ( ए॥८075६प्रत00र्थवा ) घोषित नहीं कर सकती । सभा के 
निर्णयों को राष्ट्रपति या नेता की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती और न इस 
सभा हारा निर्मित नियम जनता के समक्ष रक्‍्खे जाते हैं। सेनेटर और डिपुटियों के 
प्रभुत्व होने पर भी जनता का ही बोल बाला है । 


२-नेता या राष्ट्पति 
वर #ढादी रटशातैटआओं 8 8 शिगरां०ग्या 

रित३ जीता & ८7०फ्रप्त 
इं गलेण्ड के एक प्रसिद्ध विद्वान और भारतवर्ष के भूतपूर्व एक छा मेम्बर ने 
कटाक्ष पूर्ण शब्दों में फ्रान्सीसी नेता के सम्बन्ध में लिखा है “फ्रान्स के भूतपूर्व राजे 
हुकूमत करते थे और राज्य भी करते थे। आधुनिक काल के वेधानिक राजे ( (209- 
$४:प्रधं०04] 5085 ) राज्य करते हैं परन्तु हुकूमत नहीं करते हैं। अमरीका का 
राष्ट्रपति हुकूमत करता हे परन्तु राज्य नहीं करता है और फ्रान्स के ग्रजातंत्र का 

राष्ट्रपति न हुकूमत ही करता है और न राज्य ही करता है ।” 

फ्रान्स के नेताओं पर ससय ससय पर अनेकों कटाक्ष हुए हैं। महाशय 
लेन्टेन ने तो इस पद को बिल्कुल व्यर्थ समझा इस कारण फ़ान्स सम्बन्धी पुस्तकों 
में नेता का कुछ हाल नहीं दिया है। इसमें अणुसात्र सन्देह नहीं कि नेता वास्तव 
में देश का शासक है। वह देश के सबसे बड़े पद का अधिकारी बनता है। वह 
बूरबन ओर बोनापार्ट के सिदासन पुश सुप्रतिष्ठित होकर समस्त देश का शासन 


है 
सत्बालन करता है । क़ान्स के हक विश्ग का अध्यक्ष बनता है। वह राष्ट्र का 
प्रथल नागरिक है । इसके अधिकार लम्बे चीड़े न होने पर भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञों 
ने इस यद को पाने की चेष्टा की है, | 






? ##. 
रे, 
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राष्ट्रीय सभा ही बहुमत से नेता का निर्वाचन करती है। समस्त जनता 
इसमें वोट नहीं देती । सन्‌ १८४८ के नेता में निर्वाचन से विधायकों को जनता की 
अयोग्यता का पता चल गया था। अब जनता को सताधिकार देना उन्होंने 
मुनासिव न समझा। अ्रेज़ीडेन्ट का शासन काल सात वर्ष के लिये नियमित है। 
और डसका पुन: निर्वाचन भी हो सकता है। परन्तु इस समय तक केवल एक ही 
नेता ( 57०९ श्रेवी ) का पुनः निर्वाचन हुआ हे । 

ग्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचत १८७७ के विधानानुसार होता है। जब किसी श्रज़ीडेन्ट 
के कार्य काल समाप्त हो जाने में एक सास रह जाता है तब वह राष्ट्रीय सभा को 
आसंत्रित करता है। उसके ऐसा न करने पर दोनों सभायें स्वयं संयुक्त बेठक 
करती हैं और ग्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन कर छेती हैं। यह संयुक्त सभा प्राय: वारसाई 
नगर में होती है । 

चुनाव में किसी अ्कार के व्याख्यान या तकवाद की आवश्यकता नहीं 
होती । परन्तु सभी चालें चली जाती हैं। दुरू संगठन होता है। दुरू संघ अपने 
अपने उस्मेद्वार चुन लेते हैं। अन्त में केवल दो ही दुरू रह जाते हैं । दलों की 
शक्तियों का पता सर्वेसाधारण को पहिले से ही चल जाता है । उम्मेद्वार कभी कभी 
बिल्कुल नया आदमसी होता है । इन दुरू बंदियों के कारण उम्मेदवार शक्तिहीन 
ओर अयोग्य होते हैं । 

निर्वाचन के दिन सेनेटर ओर डिप्टी पेरिस जाते हैं। सेनेट का सभापति 
सभा को शान्त रहने की प्रार्थना करता है। समस्त डिप्टी और सेनेटरों के नास 
पुकारे जाते हैं । सब सिला कर संयुक्त सभा के ९५०० सदस्य होते हैं। नाम पुकारते 
समय जत्येक मेम्बर अपनी पसन्द के उम्मेद्वार का पत्र गोलक में डाल आता है। 
फ्रान्स का प्रत्येक नागरिक इस पद के लिये उम्मेद्वार बन सकता है यदि किसी कोट 
ने उसके राजनेतिक अधिकार संदिग्ध नहीं किये हैं । राजवंश का व्यक्ति इस पद पर 
खड़ा नहीं हो सकता । 


वोट गिनने वाले संयुक्त सभा के मेम्बरों में से छाटरी डाल कर चुने जाते 
हैं। अगर वोट गिनने के पश्चात्‌ किसी उस्मेदवार के पक्ष में विशेष बहुसत 
( 6 5४००८८ 770]०7८ए ) द्ोता है तो वह ग्रेज़ीडेन्ट चुन लिया जाता है । यदि 
किसी डस्सेद्वार की तरफ विशेष बहुमत नहीं होता है तो दोबारा वोटिंग होती 
है और जब तक किसी एक पक्ष में विशेष बहुसत न होवे तब तक वोटिंग होती 
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रहती है। बहुधा एक ही बार के वोटिंग से काम चल जाता है । इस ससय तक 
केवल तीन वार पुनः वोटिंग हुई है । तिवारा वोट पड़ने की नोबत अभी तक नहीं 
आईं। पुराने भ्रेज़ीडेन्ट के काय काल समाछ्ठ हो जाने पर नये श्रेज़ीडेन्ट को शासन 
कार्य सोंपा जाता है। अगर अजकस्सात झत्यु या स्तीफ़रे के कारण जगह ख़ालीं होती 
है तो तुरन्त नया निर्वाचन होता है ओर बिना विलग्ब किये हुये उसको पद 
सौंपा जाता हैं। एक नेता के प्थक होने पर उसके उत्तराधिकारी के जाने परय्यनन्‍्त 
मंत्री मंडल ही सारा काम करता है । 

निर्वाचन समाप्त हो जाने के बाद प्रेज़ीडेन्ट को ततक्षण सो तोपों की सलामी 
दी जाती है। अमरीका के प्रेज़ीडेन्ट को केवल २१ तोपों की सलामी मिलती हे | 
फ्रान्स के नेता का देश भर में राजा की भाँति आदर सल्कार और सम्मान होता है । 
अपने शासन काल में सुविशाल ऐलायजी भवन ( 7]ए95०८ ?22०७ ) में निवास 
करता है। यहीं से देशभर का शासन करता है। इसके अतिरिक्त उस्तको अन्य 
सुविधायें मिलती हैं। डसको लगभग १२,००,००० कऋरॉक दार्षिक वेदन सिलता 
( १२,००,००० ऋ्रॉक के लगभग ६६६६०० रुपये होते हैं ) इसके अतिशिक्ति 
१०,००,००० ऋक सफ़र और घर ख़र्च के लिये सिलते हैं । 

तृतीय प्रजातंत्र के १८७० से १९३१ तक १३ प्रेज़ीडेन्ट हुए हैं यद्यपि उनके 
कार्य काल की अवधि सात वर्ष है। केसिमिर पेरियर और देशानल ( (:आंत्रा7 
ए+76० 970 70052097%! ) ने कुछ ही काल शासन करने के बाद स्तीफ़ा दे दिया 
था। थियसे, मेकमोहन, ग्रेवी, सिलरेंड नेताओं को इस्तीफा देने के लिये वाध्य किया 
गया था। तीन ओेज़ीडेन्टों का डनके शासन कार में ही भीषण हत्याकांड हुआ 
था--कार्न ट, फोर और डुमूरिये ( (8770 0६0, फैबपा९ ३906 0770प्रा25 ) 
केवल तीन अज़ीडेन्ट अपनी अवधि सम्नाप्त कर सके हैं लूबे, फ़ेलिये और पोयनकेयर 
( [.0प56६, 79[76525 ३9 ?0709/2 )ी। 

नेता के अधिकार प्राय: इगंलेंड के वेधानिक राजा की भाँति हैं । वह दोनों 
सभाओं को आसंत्रित करता है। वह सभा द्वारा निर्शित किसी नियस को 
स्थगित कर सकता है । परन्तु वह कर्मी इस अधिकार को अयोग में नहीं छाता 
है। बढ़े अफ़सरों की वही नियुक्ति करता है, बाहर प्रान्तों से सन्धि की बात- 
चींत करता है, नियमों को कार्यान्वित करता है। वह जल और थरू सेनाओं का 
सेनाध्यक्ष बनता है । डसको क्षमा अदान करने का पूर्ण अधिकार है । सेनेट के सहमत 
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होने पर चेम्बर आफ डिपुटीज़ को भी भंग कर सकता है । परन्तु गत आधी शताब्दी 
में ऐसा कभी नहीं हुआ है । उपरोक्त अधिकार गश्रेज़ीडेन्ट को विधान ने दिये हैं । 
परन्तु वह इन अधिकारों का प्रयोग ज़िस्मेवार मंत्रियों की सलाह से कर सकता है। 
इसी एक शर्ते के कारण ग्रेज़ीडेन्ट के अधिकार सीमित हो गये हें। और वह स्वयं 
अपने सतानुसार किसी बात के करने में असमर्थ है । उसके समस्त कार्यों पर मंत्री 
के हस्ताक्षर होना आवश्यक है | 

नूतन वर्ष के आरस्भ में जनवरी के द्वितीय मंगलवार से पूर्व ही वह सदेव दोनों 
सभाओं को आमंत्रित करता है । यदि वह ऐसा न करे तो दोनों सभायें अपना 
अपना अधिवेशन खयय॑ करती हैं। प्रेज़ीडेन्ट पाँच सहीने तक उनके अधिवेशन का 
अल्त नहीं कर सकता है। अधिवेशन काल में वह संभा का अधिवेशन केवल एक 
सहीने के लिये स्थगित कर सकता है। ओर साल में वह ऐसा केवल दो बार 
कर सकता है । 

सन्‌ १८७५७ के विधानानुसार प्रेज़ीडेन्ट को नियम निर्माण करने का भी अधिकार 
प्राप्त है, परन्तु इस अधिकार का अयोग वह केवल मंत्रियों द्वारा कर सकता है। 
वह किसी सभा में जाकर अपना सत प्रकट नहीं कर सकता है, यह कास भी 
मंत्री ही करते हैं। गत पचास वर्षो में किसी प्रेज़ीडेन्ट ने किसी प्रकार का कोई 
संदेश ( ॥(०५६०४८ ) सभाओं के पास नहीं भेजा है। उन्होंने केवल निर्वाचन के 
लिये धन्यवाद अकट किया है या अपना त्याग पत्र भेजा है। संदेश भेजने से भी 
क्या छाम उनपर भी मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये | 

दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत हुआ कोई नियम तत्क्षण क्रानून का स्वरूप धारण 
नहीं कर छेता है। श्रेज़ीडेन्ट की स्वीकृति और अकाशित होने के अनन्तर ही 
क्रानून का खरूप घारण करता है । यह काम ग्रेज़ीडेन्ट को एक सास के अन्दर करना 
चाहिये और यदि नियम अत्यावश्यक होवे तो तीन दिन के भीतर ही डसको यह 
काम करना चाहिये। यदि कोई क़ानून श्रेज़ीडेन्ट को न पसन्द होवे तो वह उसको 
सभा के पास पुनः निर्णय के लिये मेजता है। यदि चेम्बर उसको पुनः पास करदे 
तो नेता को तुरन्त डस नियस को पास करना पड़ता है। सन १८७५ से अब तक 
किसी प्रेजीडेन्ट ने कोई नियम सभा के पास पुनः निर्णय के लिये नहीं भेजा है । 

उपरोक्त बातों से हमको ऐसा भास होता है कि प्रेज़ीडेन्ट नितान्त अधिकार 
शूल्य हे” परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। वह निग्रम्नों को कार्यान्वित करने के लिये 
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आडिनेन्स और डिक्री बनाता, विभागों को शिक्षा आदि भी देता है । काय कारिणी 
समिति नियस को यशथेच्छ कार्य में परिणत कर सकती है। नेता का इस प्रकार 
नियमों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता हे । 

ओजीडेन्ट सेनेट की अनुमति प्राप्त करके चेस्बर आफ डिपुटीज़ को भंग कर 
सकता है । परन्तु ऐसा केवल एक बार सन्‌ १८७७ में हुआ था जब कि राष्ट्र पति 
मेकमोहन को फल स्वरूप इस्तीफा देना पड़ा था । 


ऊँचे पदाधिकारी नेता के नाम पर नियुक्त किये जाते हैं परन्तु वास्तव में 
इंगलेंड की भाँति मंत्री संडल ही डनको नियुक्त करता है। नेता किसी अम्लुक व्यक्ति 
के लिये सिफ़ारिश कर सकता है परन्तु संडल इस सिफारिश से वाध्य नहीं है । 
श्रेज़ीडेन्ट को सूचना प्रायः नियुक्ति हो जाने पर मिलती है। प्रेज़ीडेन्द कासिमिर 
पेरियर इस बात से बहुत रुष्ट होते थे। उनका कथन था कि नियुक्ति के सम्बन्ध में 
यत्रों में पढ़ने के अनन्तर मुझसे डसकी स्वीकृति के लिये हस्ताक्षर कराये जाते हैं । 
छोटे छोटे पदों की नियुक्ति के लिये प्रेज़ीडेन्ट के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । मंत्री ही उनको नियुक्त करता है। नेता मंत्रियों के परामर्श से अफसरों 
को पदच्युत कर सकता है । देशान्तरों से पत्र व्यवहार नेता के नाम से होता है, 
परन्तु सारा कास विदेश अंत्री ही करता हे। प्रेज़ीडेन्ट को केवल सब बातों की 
सूचना मिलती है। सन्धि पन्नों पर सभा की अनुसति होना आवश्यक है । 

साधारण न्यायालयों का ग्रेज़ीडेन्ट पर कोई अधिकार नहीं है । यह भदालतें 
प्रेज़ीडेन्ट पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चला सकतीं केवल चेम्बर आफ 
डिपुटीज़ किसी उत्कट अपराध पर प्रेज़ीडेन्ट पर अभियोग चला सकती हैं और 
केवल सिनेट डसको सुन सकती है । सेनेट के बहुसत से ओज़ीडेन्ट दुंडित किया 
जा सकता है । दंड पद॒च्युत के अतिरिक्त किसी अकार का आर्थिक या शारीरिक 
नहीं होता है। क्रान्स में अभी तक किसी प्रेज़ीडेन्ट पर किसी प्रकार का अभियोग 
नहीं चलाया गया हे | 


ससय ससय पर नेता को अपने अधिकार काम में छाने का अवसर प्राप्त 
होता है । ऋन्स में अनेकों दुरू हैं। किसी दुल का सभा में बहुमत नहीं होता है । 
ऐसे समय में अज़ीडेन्ट प्रधान मंत्री के चुनने में स्वतंत्र हो जाता हे । परन्तु ऐसे 
अवसर बहुत कम अआप्त होते हैं। वह प्रधान मंत्री की नियुक्ति के समय दोनों 
सभाओं के सभापतियों से परामर्श लेता है । 
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फ्रान्स के बहुत से लोग नेता की इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं । वह' अधिकार- 
 हीन है । इस कारण उसका सम्मान जाता रहता है । बहुत से छोग तो यह चाहते 
हैं कि गप्रेजीडेन्ट का पद ही उड़ा दिया जाय क्योंकि व्यर्थ इतने रुपयों का व्यय 
होता है। इस सम्बन्ध में एक वार राष्ट्रीय सभा में अस्ताव भी पेश किया गया 
था परन्तु विवाद की आज्ञा न दी जा सकी । कुछ छोग यह चाहते हैं कि उसके 
अधिकारों की बृद्धि होनी चाहिए । क्रान्स के प्रेज़ीडेन्ट के अधिकार बढ़ाने से पालि- 
यामेन्ट के अधिकार कम हो जायेंगे । पालियामेन्ट कभी अपने अधिकार कस करना 
न चाहेंगी । “न होगा नो सन तेल न राधा नाचेंगी।?!, 
३-संत्री मंडल: 

“वर्ष में आद महीने क्रांस का शासन पालियामेन्ट करती हे और चार 
महीने मंत्री संडरू |?! 

नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ फ्रेंच छोग यह समझने लगे कि इंगलिश 
शासन की सफलता का कारण यह हे कि झंत्रीगण पार्लियामेन्ट के प्रति ज़िम्मेवार 
हैं। इसी का अनुकरण उन्होंने अपने विधान में किया है। सन्‌ १८७७ के विधान- 
नुसार प्रत्येक कृत्य पर ज़िस्मेवार मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये और सारा मंत्री 
मंडल साधारण नीति ( ९४८८० ?0॥0८9 ) के लिये ज़िम्मेवार है । 

अज़ीडेन्ट मन्त्रियों को नियुक्त अवइय करता है परन्तु डनको ुनता नहीं है । 
प्रेज़ीडेन्ट अधान मंत्री पद के लिये ऐसे व्यक्ति को बुलाता है जिसका कि सभा में 
बहुमत होता है । इस व्यक्ति से प्रेज़ीडेन्ट संत्री संडल बनाने को कहता है । प्रधान 
के इससे सहसत होने पर वह चुनने का कास आरम्भ करता है ओर अगर वह सह- 
मत न होवे तो अन्य व्यक्ति बुलाया जाता हे। एक दफ़ा तीन आदमियों ने छगा- 
तार मंत्री मंडल बनाने से इन्कार कर दिया। परन्तु बहुधा प्रेज़ीडेन्ट पहली ही बार 
सफ़ल हो जाता है। भावी अधान मंत्री भिन्न भिन्न दुल के नेताओं से परामर्श करता 
है। उनको अपने मंत्री मंडल का सद्सय बनाने का वचन देता है। ओर इस अ्रकार 
सभा में बहुझ्तत पाने का प्रयत्न करता है। उसको केबिनेट निर्माण करने में कई 
सप्ताह लग जाते हैं । यदि वह असफल होता हे तो वह श्रेज़ीडेन्ट से किसी अन्य 
व्यक्ति को पद्‌ सोंपने को कहता है । प्रेज़ीडेन्ट का मंत्रियों के चुनाव में कुछ अधि- 
कार नहीं हे। वह मंत्री मंडल में से किसी को भी अछग नहीं कर सकता । मंत्री 
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संडल बनाने के पश्चात्‌ प्रधान संत्री सभा से विश्वास अकट करने को कहता 
है | इस प्रसताव के पास हो जाने के बाद मंत्री मंडल अपना कार्य आरम्भ 
करता है। 

यह आवश्यक नहीं हे कि समस्त संत्रीगण पालियामेन्ट के भेम्बर हों । 
बाहर के आदसी भी मंत्री पद पर नियुक्त किये जा सकते हें । इस सम्बन्ध में विधान 
ने कुछ नहीं कहा हे । परव्तु उप मंत्री बहुधा सभा के मेम्बर होते हैं । प्रधान मंत्री 
की सलाह से नेता यह निश्चय करता है कि मंडल में कितने सदस्य मेग्बर होंगे। 
चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ मंत्री मंडल के सदस्यों की संख्या घटा बढ़ा सकती हे क्योंकि 
चेम्बर हो डनके वेतन का बिल पास करती हे। सब सद॒स्थों को समान वेतन 
मिलता है, इंगलेंड की भाँति कम और अधिक नहीं मिलता है। सबों को प्रधान 
सहित ६०,००० फ्रांक वार्षिक वेतन सिलता है। सब सदस्यों को राज्य की ओर से 
निवास स्थान भी मिलता है । 

सहायुद्ध से पहले मंत्री मंडल के बारह सदस्य थे। सन्‌ १९२४ से निम्न- 
लिखित चोदह पद हैं। (१) न्याय, (२) विदेश कार्य, (३) आन्तरिक दशा, (४) अर्थ, 
(५) युद्ध, (६) जल सेना, (७) शिक्षा, (८) डाकख़ाना और तार इत्यादि, (५) 
व्यवसाय ओर व्यापार, (१०) कृषि, (१३) डपनिवेश, (१२) श्रम और स्वास्थ्य, 
(१३) पेन्शन और (१४) मुक्त देश । प्रधान अपने लिये इनमें में एक विभाग चुनता 
है । यदि वह न्याय विभाग नहीं चुनता है तो न्याय मंत्री का पद दूसरी श्रेणी का 
समझा जाता है । न्याय मंत्री कॉंसिक का वाइस श्रेज़ीडेन्ट बनता है और 'राज्य 
परिषद्‌! ((!०प्४८एं 0 $६90८) का अ्रेज्ीडेन्ट होता है । 

मंडल के सदस्य केबिनेट और चेम्बर की बेढकों में डपस्थित रहते हैं । 
आवश्यकतानुसार समय पड़ने पर सेनेद में भी जाते हैं । जो मंत्री किसी सभा के 
अतिनिधि नहीं हैं सभाओं में जाकर व्याण्यान दे सकते हैं । संत्रियों पर कास का 
बड़ा भारी बोझ आ पड़ता है। उनकी सहायता के छिये सहयोगी कर्मचारी होते हैं । 
यह सहकारी संत्नी संडल के मेम्बर नहीं होते हैं परन्तु इसकी बैठकों में सदेव डप- 
स्थित रहते हैं ताकि वह आवश्यकताजुसार विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना दे 
सकें। परन्तु इंगलेंड और अम्नरीका में सहयोगी ( [790०7 $56०८८८७:०८६ ) कभी 
मंत्री मंडल की बेठकों में भाग नहीं छेते हैं | ऋन्‍स में सहयोगी सभा के अइनों का 
भी यथेष्ट उत्तर देते हैं । यदि अइनों का सन्‍्तोष जनक उत्तर न देवें तो सभा डनको 
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पद-च्युत कर सकती है । मंत्री संडल के हृदाये जाने पर सहयोगी भी हटा दिये जाते 
हैं परन्तु अन्य पदाधिकारी नहीं इटाये जाते हैं । 

पत्री मंडल की सप्ताह में दो बेठके होती हैं। राष्ट्रपति भ्रेज्ीडेन्ट ही इन 
बैठकों का सभापति बनता है। परन्तु केबिनिंट कोन्सिल की सीटियों में प्रधान मंत्री- 
ही सभापति बनता है और उसकी अनुपस्थिति में न्याय मंत्री । मंत्री मंडल अपनी 
नीति नि३चय करता है। इन बेठकों की कार्यवाही कहीं अंकित नहीं की जाती है, 
ओर बाहर वालों को इसकी कार्यवाही का कुछ पता नहीं चलता है । 

अधान-संत्री मंत्री-संडल के सदस्यों पर किसी प्रकार का आतंक नहीं जमा 
सकता है । यदि वह ऐसा करे तो सदस्य उससे असन्‍्तुष्ट होकर अपना पद त्याग देते 
हैं आर अपने दुलवालों को उसके विरुद्ध भड़का देते हैं । इससे प्रधान को अपना 
पद खोने का भय सर्देव रहता है । 

फ्रान्स में सन्‍्त्री संडलू दोनों सभाओं को उत्तरदायी है । वह दोनों सभाओं 
का उत्तर देते हैं। परन्तु सेनेट के अविश्वास प्रकट होने पर पदु-त्याग करना 
आवच्यक नहीं है| परन्तु सेनेट के अविरवास अ्कट होने पर तीन सन्त्री मंडलों ने 
अवश्य अपना पद-त्याग किया है। १८९६ के बूरजियाज़ (80578००१5७ ) मंडल ने, 
सन्‌ १९१३ में ब्रांड संडल ( 8987 ) ने, सन्‌ १५२७ के हेरियट मंडल ने । सेनेट 
का और चेम्बर का निर्वाचन भिन्न भिन्न समय पर होता है। सेनेट संकीण हृदय 
होता हे और चेस्वर गरस दिरू। ऐसी परिस्थिति में मंत्री मंडल दोनों सभाओं को 
कदापि उत्तरदायी नहीं हो सकता । इस कारण संत्री संडल आमतोर से केवक चेम्बर 
आफ डिपुदीज्ञ को ही उत्तरदायी है । मंत्री मंडल के हटाये जाने पर बिल्कुछ नया 
मंडल नहीं बनता है, आयः केवछ इधर उधर की काट छाँट होती है । कुछ अयोग्य 
संत्रियों के बजाय नये मंत्री रक्खे जाते हैं। गत पचास वर्षों में ऐसा बहुत कम 
हुआ है कि नितान्‍्त नया संडल बना हो, वरन्‌ केवल संशोधन ही हुआ है। प्राय: 
पअधान खंत्री भी वही चुना जाता हे जो कि पुराने संडल में था। इंगर्ूंड में सन्त्री 
संडल का परिवर्तन केवल निर्वाचन के पश्चात्‌ होता है, परन्तु फ्रान्स में तो चेम्बर 
ही सब कुछ करती धरती हे । वही परिवर्तन करती है और नये मंडल का निर्माण 
करती है । फ्रांस में केवल दो बार जनता ने विरुद्ध सत प्रकट किया है | 

फ्रांस का राज्य परिषद ( कोन्सिल आफ़ स्टेट (0प्रमर्ती| 0 5६4८४ ) 


शासन की एक उच्चतस संस्था है । शासन विभाग के सारे नियस लागू होने के लिए 
द्‌ 
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इस कॉसिल के पास आते हैं जिससे कि नियस नियमित सीसा का उल्लंघन न' कर 
सके । कभी कभी तो कौन्लिल आर्डिनेन्स का स्वरूप ही बदल देती है । अज़ीडेन्ट को 
विवश होकर अनुमति अदान करनी पढ़ती है। इस अकार यह परिषद नागरिकों 
की सभा के निरंकुश व्यवहारों से रक्षा करती हे। कोन्सिक के ३५ सदस्य होते हैं 
जिनको कि प्रेज़ीडेन्ट नियुक्त करता है । इन सदस्यों के अतिरिक्त भिन्न भिन्न विभागों 
के २१ प्रतिनिधि होते हैं जोकि केवल सलाह देते हैं। यह प्रजातंत्र की सबसे 
बड़ी शासन संस्था है। यह परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों की सार्वजनिक सभा हे । 
समय पड़ने पर आवश्यकतानुसार शासन सरकार इससे परामर्श छेती है। यह सभा 
सचमुच ही ज्ञान और अनुभव का भंडार है। 


४-सेनेट 


“विधायक सेनेट को ब्रेक का रूप देना चाहते थे जिससे कि साधारण सभा 

के नवयुवक अनुचित व्यवहार न कर सके |”? 
--वर्थेलिसी 

सन्‌ १७८५ की ऋन्ति से पूर्व ऋन्स में कोई पालियामेन्ट न थी। उसके 
बाद ऋंस में अनेकों विधान निमौण किये गये। कुछ में केवछ एक सभा थी और 
कुछ के अनुसार दो सभायें। सन्‌ १८७० के विधान ने दो सभायें निर्माण कीं 
सेनेट का निर्माण दक्कियानूसियों को सन्तुष्ट करने के लिये किया गया था। सभा में 
उन्हीं का बहुमत था। परन्तु राष्ट्रीय सभा की सबसे बड़ी समस्‍या यह थी कि सेनेट 
की नियुक्ति किस प्रकार हो। वह इसको सरदार सभा ( 70936 0 76६४5 ) 
नहीं बनाना चाहते थे। फ्लान्स देश में छोटे राज्य नथे। इस कारण डनके 
अतिनिधि भी न आ सकते थे। अन्त में यह नि३चय हुआ कि राष्ट्रीय सभा ७५ 
आदसियों को जीवन भर के लिए इसका मेम्बर नियुक्त करे और २२७ का नो वर्ष 
के लिये निर्वाचन विभागों ( [:[020074स (०॥०22०५ ) ढ्वारा निर्वाचन होवे । इस 
विधि से जनता सन्‍्तुष्ट न हुईं। सन्‌ १८८४ में यह तय हुआ कि जो मेस्बर अब 
सरेंगे उनकी जगह निर्वाचन द्वारा पूरी की जायगी। 

आज कल सेनेट में ३१४ निर्वाचित मेम्बर हैं। पर सेनेटर फ्रान्स के ८९ 
विभागों और डपनिवेशों के प्रतिनिधि हैं । है सेनेटर हर तीसरे साल पद्त्याग करते 
हैं। इनका चुनाव निर्वाचन विभागों द्वारा होता है जिनकी बेठक हर तीसरे साल 
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होती है | इस संख्या में निम्न लिखित चार प्रकार के सदस्य होते हैं। (१ ) 
चेम्चर आफ डिपुटीज़ के सदस्य जो उस प्रान्त के प्रतिनिधि होते हैं, ( २) त्रान्तीय 
साधारण सभा के मेस्बर, (३ ) प्रान्तीय अन्य कोन्सिलों के मेम्बर और ( ४) आन्त 
के अन्तर्गत कम्यूनों ( (१०977707९४ नगर, क़स्बा और गाँव ) की स्थुनिसिपलक 
कोन्सिल द्वारा चुने हुए तमास प्रतिनिधि। फ्लान्स में ३६००० कम्यूच हैं। अतएव 
उनकी संख्या कालेज में अत्यन्त अधिक होती है और वह चुनाव को सर्देव अपने 
अधिकार में रख सकते हैं। इसीलिए सेनेट को कभी कभी “कम्यून की बड़ी 
कौन्सिल कहते हैं ।”” 

सन्‌ ६८८४ से पहले प्रत्येक कम्यून केवछ एक डेलीगेट मेज सकता था। 
परन्तु सन्‌ १८८४ के बाद अत्येक कम्यून अपनी स्युनिसिपल कोन्सिल के साइज़ 
के अनुसार १ से ३० मेम्बर तक भेज सकता है। जब एक प्रतिनिधि को आब- 
इयकता होती है तो बहुधा मेयर ही चुन लिया जाता है। पअत्येक प्रान्त के 
प्रधान नगर में कालिज की बेठक होती है । जो व्यक्ति ४० वर्ष के होते हैं सेनेटर 
चुने जा सकते हैं । सेनेट के मेम्बर अधिकतर वकीछ, पतन्न-लेखक, ओर पूंजीपति 
होते हैं । 

सेनेट उतनो दक्तियानूसी संस्था नहीं है जितनी कि इसके निर्माणकर्ता 
इसको बनाना चाहते थे, परन्तु इसके सदस्य डिपुटीज़ से अधिक अनुभवी होते हैं। 
अवस्था और अनुभव ही मेम्बरों के निर्वोच्चन में सहायता करते हैं। इसके सदस्यों 
की अवस्था छगभग ६२ वर्ष की होती है । ६० वर्ष से कम उम्र वाले बहुत कम 
इसके मेम्बर होते हैं । प्रेज़ीडेन्ट कछावेल और छाडे ब्राइस का कथन है कि आधुनिक 
कार की किसी अन्य धारा सभा में इतने योग्य और अज्ञुभवी पुरुष नहीं हैं । परन्तु 
अधिकांश जनता इससे सन्तुष्ट नहीं है क्योंकि अधिकतर सेनेटर छोटे छोटे नगरों के 
अतिनिधि होते हैं । कुछ सहापुरुष सेनेट को नो वर्ष की अवधि बहुत अधिक बताते 
है । पिछले चालीस वर्षो में इसके सुधार के अनेकों प्रयत्न किये गये परन्तु परिणास 
कुछ भो न हुआ । सिनेट का सुधार डसकी अनुमति श्राप्त किये विना कभी नहीं हो 
सकता । सेनेट और चेम्बर का अधिवेशन साथ ही प्रारस्भ होता है और साथ ही 
समाप्त होता है । परन्तु इनका अधिवेशन इंगलेंड ओर अमरीका को भाँति एक ही 
भवन में नहीं होता हे । सेनेट का अधिवेशन लक्ससमबर्ग भवन में होता है । सेनेट 
स्वर्य॑ अपना सभापति चुनती है । इसका दुर्जा राज्य में दूसरा होता है। सेनेटरों को 
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वेतन सिलता है, उनको व्याख्यान देने को पूर्ण स्वतंत्रता है और गिरफ्तार नहीं 
किये जा सकते । 

विधानाजुसार सेनेट और चेम्वर आफ़ डिपुटीज़ के अधिकार समान हैं। 
सेनेट के दो विशेष अधिकार होने पर भी उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं हे---सेनेट 
ही पेज़ीडेन्ट पर लगाये हुए दोषारोपणों को सुनती है और आवश्यकता पड़ने पर 
चेम्बर आफ डिपुटीज़ को भंग करने में प्रेज़ीडेन्ट का साथ देती है । सेनेट के इन 
अधिकारों का महत्व इस कारण नहीं हे कि नेता कोई कास भी मंत्री के हस्ताक्षरों 
के बिना नहीं कर सकता। गत पचास वर्षो में चेम्बर केवछ एक बार भंग की 
गई है । ह 

आर्थिक बिलों का श्रीगणेश चेम्बर आफ डिपुदीज़ में ही होता है। सेनेट 
केवल इन बिलों में संशोधन करता है | यदि यह संशोधन चेस्बर आफ डिपुटीज़ को 
पसन्द न आये तो सेनेट को हार माननी पड़ती है। नये टेक्सों का सेनेट सदेव 
विरोध करता है | असरीका में तो अर्थ सम्बन्धी अधिकांश अधिकार सेनेट को 
ही प्राप्त हैं । 

परन्तु आ्थिक बिलों के अतिरिक्त अन्य विषयों में सेनेट को पर्याप्र अधिकार 
हैं। इन बिकों का श्रोगणेश' सेनेट में भी हो सकता है परन्तु इनका उद्घाटन 
बहुधा चेम्बर में होता है। दोनों सभाओं में बहुसत न होने से बिक निर्णयात्मक 
कमेटी को नहीं भेजा जाता है । सेनेट सदेव साम्यवाद नीति का विरोध करती 
रही है । ह 


५-चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ 


“एक बड़ा जनसमूह स्देव बेक्ताबु होता है, यही हाल फ्रान्स के चेम्बर 
आफ डिपुटीज़ का भी है जिसमें कि भेम्बरों की संख्या बहुत अधिक है ।”*-- 
--प्रेज़ीडिन्ट लावेल 
सन्‌ १८७७ के विधान ने चेम्बर के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है, न यह 
कहा गया है कि इसका कितना साइज़ होगा, कितना शासन काल होगा, और 
चेम्बर अपने कार्य क्र किस प्रकार करेगी। आज़ कल चेम्बर आफ डिपुदीज़ में 
७५८४ सदस्य हैं । इन सदस्यों की अवधि चार वर्ष की होती है। फ्रान्स का प्रत्येक 
नागरिक जिसकी अवस्था २१ वर्ष की है वोट दे सकता है। सैनिक या साप्लद्विक 
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विभाग के कर्मचारी था जिनके अधिकार छीन लिये गये हैं सत नहीं दे सकते हैं । 
ख्री जाति को वोट देने का अधिकार नहीं हे। सन्‌ १९१५९ में उनको मताधिकार देने 
का प्रयत्न किया गया था। चेख्बर ने इस प्रस्ताव को बहुसत से पास कर दिया था 
परन्तु सेनेट ने इसकों नासंजूर कर दिया । मताधिकार देने के नियम बहुत ही सरल 
हैं। किसी आदसी के दो वोट नहीं हैं, न वह अपनी अन्नुपस्थिति में मतपतन्न भेज 
सकता है और न आवद्यक वोटिंग ((0777प5079 ४०६४7 8) ही हे। 

सन्‌ १८७५ से अब तक फ्रान्स ने तीन अकार की निर्वाचन-विधियों का 
प्रयोग किया है। प्रथम दस वर्षो में निर्वाचन एक केन्द्र एक प्रतिनिधि की रीति से 
होता था जिसको कि फ्रेंच छोग रुक्रतें दारोंदिससाँ (50/पधंत 07३7707055९77००६) 
कहते हैं। इस प्रथा से जनता सन्तुष्ट न हुईं क्योंकि सदस्य केवछ अपने केन्द्र के लाभ 
की ही सोचते थे। महाशय गेम्बेदा ने कहा है कि इस प्रकार चेस्बर एक टूटे हुए 
दर्पण की भाँति था जिसमें कि क्रान्स अपनी आकृति को नहीं पहचान सकता। 
सन्‌ १८८७ में सूची अथा की स्थापना की गई । इस प्रथा के अनुसार 
सारे विभाग की लिस्ट होती थी। वोटर इन्हीं में से अपने प्रतिनिधि चुनते थे। 
इससे भी सन्‍्तोष न हुआ इस कारण सन्‌ १८८५९ में पुरानी प्रथा ( एक केन्द्र एक 
प्रतिनिधि ) का परिचालन किया गया। 

सन्‌ १९१९ में अन्लुपातिक अतिनिधित्व ( 070790700#9 रि००:४९३5९४८०३- 
धं०४ ) का अस्ताव पास हुआ। परन्तु इस विधि में अनेकों ब्रुटियाँ हैं। सेनेट 
केवल पुरानी सूची अथा चाहती थी। ऋान्स का प्रत्येक अन्त ७५,००० सनुष्यों 
, के पीछे एक डिप्टी चुनता है । पत्येक प्रान्‍्त कम से कम तीन डिप्टी चुनता है 
चाहे उसकी आबादी कितनी ही कम हो। यदि किसी प्रान्त में छः से अधिक डिप्टी 
चुने जाने वाले हों तो वह ग्रान्त दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। 
श७० व की उम्र का हर एक पुरुष जिसे मत देने का अधिकार है खड़ा हो सकता 
है। उस्मेदवार के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह उस प्रान्त का ही वोटर हो | 
सरकारी पदाधिकारी भी खड़े हो सकते हैं, परन्तु निर्वाचन के आठ दिन बाद 
डनको पदुत्याग करना पड़ता है। परन्तु कुछ कर्मचारी खड़े नहीं हो सकते हैं, 
जैसे कि न्यायाधीश इत्यादि । 

नियोजन विधि ( )२००४४४०८०४ ) बहुत ही सरलरू है। प्रत्येक दल को 
निर्वाचन से पाँच दिन पहले अपना नाभिनेशन पतन्न भेजना चाहिये। उस्मेदवार 
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स्वतंत्र भी खड़े हो सकते हैं । उनको १०० बोटरों के हस्ताक्षर आ्राप्त करके तब 
अपना नियोजन पत्र भेजना चाहिये | वोटर दुरू की सूची के लिये भी 
बोट कर सकते हैं। और किसी उस्मेदवार के किये भी । परन्तु निर्वाचन अधिकतर 
दलों के अनुसार होता है, इसलिए कभी कभी तसास उसम्मेदवार एक ही दल के हो 
जाते हैं । परन्तु इसके साने यह नहीं है कि स्वतंत्र उस्मेदवार कामयाब नहीं हो 
सकते हैं । 

सभा के कार्य-काल समाप्त हो जाने के साठ दिन के भीतर ही निर्वाचन होना 
चाहिये । यह सेव रविवार के दिन होता है, वोट देने की जगह प्रान्त निश्चित 
करते हैं | अत्येक वोटर को डाक द्वारा वोटिंग पन्न भेजा जाता हैे। सन्‌ १९१९ 
में पहले प्रत्येक दल भिन्न भिन्न रंगों की अपनी अपनी तालिकायें तैयार करता था । 
यह पत्र वोटरों को दिये जाते थे जोकि इनको गोलक में डाल आते थे। तब उसको 
पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग पत्र मिलता हे जिसकी पूति करके वह लिफ़ाफ़े में 
रखकर मोहर छगा देता है | तदुपरानत वह उसको गोलऊक में डालता है। अधिक- 
तर दनाव सुबह के आठ बजे से शाम के छः बजे तक होते हैं । जिस उस्मेद- 
वार को था जिस तालिका को विशेष बहुमत मिल जाता है वह चुन लिया जाता 
है। यदि आधे से अधिक वोटरों की संख्या वोट नहीं करती है तो पुनः निर्वाचन 
होता है | यदि किसी दल को भी वोदों की नियमित संख्या प्राप्त नहीं होती 
है तब भी पुनः वोटिंग होता हे। यदि किसी केन्द्र में किसी प्रकार का निर्वाचन 
में झगड़ा होता है तो चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ ही उसका निपटारा करती हैे। यदि चेम्बर 
शिकायतों को दीक समझे तो युन;ः निर्वाचन की आज्ञा दे सकतीं है। फ़ान्स में 
इंगलेंड ओर अमरीका की भाँति निर्वाचन सम्बंधी व्यय की संख्या सीमित नहीं 
है। परन्तु जनता इस प्रकार व्यय से न तो भ्रभावान्वित ही होती है और न 
ऐसे व्यय को पसन्द ही करती है। 

चेम्बर आफ डिपुटीज़ की साल में दो बेठकें होती हैं। प्रथम बेडक इसकी 
जनवरी सास से जुलाई सास तक होती है और दूसरी नवस्बर सास से जनवरी सास 
तक । फलतः तीन महीनों के अतिरिक्त सार भर बराबर सभा की बेठक होती है । 
दैनिक बेठकें इसकी सध्याह् के १२ बजे से शाम के छः बजे तक होती हैं। सन्‌ 
१८७७ के विधानानुसार सभा की बैठक वर्ष में दूस मास रहनी चाहिये । परन्तु कास 
' इतना भारी रहता है कि कभी भी सभा को सांस लेने के लिये दुम नहीं मिलता है । 


( ७१ ) 
श्रेज़ीडेन्ट सेनेट की अनुसति से इसको भंग भी कर सकता है और स्थगित भी । 
मेम्बरों को २७,००० फ्रॉक वाषिक वेतन मिलता है। अमरीका में मेम्बरों का 
वेतन इससे ह्विगुण होता है । पेरिस ऐसे नगर में इतने कम्म वेतन से जीविका 
नहीं चल सकती। चेम्बर के अधिकार अत्यक्ष ही हैं। समस्त नियमों के लिये इसे 
सम्मति देनी पड़ती है। सारे अर्थ बिलों का श्रीगणेश यहीं होता है। अत्येक 


धर्ष बजट पास करती है । 


६-नियम निर्माण विधि 


“नियस-निर्साण कर्ता ही नियम को भली भाँति कार्यान्वित कर सकते 
हैं । इसलिए व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के अधिकार एक ही संस्था को सौंपने 
चाहिये! ---रूसो 

व्यवस्थापिका सभाओं के तीन मुख्य कर्तव्य हैं ( $ ) नियम निर्माण करना, 
( २ ) आय व्यय-अज्ञुमानपत्र ( छेपव8०८ ) पर खीकृति देना और ( ३ ) शासन 
प्रबन्ध की देख भाल करना । 

ऋ्रान्स की दोनों सभाओं के सभापति दुरू विद्योष के आदमी होते हैं। 
कास में सद्दायता देने के लिये कुछ सहकारी भी इने जाते हैँ । इन सभापतिथों 
का पद इंगलेंड की पालियामेन्ट के सभापतियों की तरह नहीं होता है । सभापति 
नियुक्त हो जाने पर भी दुल के कामों में भाग केता रहता है और सदेव दुल की सनो- 
कासना चाहता है । कुछ वर्षो से सभापति अपना आसन छोड़कर सभा को व्याख्यान 
देने लगे हैं । समान सत होने पर भीं वह अपना वोट नहीं देता। अन्य सब अधिकार 
उसके रुपीकर जेसे हैं । 

दोनों सभाजों में सस्ितियाँ या कशीशन होते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में 
कमीशन के मेम्बर लाटरी द्वारा इुने जाते थे। परन्तु जब कोई विषय आवश्यक 
होता था तो उसके लिये विशेष रूप से कमीशन बनाया जाता था। सारा कास 
इस प्रकार कसीशनों द्वारा होने लूगा । 

चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ में २० कमीशन होते हैं। प्रत्येक कमीशन में ४४ 
मेम्बर होते हैं। इन कमीशनों की नियुक्ति अत्येक वर्ष होती है | इन कमेटियों 
की नियुक्ति दुल संख्या के आधार पर होती है। दुर श्वयं मेम्बरों को नियुक्त 
करते हैं। इसी प्रकार सेनेट में भी १९ कमीशन हैं। प्रत्येक कमीशन का कार्य- 


( ७२ ) 


क्षेत्र भिन्न भिन्न है। समस्त अस्ताव कमीशनों के पास रिपो्ट के लिये आते 
& । कमीशनों की बैठक बुधवार और शनिवार को होती है और आवश्यकता पड़ने 
पर इनकी बैठकें अन्य दिन भी हो सकती हैं । इन कसीशनों की बेठकें गुप्त होती हैं 
परन्तु बिल पेश करनेवाका इन कस्तीशनों की बेठकों में आ सकता है । अत्येक कसती- 
शन को अपनी कार्यवाही का पूरा रकार्ड रखना पड़ता है जो कि चेम्बर में सुरक्षित 
रहता है।. 

बिलों का श्री गणेश दोनों सभाओं में हो सकता है, परन्तु बहुधा चेम्बर आफ 
डिपुठीज़ में होता है। जब कोई मेस्वर बिल पेश' करना चाहता है तो वह उस 
विभाग से सम्बन्ध रखने वाले मंत्री से परामश करता हे । मंत्री चाहे तो इस बिल 
को संडल के सासने रख सकता है। मंडल यदि पसंद करके तो बिल सरकारी 
समझा जाता है, इस कारण मेम्बर संडल को अपने पक्ष में लाने का भरसक प्रयत्न 
करता है । यदि मेम्बर मंडल की सहायता पाने में असफल रहता है तो वह उस 
बिल को खय्य पार्लियामेन्ट के सामने पेश करता है। ऐसे बिलों के पास होने की 
बहुत कस सम्भावना रहती है । बिल पेश होते ही कसीशन के पास ज्यों का दो 
भेज दिया जाता है । कम्तीशन तुरन्त एक रिपोर्टर नियुक्त करता है जो कि कसीशन 
की रिपोर्ट का सभा में समर्थन करता है। यह रिपोर्टर हीं उसको पास कराने का 
प्रथल करता है। चेम्बर में बहस के ससय अधिकतर नान-मेम्बर ही भाग लेते हैं, 
परन्तु इंगलेंड ओर अमरीका में केवल मेग्बर ही बहस में भाग ले सकते हैं । मेम्बरों 
की अनुपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति उनकी लिखित स्पीच को सभा में पढ़ सकता 
है । हाउस आफ़ कासन्‍्स में मेम्बर ऐसा नहीं कर सकते । वोट देते समय मेम्बर 
हाथ उठाते हैं या एक गोलक बारी बारी मेस्वरों के पास भेजी जाती है। मेम्बर 
लोग अपनी मति का कार्ड इस ग्ोलंक में डालते हैं । अनुपस्थित मेम्बर अपने किसी 
साथी को उसके लिये वोट डालने का आदेश' करते हैं । यदि सभा के पचास सद्स्य 
इस वोटिंग से सन्‍्तुष्ट न होवें तो वह नस्वरवार वोटिंग के लिये प्रार्थना कर सकते 
हैं। तदुपरानत सब मेम्बर एक एक करके सभापति के पास आकर सफ़ेद था नीला 
कार्ड (अपनी हाँ? या “न! का) गोरक में डालते हैं । इस समय अनुपस्थित मेम्बरों 
की वोट नहीं ली जा सकती । बिल चेम्बर में पास होने के बाद सेनेट में जाते हैं । 
सेनेट से पास हो जाने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास आता हे जो कि नियम को 
कार्या न्वित करता है । 
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ऋन्‍्स में अत्येक वर्ष आयव्यय अज्ञुभान पत्र ( 5958०: ) को तय्यार करने 
का खारा भार अर्थ सन्‍्त्री के सुपुर्द होता है। बजट तय्यार होने के बाद सारा संत्री 
मंडल इस पर निर्णय करता है। ऋन्स में साधारण और असाधारण व्यय की सूची 
होती है। साधारण व्यय में शासन सम्बन्धी व्यय की सूची होती है। असाधारण 
व्यय के लिये रुपया कज़े लिया जाता है । महायुद्ध के बाद मंत्री मंडल सदेव असा- 
धारण व्यय की सूची यह समझ कर बना रहा है कि इन व्ययों का 'पेसेन्ट! जमन 
अत्यागसन आदुसनी ( २००४:०४८०० 70८5६ छड़ाई का हर्जाता ) से हो जायगा 
तदुपरान्त यह बजट चेम्बर के सामने रक्‍्खा जाता है । चेम्बर बजट को बजट-कमेदी 
को भेजती है । कमीशन को बजट में संशोधन करने के ख़ारे अधिकार हैं, परन्तु 
मंत्री संडल का कभी घोर विरोध नहीं करता है। कमीशन की रिपोर्ट सभा के 
पास आती है । रिपोर्टर ही बजट को पास कराने का प्रयत्न करता है। चेम्बर 
भी बजट में संशोधन कर सकती है, आयव्यय को घटा बढ़ा सकती है। सेनेट 
भी बजट में संशोधन कर सकता है पर चेम्बर के सासने सेनेट को सदेव झुकना 
पड़ता है। तदुपरान्‍्त बजट ओज़ीडेन्ट के पास कार्यान्वित करने के लिये भेजा 
जाता है । 

सभा संत्रियों को अपने प्रभुत्व में रख सकती है । इसकी एक विधि है मेम्बरों 
से अइन करना और उनके उत्तर साँगना । कोई सेम्बर लिख कर या ज़बानी सवाल 
पूछ सकता है। मंत्रियों को उत्तर देना आवश्यक है या उत्तर न देने का कारण 
बताना पड़ता है । सदस्य अत्युत्तर भी दे सकते हैं परन्तु इस पर विवाद नहीं हो 
सकता । अधिवेशन काल में सेकड़ों प्रइनों के उत्तर माँगे जाते हैं । प्रश्नों के ऊपर 
बहस होती है जिसमें सारे मेम्बर भाग के सकते हैं। भ्रइनों के अन्त में वोट ली 
जाती है | तत्पदचात यदि सामूली काम करने का अस्ताव पेश न हो जावे तो मंत्री 
मंडल को इस्तीफ़ा देना पड़ता है । इस भ्रइनोत्तर के अभिश्राय दो अकार के हैं--मंत्री 
मंडल की नीति की जालोचना करना या उनके विरुद्ध मत अकट करना। इस 
. अकार नौकरशाही ( 87८७ए०:४८० ) की स्थापना कभी नहीं हो सकती । अब 
तक फ़ान्स से जितने संत्री मंडलों ने इस्तोफ़े दिये हैं डनमें से अधिकतर इन प्रइनों के 
फलस्वरूप ही इस्तीफे देने पड़े हैं । बड़े बड़े महापुरुषों ने इस नीति की बड़े कट शब्दों 
में आलोचना की है। मंत्री संडल के इतने शक्तिहीन होने का एक कारण यह भी है 


कि दलों का संगठन दीक प्रकार नहीं है । 
थृछ 


( ७४ ) 
७-अदालतें 


“अदालतें ही सदेव नागरिकों की झुभचिन्तक होना चाहती हैं डनकी बनावट 
ही हमको शासन प्रबन्ध की अच्छाई का परिचय देती हे ।?--लाडे ब्राइस । 

रोस साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी यूरप में 'पयूडेलीजुस! ( #९८४७(- 
387 ) की स्थापना हुई । इस प्रथा का आधार पृथ्वी आधिपत्य ( [.974 |070&7 ) 
के उपर निर्भर था | इस प्रथा का प्रभुत्व विशेष कर ऋ्रान्‍्स में था। एथ्वीपति ही 
न्यायाधीश का काम करते थे | फ्यूडेलिजुस अथा के कारण खारा देश छोटे छोटे हुकड़ों 
में बेटा हुआ था । राष्ट्रीयता का इस प्रकार अन्त होता था । सन्‌ १७८५९ की क्रान्ति से 
पहिले सारा शासन और न्‍्याय॑ राजा की इच्छानुसार होता था। समय ससय पर 
वह विज्ञप्ति श्रकाशित करता था। ऋ्रान्स में समान निदु प्र न थे । परन्तु सन्‌ १७८५९ 
की राष्ट्रीय सभा ने नये नियम निर्मोण किये। नेपोलियन ने नियम संग्रह करके 
उनका एक “कोड” ( (१046 ) बनाया जोकि बहुत अ्रख्निद्ध हे। बहुत से देशों 
को न्याय अणाडी इसी कोड के ऊपर निर्धारित हैे। फ्रान्स को अन्य देशों की 
भाँति अधिक नियमन हीं बनाने पड़ते हैं । 

फ्रान्स सें सातहत अदालतें बड़ी अदालतों के निर्णय से वाध्य नहीं हैं । बड़ी 
अदालतों के विरुद्ध भी अपना निणय कर सकती हैं । ऋन्‍स का विधान ही देशभर 
के लिये शिरोधार्य है परन्तु कोई अदालत किसी नियम को अवैध (79०075प7- 
६४०४०) घोषित नहीं कर सकती । फ्रान्स में सार मुक़द्सों का निर्णय तीन जज करते 
हैं ताकि कभी असावधानी या भूल चूक से अन्याय न हो जाय। इसी कारण फ़ान्स 
में जजों की संख्या लगभग ६,००० है और इंगछेंड में तो केवल १,००० है । 

इंगलेंड और अमरीका में जजों की नियुक्ति वकीलों में से होती है । फ़रान्स में 
ऐसा नहीं है। फ्रांस में छात्रगण न्यायालयों के लिये प्रथक्‌ विशेषरूप से अध्ययन करते 
हैं। अध्ययन समाप्त हो जाने पर वह नियुक्त किये जाते हैं ओर कभो कभी बिना वेतन 
के । कुछ काल बाद डसको जज बनाया जाता है और उसको वेतन भी मिलने लगता 
है । तदुपरान्‍त वह अपील कोर्ट ( 0॥97८०४६८० (0८८८ ) का भेम्बर हो जाता 
है ओर डसके बाद तरक्की होने पर उसको छाल पोशाक भी मिलती है । ऋान्ति 
काल में न्यायाधीशों का निर्वाचन होता था। अफसरों के मुक्तदर्मं खास अदालतों 
में होते थे। 


( ७५ ) 

फ्रान्स में कई अकार की अदालते हैं। ( $ ) समस्त केन्टनों में छोटे छोटे 
कोर्टस हैं जहाँ पर कि छोटी छोटी बातों का तसविया किया जाता है । सतभेद 
दूर करने का अयल किया जाता है। न्यायाधीश इस बात का अयत्न करते हैं कि 
मुक्तदमेवाज़ी न होवे | देशभर में इस प्रकार के ३,००० न्यायाधीश हैं जो कि लग- 
. भग दस लाख वाषिक मुक्दसों का निपटारा करते हैं। इनको पर्याप्त वेतन 
मिलता है 

( २ ) ज़िला कोट्स--इन अदालतों सें पाँच से पन्द्रह तक न्यायाधीश होते 
हैं। सारे जज एक साथ बेठते हैं । एक सरकारी वकील होता है। यह अदालतें तीन 
सौ क्रांक से अधिक के सुक्तदमें सुनती हैं ॥ १,५०० क्राक से ऊपर के सुक्दमें बड़ी 
अदालतों में होते हैं । ज़िला कोर्टस में पंच था “जूरी” नहीं होती । 

( ३ ) अपील कोर्टस--यहाँ पर अन्‍्तों के अपीलों की सुनवाई होती है। 
इस प्रकार की २७ अदालतें हैं। इन कोर्टस के कई भाग होते हैं---दीवानी, 
फौजदारी अथवा पंच | अत्येक विभाग के लिये सरकारी वकील होते हैं। इन 
अदालतों में जूरी नहीं होती । 

( ४ ) फ़ौजदारी के मुकदमे ही अधिकतर सब से बड़ी अदालतों में होते 
हैं। इस में ८५ प्रान्तों के मुक्तद्में आते हैं । यह अदालतें साल में चार बार फ्ौज- 
दारी के मुक्तद्सों का निपटारा करने के लिये बनाई जाती हैं । केवल यही अदालत 
पंचों से परामर्श लेती है । 

( ५ ) कोट आफ़ कासेशन' ( (००८४६ 04 (:95४४८09 )--क्लान्स की 
सुप्रीम कोर्ट हैं । इसका निर्णय अन्तिस है । इसी कोट के द्वारा ऋन्स के नियमों में 
ससानता आती हे। इसकी अदालत पेरिस में होती है। इस अदालत के ४५९ 
न्यायाधीश हैं | एक सरकारी वकील है और कुछ उसके सहकारी हैं। इसके तीन 
विभाग हैं । दो विभाग दीवानी मुक्तदमें करते हैं और एक फ़ौजदारी के मुक्तदमें 
फेसल करता है । यहाँ पर केवल अपील होती है | यह अदालत मातहत अदालतों 
के निर्णयों को छोट नहीं सकती वरन्‌ लौटाल सकती है | [६ ०8४७ 7४0६ #९५०८० 
प्र 5४०6 2८, 

फ्ान्स में तीन स्पेशल द्राइब्यनल हैं :-- 

( $ ) काससे कोट्ट--यह कोर्ट नगरों में होती है ओर इन कोट्स के 
न्यायाधीशों का निर्वाचन स्यूनिसिपेकिटी के सोदागरों द्वारा होता है। पेरिस में 


( ७६ ) 
४७,००० आदमी इन जजों का निवांचन करते हैं । इस अदालत के अपील ऐपेलाट 
कोर्ट को जाते हैं । 

( २ ) अध्यस्थ यथा आरबविद्वेशन कोट ( 8:9६728६09 (20प८६8 )-- 
इन में श्रमजीवियों और उनके सालिकों के झगड़ों का निपटारा होता है । उन्हीं के 
प्रतिनिधि न्यायाधीश होते हैं यदि दावा ५०० क्रांक से अधिक का होवे तो इन 
अदालतों के निर्णय की अपील भी हो सकती है । 

(३ ) रपेशल कोट्स ( 59८८र_;₹23॥ (१०४४४$ ) जो ज़मीन छीनी जानी पर 


मुआवज़ा तय करते हैं । इस कोर्ट में सोलह नागरिकों की पंचायत होती है जो कि 
अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं । 


८-प्रान्तीय शासन 


“किसी राष्ट्र में प्रान्तीय शासन के विना स्वतंत्रता का अंकुर नहीं जम 
सकता । आल्तीय शासन संगठन से ही राष्ट्र की शक्ति का पता चलता है।” 
--टोकेविल | 
फ्रान्स में गत १४० वर्षो में अनेकों क्रान्तियाँ हुईं जिन्होंने केन्द्रीयशासन 
का स्वरूप और उसके सिद्धान्त बदल दिये । परन्तु लोकल शासन जैसा का तेसा 
रहा । आजकल का आनन्‍न्तीय हासन अजातंत्री अवश्य हो गया है परन्तु वास्तव में 
कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ । इस रीति से अनेकों लाभ हैं । हम इस प्रथा की 
तुलना एक बड़े नोकीछे 'पिरेसिड' ( ?ए7०7770 ) से कर सकते हैं जोकि उठता 
जाता है और नोकीला होता जाता है। यहाँ पर प्रान्‍्तों में और केन्द्र में अधिकारों का 
बेंटवारा नहीं है । सब गृह सचिव की आज्ञा का पालन करते हैं | संसार के अनेकों | 
देशों ने ऋन्‍स का अनुकरण किया है। 
सन्‌ १७८५ की ऋान्ति से पूर्व प्रान्तीय शासन नहीं था। देश प्रान्‍्तों 
में विभाजित अवदृ॒य था । परन्तु उनके अधिकार दिन दिन घटते जा रहे थे । इनका 
शासन “इन्टेन्डेन्टर ( [70606%755 ) द्वारा होता था जो केवल राजा के सामने 
उत्तरदायी थे । यह प्रान्त ४०,००० कम्यूनों में विभाजित थे।इन कम्यूनों की 
खतंत्रता भी राजाओं ने छीन छी थी। सन्‌ १७८९ की क्रांति ने ऋन्‍्स को ८९ 
प्रान्तों में बॉँदा । इन आ्रान्तों को भी ऐरोन्डिसमेंट और कम्यूनों में बाँदा गया। 
सार देश का शासन निवोचित प्रतिनिधियों द्वारा होने छगा। सन्‌ १७५७ में 


( ७७ ) 

अफलर पेरिस डाइरक्टरी के अधिकार में छाये गये। उसके बाद नेपोलियन की 
आज्ञानुसार छोटे छोटे अफ़सरों की नियुक्ति होने लगी । 

फ्रान्स में ८९ प्रान्त हैं। इन ज्रान्‍्तों के नास पर्वत, नदी या किसी अन्य वस्तु 
के नास पर पड़े हुए हैं। इन प्रान्तों के क्षेत्रफल और आवादी में विभिज्रता है । प्रान्त 
के शासक को “प्रीफेक्ट” ( ?7८/०८८ ) कहते हैं। मंत्री की सिफारिश पर अेज़ीडेंट 
उन्हें नियुक्त करता है। अत्येक आन्त की राजधानी होती है। यहाँ के भवन पर 
तिरंगा झंडा फहराता है। दर्वाज़े पर स्वाधीनता, समानता और अआतृत्व” के शब्द 
अंकित रहते हैं । प्रीफ़ेक्ट प्रान्तीय शासन का एजेन्ट होता है और अपने प्रान्त का 
अध्यक्ष । वह पब्लिक वर्क्स का निरीक्षण करता है---जैसे सइक, एल, जेल, अस्पताल, 
स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। वह रंगरूठों को भी भर्ती करता है। वह शान्ति स्था- 
पित रखता है, तम्बाकू एकाधिकार (१(०००००४) की देख भाल करता है | मलुष्य- 
गणना ( (०४5४७ ) करता है, इत्यादि इस्यादि । वह छोटे छोटे पदाधिकारियों को 
भी नियुक्त करता है; वह कम्यून शासन पर भी देख भाल रखता है। म्यूनिसिपेलिटी 
के वार्षिक बिल मंजूरी के लिये उसके सामने रक्खे जाते हैं। औफ़ेक्ट स्यूनिसिपल 
कौन्सिल की बेठक को तोड़ भी सकता है। प्रीफ़ेक्ट को मंत्रियों की आज्ञा माननी 
पड़ती है। प्रीफ़ेक्ट निर्वाचन के समय अपने सित्रों ओर दुल की सफलता के लिये 
भरसक गअयत्र करता है, वोट इकट्टी करने के साधन हूँढ़ता हे। सफलता पाने पर 
उसकी तरक्की भी होती है । 

प्रत्येक प्रान्त में एक कौन्सिल होती हे। इस कोम्सिल का एजेन्डा प्रीफ़ेक्ट 
ही तथ्यार करता है। आन्तीय बजठ तय्यार करके वह इस कौन्सिल को पेश करता 
है। कौन्सिल अपनी सति अनुसार बजट में संशोधन करती है। सारी आय का 
व्यय प्रीफ़ेक्ट के हाथ में है, कोन्सिल उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती । कौन्सिल का 
औफेक्ट पर कोई विशेष अधिकार नहीं हे। कौन्सिल ग्रीफेक्ट को न पद-च्युत कर 
सकती है और न उसका वेतन ही कम कर सकती है और न डसके अधिकार ही 
छीन सकती है । उपरोक्त कोन्सिल का चुनाव छ; वर्ष के लिये होता है आधे मेम्बर 
हर तीसरे वर्ष पद-त्याग करते हैं। बड़ी से बड़ी कौन्सिल के ६७ मेम्बर हैं ओर सब 
से छोटी के केवल ३७ मेम्बर हैं । इस कोन्सिल के वर्ष भर में दो अधिवेशन होते हैं । 
कौन्सिल की छुट्टी के दिनों में एक कम्नमीशन कास करता है । इस कोन्सिल को प्रान्त 
की धारा सभा समझना कुछ अत्युक्ति न होगा। 


( ७४८ ) 

आन्‍्त के हिस्सों को 'ऐरोन्डिसमेन्ट' ( 8४70790458270०7४ ) कहते हें । 
इसके शासक को 'सब-पफ़ेक्ट! ( $प9-?7०४८०८ ) कहते हैं। यहाँ भी एक 
कौन्सिक होती है जिसमें कि प्रत्येक केन्टन से एक मेम्बर चुना जाता है। इस 
कौन्सिल के सदस्य निर्वाचन बेठकों ( 72[22:07४ ०००४०७ ) में बेड सकते हैं । 

अन्त में कम्यून या स्युनिसिपेलिदी होती है | कुछ कम्यूनों में पचास निवासी 
भी नहीं होते हैं । कुछ मिलाकर फ्रान्स में ३७,००० कम्यून हैं । अत्येक कम्यून में 
एक स्यृनिसिपेलिटी होती है जिसमें कि आबादी के अनुसार १० से ३६ तक मेम्बर 
होते हैं। मेम्बरों को किसी प्रकार का वेतन नहीं सिकता है। उनकी अवधि 
चार वर्ष की होती है | म्युनिसिपल का पहला कास मेयर को चुनता है। मेयर 
खर्य कौन्सिल का मेस्वर होता है। मेयर ही म्युनिसिपल कोन्सिल का सभापति 
होता है । मेयर के चुनाव के वाद कोन्सिक डसको नहीं हटा सकती । समस्त कम्यूनों 
का शासक एक दूसरे से सिलता जुलता है। इस मेयर के अधिकार न तो इंगलेड 
के मेयर की भाँति कम्न हे और न अमरीका के मेयर की भाँति बढ़े चढ़े हैं । कोन्सिल 
मेयर के कामों में हस्तक्षेप कर सकती है। मेयर सनसानी कभी नहीं कर सकता 
क्योंकि कौन्सिल ही उसको देख भाल कर चुनती है और कोन्सिल ही उसको ख़र्च 
के लिये धन देती है। मेयर भी प्रीफ़ेक्ट की भाँति केन्द्रीय शासन का एजेंट होता 
है और अपने कम्यून का अध्यक्ष । जब कोई आज्ञा पेरिस से चलती है तब भ्रीफ़ेक्ट, 
सब-प्रीफ्रक्ट आदि के पास पहुँच कर तब मेयर के पास आती है । मेयर को अधि- 
कारियों की आज्ञा सानता आवश्यक है। ऐसा न करने से वह पद-च्युत किया जा 
सकता है। मेयर अपने कम्यून का प्रधान होता है, म्युनिसिपल कौन्सिल को 
कार्यान्वित करता है। कौन्सिल की बेठक केवल काम पड़ने पर बुलाई जाती है। 
अर्थ, पुलिस, और शिक्षा को छोड़ कर सभी बातों में कौन्सिल का हाथ है । 

फक्रान्स में पेरिस का विशेष स्थान है। यह फ्रान्स का ससितिष्क हे और हृदय 
भी | पेरिस से दो प्रीफक्ट कास करते हैं। एक विशेष प्रीफ्रेक्ट पुलिस का कास 
करता है । दोनों श्रीफेक्टों को प्रेज़ीडेन्ट ही संत्री की सलाह से नियुक्त करता है । 
स्थुनिसिपल कोन्सिल में ८० मेम्बर हैं। नगर २० भागों ( ७५:05 ) में बँटा 
हुआ है । बीस भागों के बीस मेयर हैं। नगर की कौन्सिक ही इस प्रान्त का 
कास करती है। नगर कौन्सिल बजट आदि पास करती है । परन्तु नगर के शासन 
पर इसका कोई अधिकार नहीं है । 


६. 5 
&-फ्रान्‍न्स के ओपनिवेशिक राज्य 


“किसी राष्ट्र की सहृदयता का पता हम डसकी ओपनिवेशिक नीति को देख 
कर चला सकते हैं??---टोकेवील । 

फ्रान्स के औपनिवेशिक राज्य सारे संसार में फेले हुए हैं। यह संसार का 
प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र है। फ्रान्स का क्षेत्रफल केवल २,००,००० वर्ग मील है । 
परन्तु ऋन्‍्स का तिरंगा झंडा यूरोप से बाहर लगभग दूस लाख वर्ग मील में फहराता 
है| फ्रान्स की जन-संख्या केवल ३,९०,००,००० है परन्तु इसके उपनिवेशों की जन- 


संख्या लगभग ६ 3$7०,००,००० हे | 
फ्रान्स और इंगलेंड भी संसार के दो बड़े शक्तिशाली शाज्य हैं जिनके अधिकार 


में बहुत बड़े उपनिवेश हैं। क्रांस को उपनिवेशों से बहुत बड़ा छाभ है। कच्चा 
माल इत्यादि के अतिरिक्त इसको जन सहायता भी मिलती है। फ़ान्स की जन-संख्या 
इतनी शीघ्र नहीं बढ़ती है जितनी कि अन्य देश वालों की । समय समय पर आवश्य- 
कतानुसार फ्राग्स अपने राज्य में उपनिवेशों से लोग छा छाकर भर सकता है । 

ऋन्‍्स और इंगलेंड दोनों ही देशों ने आधिपत्य जसाया, दोनों ने भारतवर्ष 
को पाने का प्रयक्ष किया। दोनों ही ने अट्वारहर्वी शताब्दी के मध्य में क्षति 
उठाई । एक को जीत के कारण दूसरी को क्रान्ति के कारण । 

इं गर्लेंड का ओपनिवेशिक राज्य सोदागरों के परिश्रम का फल है, परन्तु फ्रांस 
के ओपनिवेशिक शासन सरकार के प्रयत्न द्वारा प्राप्त हुये हैं । गत पाँच शताब्दियों 
का इतिहास क्रॉस के इतिहास से भरा हुआ है । जहाँ देखिये फ्रांस सोजूद है। इसका 
इतिहास भरा पूरा ह---चितकबरा हो गया है । फ्रान्स ने युद्धों में विजय भी प्राप्त की 
है, ओर हार भी खाई है । इसको सफलता भी आप्त हुईं है ओर घोर क्षति भी डढानी 
पड़ी है | इसका डंका भी बजा है ओर इसको नीचा भी देखना पड़ा है। इसके 
इतिहास ने सारी सज्गुष्प-जाति पर अपना सोहिनी मंत्र डाछा है। कऋान्स के बिना 
इतिहास की पूर्ति नहीं होती है । इसका कारण है कि यह यूरोप के बिल्कुल मध्य 
में बसा हुआ हे । दूसरा कारण है यहाँ के निवासियों, का जोशीलकापन । किसी राष्ट्र 
के इतने पड़ोसी नहीं हैं जितने ऋन्स के ! 

सोलहवीं शताब्दी में फान्स की शक्ति बढ़ी चढ़ी थी, इस शताब्दी में 
अनेकों राष्ट्र उपनिवेश आप के लिये घोर यत्र कर रहे थे। परन्तु फ्रान्स ने किंचित 
विलम्ब किया परन्तु तब भी इसको बहुत सफलता आस हुईं । सन्‌ ३७५० के लूग- 
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भग ,फ्रान्स के अधिकार में लारेंस झील से उत्तर का सारा देश और पश्चिमी अमरीका 
का भी बहुत सा भाग था। वह सिसिसिपी वादी को भी अपने अधिकार में करना 
चाहते थे। भारतवर्ष में ऋान्‍स का बहुत जब्दी प्रभुत्व फेल गया | तारतस्य युद्ध 
हुये ओर अन्त को पेरिस नगर की सन्धि के बाद सारे देश से हाथ धोना पड़ा । 

ऋन्‍्स ने अपने उपनिवेशों का शासन प्राचीन कार के रोमन्स की भाँति 
किया । डनका अत्याचार सीसा उल्लंघन कर गया था। क्रान्ति के बाद फ्रान्स की 
उस्सीदों पर पानी फिर गया था। नेपोलियन के अध४ पतन के बाद फ्रान्स ने उप- 
निवेशों की ओर पुनः हाथ फेलाना झुरू किया । नेपोलियन स्वयं भारतवर्ष पर 
आक्रमण करना चाहता था। सिश्र तक पहुँच भी गया था परन्तु इंगलेड की 
चालों के सामने डसको शीश झुकाना पड़ा । 


8-3 ।8 ०77७8 एट्जीरिया 


नेपोलियन के युद्धों से छ्ान्स को भारी क्षति पहुँची । फान्सीसी उत्तरी अफ्रीका 
पर अपनी दृष्टि लगाये हुए थे। इस देश' को जीतना भी कोई कडिन कास न था । 
सन्‌ १८२७ में ऐलजीयसो के देशी राजा ने फ्रान्सीसी एलची की बेइज्ज़ती करने की 
क्षमा न साँगी । उसका नगर गोछा बारूद से उड़ा दिया गया, एक सेना ने इसको 
अपने आधिपत्य में कर लिया। तदुपरान्त ऐेलजीरिया देश' फ्रान्स साम्राज्य में 
शासिल कर लिया गया। ऐलजीरिया का क्षेत्रफल फन्स के क्षेत्रफल से कुछ अधिक 
है। इस देश में उपजाऊ मेंदान हैं जो कि बड़े लाभ के हैं। एलजीरिया की आबादी 
लगभग ६०,००,००० है और इसमें से दस श्रति शत यूरोपियन हैं। इन देश- 
वासियों का सुख्य व्यवलाय खेती बाड़ी ओर जानवर पाकना है। यह देश बहुत 
सा खाद्य पदार्थ क्रान्स को भेजता है। दोनों देशों में अवाध व्यापार ( 776० 
"४४०० ) है । परन्तु चोनी और तम्बाकू पर कुछ छुंगो देनी पड़ती है । 

ऐल्जी रिया का शासन एक गवर्नर जनरल करता है जिसको कि राष्ट्रपति । 
देशी मंत्री की सलाह से नियुक्त करता है । देशी संत्री के निरीक्षण में गवर्नर जनरक 
सेना और पुलिस का शासन करता है । वह वार्षिक आय व्यय अनुसान पत्र तय्यार 
करता है वास्तव में फ्रेंच पा्लियामेन्ट ही डसको तथ्यार करती है परन्तु यह राष्ट्रीय 
बजट का अंश नहीं होता है। पेरिस में भेजने से पूर्व बजट पर अर्थ समिति और 
सुपीस्यिर कोन्सिल में विवाद होता है। गवनेर जनरल की सहायता के लिये दो 
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कौन्सिलें होती हैं--एक मशहवरा देने वाली हे और दूसरी नियम निर्माण करने 
बाली ( (2085प६३४४ए० 27० 2८002/20ए९ ) सशहवरा देने वाली कमेटी केवल 
परामर्श देती हैं और नियुक्ति स्वीकृत करती है और दूसरी कोन्सिक उच्चतम परिषद्‌ 
(5पए९४४०४ (०प्पारथों ) के नाम से असिद्ध है। इस कोन्सिल में उच्च पदाधिकारी 
होते हैं और कुछ फ्रेंच निवासियों के अतिनिधि। यह बजद पर बहस करने के 
अतिरिक्त पब्लिक वक्‍से और प्रान्तीथ शासन का निरीक्षण करती है । फ्रान्सीसी 
उपनिवेशों के प्रतिनिधि तीन संस्थाओं द्वारा छुने जाते है--फ्रेंच छोग, टक्‍्स देने 
वाले, और मुसलमान निवासी। आय ब्यय के समस्त अन्न अर्थ समिति ( #087८॑ ७ 
4७०४०४०४ ) तय करता है। बजट में संशोधन भी कर सकती है । 

ऐैल्जीरिया तीन आल्तों में बैँंटा हुआ है ( एब्जीयसे, ओरन ओर कोन्‍्स- . 
टेल्टाइन )। अल्येक आन्त का शासन एक प्रोफ़रेक्ट और कौन्सिल द्वारा होता हे । 
पर शासन अबन्ध बहुत कुछ ऋन्‍्सीसी आरन्तीय शासन से सिलता जुलता है। 
एलजी रिया में सताधिकार केवल फ्रेंच निवासियों को दिया गया है। सन्‌ १९१५ के 
बाद नागरिक अधिकार उन पसिपाहियों को भी दिया गया जिन्होंने कि महायुद्ध में 
भाग लिया था और जिनकी अवस्था पच्चीस वर्ष की है। एथ्वी-पतियों को और 
जो लोग पढ़ लिख सकते हैं डनको भी सताधिकार दिया गया है । गवनर जनरल 
अपनी कोन्सिल में कुछ मेम्बर खयं भरती करता है । फ़ान्स की भाँति प्रान्त भी 
ऐरोन्डिसमेन्ट और कम्यून में बैँटा हुआ है । 

फ्रान्स ने एल्जीरिया में बहुत बड़ी सेना रख छोड़ी है। फ्रेंच लोग देशी निवा- 
स्लियों को सेना में काम करने के लिये वाध्य कर सकते हैं । 


8--ट्यूनिस ( 4परष्ता5 ) 


फ्रेंच लोग ऐल्जीरिया पर अधिकार स्थापित करने के पश्चात्‌ ट्यूनिस की 

और बढ़े । अन्य यूरोपीय जातियों ने इसके सारण में कुछ बाघायें न डालीं । विशेषकर 

जमसन लोग लन्‌ ३८७० के युद्ध के पश्चात्‌ फ्रेंच उपनिवेश नीति की सराहना करने 

रंगे ताकि उनको अल्सेस लोरेन ( &5५८९-[,०४-७३०९ ) आन्त के खो जाने की 

चिन्ता न खतावे | सन्‌ १८८१ में फ्रेंच छोगों के ट्यूनिस पर हसका किया और 

उसको रक्षित राज्य बनाया ( 07006८८०:४८८ ) । यह अभी तक रक्षित राज्य ही 
समझा जाता है परन्तु वास्तव में यह फ्रेंच उपनिवेश है । 

११ 
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ट्यूनिस की आबादी २० लाख से अधिक है। १० अतिशत के रूगभग 
यूरोपीयनूस की जन संख्या है। देशों निवासी अधिकतर मुसलमान हैं। अनेकों 
उपजाऊ घाटियाँ हें। शेष पृथ्वी रेगिस्तान है जिसमें कि खजूर पेदा की जा 
सकती है । यहाँ पर कुछ कानें भी हैं । फ्रेंच छोगों ने अधिकृत सेना (0८८प्रछब४0% 
8779) रख छोड़ी है जिसके कुछ रेजीमेन्ट देशी निवासियों के हैं। 

ट्यूनिस देश के अधिकारी अभी तक बे राजे हैं (8८० ०४ 7775), परन्तु 
वास्तव में समस्त अधिकार एक 'शेज़ीडेन्ट” (१०४००४८) के हाथों में हैं जिसको 
कि फ्रांस का राष्ट्रपति विदेश मंत्री की सलाह से नियुक्त करता है। रेज़ीडेन्ट 
जनरल ट्यूनिस के मंत्री मंडल में विदेश मंत्री का पदु छेता है । इसके अतिरिक्त 
दस अन्य संत्री होते हैं जो कि भिन्न भिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। नास सात्र 
के लिये उनकी नियुक्ति बे आफ़ ट्यूनिस (8८9 ० 7'प775) के दाथ में हे परन्तु 
वास्तव में रेज़ीडेन्ट जनरल ही 'फारेन आफिस! (0:श०ं8० ००८०) की परामर्श 
से उनको नियुक्त करता है । 

सन्‌ १९२२ में द्यूनिस “आंड कोन्सिक'? (5740व (०ए्घार्टी) नाम की एक 
पालियामेन्ट की स्थापना हुई । इसके दो भाग हैं । एक भाग में फ्रांसीसी छोगों के 
अतिनिधि हैं और दूसरे भाग में देशी निवासियों के | फ़ान्सीसी विभाग के प्रतिनिधि 
चुनने की विधि का निर्णय रेज़ीडेन्ट स्वयं करता है परन्तु देशी विभाग में छोटी 
कोन्सिलों के मेम्बर आते हैं और कृषि, ध्यवसायिक, और तिजारती संस्थाओं के भी 
अतिनिधि, कुछ आते हैं। ग्रांड कोन्सिक का बजट पर पूर्ण अधिकार है परन्तु आदेश- 
युक्त (१७7०४८07ए) विषयों पर कोन्सिल का कुछ अधिकार नहीं है--उद्ाहरणार्थ 
सरकारी ऋण पर सूद्‌ शरह, रेज़ीडेन्ट जनरल का वेतन, इत्यादि इत्यादि। ट्यूनिस 
प्रास्तों में नहीं बेटा हुआ है वरन्‌ छोटे छोटे टुकड़ों (१०४7०॥७) में | अल्येक टुकड़ा 
एक “कन्ट्रोलर' ((१००७६:०१०४) के अधिकार में है। अत्येक टुकड़े की कौन्सिल है 
और इस कौन्सिल का अपने भाग के व्यय पर कुछ अधिकार है। 


९--मरक्को ( ]॥०7००८८० ) 


एल्जीरिया की दूसरी तरफ़ सरको है। बहुत फाल तक यह देश अपनी 
खतंत्रता क़ायस रख सका। इसका कारण यह था कि तीन राष्ट्र इस स्थान पर 
अपनी निगाह छगाये हुये थे--स्पेन, इंगलेंड और फ्रांस। कोई यह नहीं चाहता 
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था कि सारा देश किसी एक आदसी के हाथों में आ जाय । सन्‌ १५०४ में इगलेड 
और फ्रांस में समझौता हो गया । इस समझेते के अनुसार फ्रांस को सरको देश 
पर शासन करने का अधिकार मिल गया। कुछ कार बाद स्पेन से भी समझोता 
हो गया जिसके अनुसार स्पेन वालों को मरकों के कुछ समुद्री तट दे दिये गये 
और फ्रान्स अब सरक्ो का शासन करने में स्वतंत्र हो गया। इसी समय जर्सन 
सरकार ने यह पत्र भेजा कि वह ऐंगलो-फ्रेंच-स्पेनिश सब्धि से वाध्य नहीं है । 
हमसे परासर्श नहीं ली गई है। जर्मन वालों की इस घधसकी से लड़ाई छिड़ने वाली 
ही थी। परन्तु तुरन्त ही अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुईं, जिसने कि थह 
तय किया कि सुब्तान को स्वतंत्रता रहेगी ओर समस्त देशों को अवाध व्यापार 
(7९० ५26०) का अधिकार है। जर्मन लोग इस सन्धि से सन्तुष्ट न हुए। सन्‌ 
१५११ में क़ंसर ने मरक्ों के एक बन्दरगाह को हथियार बन्द सेना भेजी | जमन 
छोग वास्तव में सरक्को पर अधिकार स्थापित करना नहीं चाहते थे परन्तु वास्तव 
में वह फ्रान्स के अन्य उपनिवेशों से तिजारत करने के अधिकार चाहते थे। फ्रेंच छोगों 
ने जर्मनी को विधुवत रेखा (707०८०४) के पास का कुछ देश दे दिया और फ्रांस को 
मरक्कों पर शासन करने का अधिकार मिल गया। मरको फ़ान्स का रक्षित राज्य 
बन गया | उसी वर्ष स्पेन और क्रांस ने मरक्ों देश' का बटवारा कर किया । 

यरोपीय राष्ट्रों के हदयों में मरको अब भी खटकता रहा। महायुद्ध के 
बाद ही फ्रेंच लोग मरकों पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर सके। जर्मनी को जो कुछ 
रियायतें १९०६ और १९११ में सिक्ू गई थीं उन सबसे उसको हाथ घोना पड़ा । 

मरक्को अब तीन भागों में बेटा हुआ है--टेन्जीयर जिसका शासन एक अन्त- 
रषच्ट्रीय कमीशन द्वारा होता है । रूम सागर ( /(८०४६८:४६४९०० 524 ) के किनारे 
का देश स्पेन के हाथ में है, ओर देश का दोष भाग क्रांसीसियों के हाथ में है । 
फ्रेंच भाग का क्षेत्रफल फ्रान्स के बराबर हे और इसकी आबादी लगभग साड छाख 
है । इस देश का शासन अभी तक सुल्तान के नाम से होता हे जो कि नागरिकों 
का धर्म रक्षक है । परन्तु १९१२ से सरको का शासन रेजोडेन्ट जनरल द्वारा होता 
है जिसको कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ पर मसंत्रीसंडल तो 
अवदइय हे परन्तु कोई कौन्सिल नहीं है । 

एलजी रिया, टथूनिस और सरको के अतिरिक्त फ्रांस में और बहुत सीं घरती 
है । सहारा रेगिस्तान फ़ान्स के हाथ में है। परन्तु देश का यह भाग किसी अर्थ 
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का नहीं है । अक्लीका की अन्य प्रथ्वी भी फ्रांस के हाथों में हे जैसे कि सेनीगल 
( $८४८३थ॑ ), गिनी ( 5घ7०8 ), आइवरी कोस्ट ( [ए०४9 (०४७६ ) डाहोसे 
( 7098074ए ), नाइगर देश ( ]र४०४ रि०६४707 ); सोसाली कोस्ट ( $0704 
(००७४८ ), इन सब देशों की आबादी ऊूग संग १३० लाख है। कांगो का भी 
बहुत बड़ा भाग फ्रांस के हाथ में हे जो कि बहुत मूल्यवान हे ओर बड़े कास का 
है । वारसाई सन्धि के भज्जुसार जननी के दोगोलेन्ड और कप्तीरून ( ०8००० 
309 (१977९777 ) भी फ्रान्स के हाथ में हें । 


0--पमेडागास्कर ( .४०१४७४०७४८००० ) 


पूर्वीय किनारे पर मेडागास्कार द्वीप है । इसका क्षेत्र फल फ्रांस से अधिक 
ही है । लगभग दो शताब्दी हुए फ्रांस ने इसको अपने जधिकार में के लिया था परन्तु 
कुछ काल बाद उसको छोड़ दिया । उसके बाद सन्‌ १८९६ तक यह फ्रांस का रक्षित 
राज्य रहा । तदुपरानत यह फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया है । मेडागास्कर की 
जन-संख्या छगभग चालीस लाख है परन्तु इसमें फ़रान्सीसियों की जन संख्या 
केवल १७००० है। मेडागासकर का शासन गवर्नर जनरल के हाथ में है जो 
कि ऋानन्‍्सीसी उपनिवेश संत्री के आदेशानुसार काम करता है। गवर्नर जनरल 
की सहायता के लिये एक परामर्श समिति (8 तए7507ए (:०प्ााट। ) है और एक 
अर्थ समिति ( प्य870०० व७०४०४०४ ) भी है। द्वीप प्रान्तों में विभाजित 
है । प्रत्येक प्रान्त का शासन फ्रान्सीसी कमसिशनर के हाथ में है । 

एशिया के अनेकों भागों में ऋान्स का आधिपत्य लगभग ३०० वर्ष से 
है । सन्‌ १७६३ की पेरिस सन्धि के अनुसार क्लान्सीसियों को भारतवर्ष के अधिकार _ 
से हाथ धोना पड़ा परल्तु कुछ नगर अब भी फ्लान्स के हाथ में हैं जेसे कि पॉंडिचेरी 
ओर कारोसंडल तट । डस समय से अब तक फ्रान्स अपना अधिकार नहीं 
बढ़ा सका है। फ़रान्सीसी छोगों ने इंडोचाइना में भी अधिकार जमा लिया 
है। इसके पाँच भाग हैं--कोचीन चीन, केम्बोडिया, अनास, टोन्किन, और 
लछाओस ( (20८४४ (.9799, (04770099, ॥४०३॥0, '्मांत्रा। क्वार्त !.905 ) 
इन प्रान्तों के उत्तर में चीन है और पश्चिम सें सियाम  ($ंधा0) । इन देशों 
की कुछ जन-संख्या लगभग दो करोड़ है। कोचीन चीन उपनिवेश' है और 
शेष सब रक्षित राज्य हैं। परन्तु सारे देश के छिये एक गवनेर जनरल है, कोचीन 
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में एक उपगवर्नर है ओर अन्य भागों के लिये एक रेज़ीडेल्ट है। गवर्नर की 
सहायता के लिये एक सुप्रीम कोम्सिल है । समस्त इन्डोचीन के लिये एक ही आय- 
व्यय अंज्ुस्ान पत्र हे । 

सिरिया भी फ्रांस का संरक्षण युक्त शासन है। यह देश टर्की राज्य की सीमा 
पर है जिसकी जन-संख्या ३० छाख है और क्षेत्रफल लगभग साड हज़ार वर्ग सील 
है। इस देश के निवासी अधिकतर अरब लोग हैं और अरबी भाषा बोलते हैं । 
परन्तु कुछ परदेशी भी रहते हैं। पेशा अधिक्रतर कृषि का होता है। फ्रांस ने देश' 
की रक्षा के लिये एक सेना रख छोड़ी है और फ्रांस के अधिकारी ही यहाँ का शासन 
करते हैं । इसके शासन की सूचना अन्तर्राष्ट्रीय संघ को देनी पड़ती है । 

रक्षित राज्य के अतिरिक्त उपनिवेशों के प्रतिनिधि पालियामेन्ट में आते 
हैं। इंगलेंड ने ऐसी सुविधायें जपने डपनिवेशों को नहीं दी हैं । फ़िलीपाइन्ल और 
पोर्टोरोकी ( ?079972$ ब7व4 207६० ३००० ) देश, अमरीका की प्रतिनिधि 
सभा में अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं; परन्तु यह अतिनिधि अपना सत प्रकट नहीं 
कर सकते हैं । परम्तु फ्रान्स में उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का पूर्ण सताधिकार है । 
अत्जीरिया के अतिरिक्त अन्य उपनिवेशों से चार सेनेटर ओर दस डिप्टी आते हैं । 
यह अतिनिधिल्व क्षेत्रफल जन संख्या के आधार पर नहीं है वरन्‌ सनझानी है | 
रीयूनियन, सार्टीनिक, गुआडालूप (२०ए४१०0, (३६४६४ ००९ बणव्व (५४४०9[००७०८) 
प्रत्येक उपनिवेश एक सेनेटर और दो डिप्टी भेजते हैं, क्रान्सीसी भारत एक सेनेटर 
आर एक डिप्टी भेजता हे | सेनीगछ, गियाना ओर कोचीन चीन एक एक डिप्टी 
मेजता है परन्तु सेनेट में इनका कोई प्रतिनिधि नहीं आता है । अन्य किसी उप- 
निवेश का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया गया है। फ्रान्लीसी निवासी ही इन 
प्रतिनिधियों को चुनते हैं। कुछ देश-वासियों को भी सताधिकार दिया गया है 
परन्तु वह सम्भान सरूप इसका अयोग नहीं करते हैं । 

यह प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है| मेडागास्कर जेसे बड़े उपनिवेश' को कुछ प्रति- 
निधित्व प्राप्त नहीं है। ज्ञिन उपनिवेज्ञों को प्रतिनिधित्व प्राप्त भी है वह केवल अपना 
सत अकट कर सकते हैं । ३०० मेम्बर के सेनेट में और ६०० मेस्वर के चेम्बर में डप- 
निवेशों का इतना थोड़ा प्रतिनिधित्व कया कर सकता है? फ्रान्सीसी शासन सरकार 
को या तो प्रतिनिधित्व सब अधिकृत राज्यों को देना चाहिये या किसी को नहीं । 
स्पेन ओर पोर्सुगल राष्ट्रों ने समस्त उपनिवेशों को प्रतिनिधित्व अधिकार दिया है । 
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उपनिवेश्ञों के चार सेनेटर और दस डिप्टियों की कमेटी पेरिस में बेढती थी 
जो कि उपनिवेश मंत्री को समय सझ्यय पर परासश देती थी । कुछ वर्ष पश्चात्‌ तीन 
परामर्श समितियाँ बनीं जो कि उच्च उपनिवेश कान्सिल ( हा80 (००४४! 
(.०फाला। ), अर्थ कोन्सिल ( 7८080फांट (००प्रश्शो ); उपनिवेश धारा कोन्सिल 
( 0०फाली 64 00०॑०्मांश (ह्ट्ठांंं>घ०० ) के नास से पुकारी जाती हैं। हर 
कोन्सिल का कार्य-क्षेत्र भिन्न है । 

उपनिधेश मंत्री ही सारे उपनिवेशों की देख भाल करता है। वह अम्य 
मन्त्रियों की तरह सभा को उत्तरदायी है । फ्रेंच उपनिवेद्य मंत्री सडल ( 7/६४८ 
(०००7० )/१४5६८ए ) का संगठन बहुत भली प्रकार हुआ है। इसके अनेकों विभाग 
( छप्पथब्ए्% ) हैं । प्रत्येक विभाग का किसी एक उपनिवेश से सस्वन्ध नहीं 
है। वरन्‌ सारे उपनिवेशों के किसी एक शासन शाखा की देख भालू करती है-- 
उदाहरणार्थ उपनिवेश अर्थ, व्यवसाय, तिजारत इत्यादि। वहुत सा काम इन्हीं 
विभागों द्वारा होता है । 

कुछ उपनिवेशों का शासन संशोधन केवल फ्रान्सीसी पालियामेन्ट ही कर 
सकती है । इस प्रकार के तीन डपनिवेश हें--सार्टीनिक, गुआडारूप और 
रीयूनियन । परन्तु अन्य उपनिवेशों का शासन संशोधन राष्ट्रपति उपनिवेश मंत्री 
की सलाह से हो सकता है । इस अन्तर से कोई विशेष लाभ नहीं हैं क्योंकि 
समस्त उपनिवेशों का शासन समान रूप से होता हे। किसी फ्रेंच डउपनिवेश का 
आस्ट्रेलिया या दक्षिणी अफ्रीका की भाँति विधान नहीं है । 

किसी फ्रेंच उपनिवेश को स्वतंत्र अधिकार नहीं है अत्येक उपनिवेश में 
शासन अबन्ध का भार एक गवर्नर जनरल या गवनर को सींपा गया है। यह 
गवर्नर फ्लान्सीसी शासन सरकार ( सगृ076 50ए८7777९८०६ ) का ऐज॑ंट होता 
है और प्रान्तीय शासन का अध्यक्ष । उसकी सहायता के छिये एक सेक्रेटरी 
जनरल ( $९८7८६३7ए (०६7८४ ७३ ) होता हे। गवनर के प्रान्‍्तों में एक कोन्सिल 
होती हे जो कि केवल सलाह देती है । भिन्न भिन्न अधिकृत देशों में इसकी बनावट 
सें किचित्‌ भेद है। गवर्नर को इन कोन्सिलों से परासर्श छेना आवश्यक है परन्तु 
उनके निर्णय से बाध्य नहीं है। यह कोन्सिल ही शासन कोर्ट का काम करती है। 

 कान्‍्स के उपनिवेशों सें व्यवस्थापिक सभायें भी हैं। इनमें अधिकतर 
निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं । कुछ देशवासियों को भी सताधिकार दिया गया है। 
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परन्तु बहुत से सताधिकार प्रकट करना अप्रतिष्ठा समझते हैं । कौन्सिल बजट पर 
वोट करती है ओर गवनर चाईं तो कोन्सिल के निर्णय का निषेध कर सकता है । 

पूर्व में अफ़सर छोगों की नियुक्ति सनसानी होती थी । फिर उन्होंने सिविल 
नोकरों से से अफ़सरों को भर्ती करना झुरू किया । यह विधि भी सन्‍्तोषजनक 
प्रतीत न हुईं । अन्त में यह निरचय किया गया कि अफसरों की विशेष शिक्षा 
के लिये कालिज खोला जाय। सन्‌ १८८८ में इस श्रकार का एक स्कूल खोला गया 
जोकि “इकोल कोछोनियेल” ( 7८08० (००४४० ) के नाम से असिद्ध है । इसमें 
दो वर्ष को पढ़ाई है । तदुपरान्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पदचात्‌ अफसरों की 
नियुक्ति होती है । 


स्वीटज़रलेिंड ($ज्राडशाधात ) 
१-पू्वे परिचय 

स्वीट्ज़रलैन्ड श्वीस संघ ( 59755 (207/९0०7४४४09 ) के नाम से प्रसिद्ध 
है । इस देश को संसार की राजनेतिक परीक्षा का स्थान (?०६४८४| [8907%8८०7४) 
कहना अत्युक्ति न होगा। ( १ ) जनता को अस्तावना ओर निर्णय ( [09४४ए० 
472 १०६९८४८० ८८७४० ). के अधिकार दिये गये हैं। यह देश इन दोनों विधियों 
का जन्म-स्थान है। (२) इसके अतिरिक्त इस देश के कुछ हिस्सों में प्रजा सब 
अपना शासन करती है। यहाँ पर किसी प्रकार की प्रतिनिधि सभायें नहीं हैं । 
जनता की सहतो सभा ही अपनी केन्टन के छिये नियम निर्माण करती है । इस 
प्रकार के प्रजा तंत्र को अंग्जी भाषा में 'डाइरेक्ट डिसाफ्रती” ( [)7226 ७700- 
८८४०० ) कहते हैं। प्राचीन काल में भी डाइरेक्ट डिसाक्ेसी थी, परन्तु आधु- 
निक ससय में केवल अतिनिधि प्रजातंत्र राज्य हैं। सवीटज़रलेन्ड में इस प्रकार के प्रजा- 
तंत्र को लेन्डस गिसिन्डी! ( [,470065 569०४०१ ) कहते हैं। इस भकार के 
प्रजातंत्र हम को प्राचीन काऊछ के ऐथिनियन एक्लोज़िया और रोसन कमीशिया 
सेन्चूरियादा ( 3 धाल्यांब्ा >टटॉटआ3 बाते रि0काबण0 (20709 (2९70प/79६9 ) 
का समरण कराता है । ( ३ ) इस देश में दल बन्दी के दोष बहुत ही कम हैं ( ४ ) 
प्रान्तों को अपना खतंत्र शासन करने का पूर्ण अधिकार हे। यही इस देश के अजातंत्र 
राज्य की सफलता का कारण है ( ५ ) यहाँ के प्रबन्धक वर्ग में हम नई नई बातें 
पाते हैं । यह भ्रबन्धक वर्ग न तो पार्लियामेन्टरी ही है जैसा कि इंगलेड में है और न 
अम्तरीका की भाँति अ्रेज़ीडेन्शियल ही है वरन्‌ कलीजियेट है । इस प्रथा को बहुत 
सफलता आआप्त हुई है। अन्य देशों ने इस का अनुकरण किया परन्तु सफल न हुए । 

स्वीट्ज़रलेण्ड तीन शक्तिशाछी राष्ट्रों के बीच में बसा हुआ है--फ्रांस 
जसनी और इटली । इस का क्षेत्रफल यूरप के अन्य राष्ट्रों से बहुत ही छोटा है । 
इस देश में अनेकों जातियों का सम्सिश्रण हे । अधिकतर लोग जर्भन भाषा बोलते 
हैं, परन्तु कुछ छोग फ्रेन्च और इटेलियन की बोली भी बोलते हैं । इंस कारण स्वीट- 


<< 
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ज़रलेन्ड की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है । इस देश के छोग भिन्न भिन्न मतों के अलु- 
यायी हैं। उन के धर्म विचार सी भिन्न हैं। बारह केन्टनों में प्रोटेस्टेन्ट धर्माडुयायी 
बहुमत में हैं ओर शेष दूस में केधालिक मत वाले बहुअत में हैं। इस प्रकार इंस 
देश को एक सूत्र में बाँधने के लिये इन तीनों ( धर्म, भाषा, जाति ) में से कोई भी 
साधन प्रस्तुत नहीं हैं । परन्तु तब भी इन छोगों में एक्यता है, परस्पर विरोध इन 
को छू तक नहीं गया और सदैव राष्ट्र के लि्रे जो जान देने को तय्यार हें । 

कगभग ६०० वर्ष हुए आल्पस घाटी की तीन केन्टनों ने संघ बनाया जिससे 
कि उन की शत्रुओं से रक्षा हो सकी | कुछ काछ बाद दस अन्य केन्टन इस संघ 
में आकर मिल गईं और एक बड़े संघ 'कन्कीडरेशन! ( (207/6०८०:४४४०० ) की 
स्थापना की गईं | समय समय पर शत्रुओं के घोर आक्रमण हुए परन्तु इन छोयों ने 
डनका वीरता से सामना किया। शत्रु समर में पराजित हुए। सन्‌ १६४८ की 
वेस्टफ़ालिया सन्धचि ( [+7०४८ए ०7 छ८०४६०7279 ) ने इस देश' की स्वतंत्रता 
स्वीकार कर ली । परन्तु शासन सरकार का भर्ती भाँति संगठन न हो सका प्रत्येक 
केन्टन अपना अपना स्वतंत्र शासन करता था। विपत्ति काल में आवश्यकता पढ़ने 
पर इन केन्‍्टनों के डेलीगेटों की एक कांग्रेस या डाइट आमंत्रित की जाती थी। 
परन्तु इस सभा में निणेय एकश्नत ( [77479777008 ) होना चाहिये था । डेलीगेट्स 
खससय ससय पर सभा करते थे। उनके निर्णयों से केन्टन बाध्य नहीं की जा 
सकती थी, न उन के निणय को कार्यान्वित करने के छिये कोई फ्ेडरल कार्य- 
कारिणी ही थी । 

सन्‌ १७९८ में फ्रान्सीसी सेनाओं ने देश को अपने अधिकार में छे लिया। 
देश का संगठन ऊफ्रान्सीसी अथा के अनुसार किया गया। केन्दनों को हटाकर 'हेल्वेटिक 
रिपब्लिक' ( प्ररएटटं८ र०८०प०॥० ) को स्थापना की _ गई, स्वोटज़रलेंड वालों 
को स्वयं शासन करने का अधिकार नाम ज्ञात्र के लिये सोंपा गया परन्तु वास्तव में 
फ्रान्स ही सब कुछ करता था। स्वीटज़रलेंड वाले अपनी इस परतत्रंता अथवा सान- 
हानि से बहुत रूष्ट हुए । फल स्वरूप देश' भर में विद्रोह की अभि भड़क उठी । परन्तु 
जिसकी छाठी उसकी भैंस की कहावत सेव चरितार्थ होती है । एक छोटा सा देश 
स्वीट्ज़रलेंड शक्ति शाली राष्ट्र फ्रान्स के विरुदु क्या कर सकता था। उनका विद्रोह 
करता से शान्त किया गया । सन्‌ १८०३ में नेपोरियन ने यहाँ पर शान्ति स्थापना . 
करने का अयल किया । उसने पुरानी रीति के अद्भयुसार कांग्रेस का पुन संगठन 
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किया । एक फ़रेडरल कांग्रेस की भी स्थापना की जिसमें सारे केन्‍्टनों के प्रतिनिधि 
आते थे। नेपोलियन के पतन के बाद उसके स्थापित किये हुए शासन का भी 
पतन हुआ । 

सन्‌ १८३५ को दीना काँग्रेस ( (00087९८४४ 07 ५१९४४9 ) ने संघ में कुछ 
और केन्टन सिका कर उनकी संखझ्या २२ कर दी। स्वीट्ज़रलेंड वालों को अपनी 
इच्छाजुसार शासन संगठन करने का अधिकार भी दिया गया। केन्टनों को अपनी 
खोई हुई स्वतंत्रता सिल्लीं। कांग्रेस के अधिवेशन निश्चित समय पर होने छगे । 
इस कांग्रेस की एक कार्य-कारिणी थी जिसको कि केवल युद्ध के समय ही समस्त 
अधिकार थे । नेपोलियन, के विरुद्ध सारे यूरप में संकीर्णता की लहर दोड़ गई थी । 
प्रजातंत्र वाद का जैसे अन्त हो चला था। स्त्रीटज़रलैंड जैसा देश भी इस डदासीन 
वृक्ति से छुटकारा न था सका | सन्‌ १८४७ के “सोन्दुर बन्द युद्ध (505067 3प्0 
९४५८) दक डसकी गाड़ी लु़कती रही । यह युद्ध केवल गृह-कलह' था, भाभ्यन्तरिक 
युद्ध था। केथालिक धर्माज्ुुयायियों ने प्रोटेस्टेन्न मतावलूम्बियों के विरुद्ध आन्दोलन 
किया था । केथालिक सोन्‍्दुर बन्द संघ ने फ्रान्स ओर आश्ट्रिया से सहायता को 
प्रार्थना की । प्रोटेस्टेन्ट लोग काँग्रेस में अधिक संख्या में थे। इस अधिकार के प्रयोग 
में उन्होंने सोन्द्र बन्द ग़र क्रानूनी घोषित कर दिया। युद्ध हुआ और सोन्दुर बन्द 
संघ भंग कर दिया गया। 

युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ नये विधान की आवश्यकता पड़ी जिसके 
अनुसार अवूप संख्यक जातियों को भी अधिकार दिये गये । कांग्रेस की एक कमेटी 
ने १८४८ में एक विधान निर्माण किया जिसको कि देश' ने स्वीकार कर लिया। 
केन्टनों का संगठन भर्ली प्रकार हुआ और उनको एक सूत्र में अच्छी तरह से बाँधा 
गया। संयुक्त शासन पद्धति की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया। केन्टन अपने 
अधिकारों में से न्‍्युनाधिक नहीं करना चाहते थे । परन्तु जनता इस शासन विधि 
की डपयोगिता समझ गई थी। सन्‌ १८७२ के विधान संशोधनाजुसार अधिकांश 
अधिकार एक संयुक्त राष्ट्रीय शासन-कारिणी को दिये। इस विधान के अनुसार ही 
आज स्वीटज़रलेंड का शासन हो रहा है। 

विधानालुसार केन्टन के नागरिक संयुक्त राष्ट्र के भी नागरिक हैं। नागरिकों के 
अधिकार विधान पत्र में जगह जगह पर स्वीकृत कर लिये गये हैं । राष्ट्रीय सरकार 
अपनी इच्छाजुसार परदेशियों को नागर्कि बना सकती है । वास्तव में केन्टन ही अपने 


( «१ ) 
अपने नियस बनाती हैं | समस्त नागरिक न्याय की दृष्टि में समान हैं | उनको पूणे 
धार्मिक खतंत्रता है। 

विधान संशोधन दो प्रकार से हो सकता है । ( १ ) फ़ेडरल कांग्रेस विधान 
संशोधन का अस्ताव पास करे ( २) या ५०,००० जनता विधान संशोधन के लिये 
अस्तावना करे। परन्तु संशोधन प्रस्ताव जनता की स्वीकृति बिना पास नहीं 


हो सकता | 


२-केन्टनों का शासन 


स्वीटज़रलेन्ड संघीय गण तंत्र ( ८१८८७ 7१००प०१०८ ) राज्य है। इसमें 
२२ केन्टन हैं। इन केन्टनों को पूर्ण भधिकार और स्वतंत्रता है। केन्टनों को अपने 
रक्षित विषयों ( १८४८४ए८० $0]८०६७ ) में पूर्ण अधिकार है। सब केन्टनों के 
भिन्न भिन्न विधान हैं । उन सब को अपनी इच्छाजुसार अपना अपना विधान बनाने 
का अधिकार प्राप्त है। परन्तु डनको तीन वात का ध्यान रखना पड़ता है :--( ३ ) 
केन्टन का विधान अजातंत्री होना चाहिये, ( २) विधान के लिये केन्टन की जनता 
से स्वीकृति छेनी आवश्यक है और (३ ) केन्टन का विधान संघीय विधान के नियमों 
के विरुद्ध नहीं होना चाहिये । 

स्वीटज़रलेंड में १५ पूर्ण केन्टन हैं और छः अधे केन्दव ( एक पूण केन्टन 
को दो भागों में बॉटने से दो आधी केन्टन बनती हैं ) । केन्टनों में विभिन्नता है । 
कुछ केन्टनों का क्षेत्रफल २७५०० वर्ग सील है और कुछ का केवल १४ वर्ग सील है । 
सब से बड़ी केन्टन बर्न ( 8८८7८ ) की जन संख्या ६३ लाख है ओर सबसे छोटी की 
आबादी केवक १३००० हे। केन्टनों को जन संख्या शासन के आधार पर हम कई 
भागों में बाँट सकते हैं |--- 

( १ ) छेन्डस गिमिन्डी केन्टन ( | 2025 8टा०/०००ै) (87६07 ) 
जहाँ पर की समस्त जनता की सभा ही नियस निर्साण करती है। इस प्रकार की 
स्वीटज़रलेंड में छः केन्टन हे | 

( २ ) दस पूर्ण केन्टनों में और १ आधी केन्टन में व्यवस्थापिका सभा 

द्वारा निर्भित समस्त नियमों पर जनता निर्णय होना चाहिये। 

( ३ ) छः पूर्ण केन्टन ओर १ अर्ध केन्टन में जनता की कुछ नियमित संख्या 
की आर्थना पर जनता निर्णय की आज्ञा दी जाती है। 


हक) 

( ४ ) क्रीबर्ग (॥:अषाःड ) की केन्दन में किसी प्रकार का जनता 
निर्णय या अस्तावना नहीं है। 

( $ ) लेन्डस गिमिन्‍्डी केन्टनों की उत्पत्ति का हमको कुछ पता नहीं है । 
इसका कुछ अंश हम आचीन काछ के जन देश में पाते हैं परन्तु स्वीटज़रलेंड में 
डाइरेक्ट डिसाक्रेसी का श्रीगणेश' सन्‌ १३०५ में हुआ । अठारहवीं शताब्दी में ११ 
डाईरेक्ट डिसाक्रेसी थी । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में उनकी संख्या केवल 
आठ ही रह गईं। परन्तु सन्‌ १८४८ के बाद इस प्रकार की केवल छः केन्दन रह 
गईं। इस प्रकार जनता द्वारा शासित छ; केन्दन हैं--ऐपेन्जल इल्टीरियर और 
ऐपेन्जल बाहरी ( 379०02० जिएह्शां०2 ब्यत॑ 097व7ट८| 75८८०४०० ) अपर 
उन्टरवाब्डन, छोभर उन्टरवाल्डन ( ए5796०७ बणवें 7.0म़्रट८ 09६०7ए०००९४ ), 
डरी और गलारियस ( [777 804 0]9प४प८५ ) । इन छः केन्‍्टनों का शासन पूर्ण 
जनता सभा ( 709०7 45४०7०ए) द्वारा होता है। इन केन्टनों का शासन 
हस को प्राचीन काल के ग्रीस और रोम के 'सिटीस्टेट! ( (५६४० $६%५९७ ) का स्मरण 
दिलाता है । इन सभाओं में केवल यही दोष है कि पूर्ण जनता को अधिकार नहीं 
है । ख्रियाँ मताधिकार प्रकट करने से नितानन्‍त वच्धित हैं। इन जन-सभाओं की 
बेठके केन्टन के मुख्य नगर में होती हैं। सीटिंग सदेव नगर के बाहर खेतों में 
होती है । सरकार की आर्थता करने पर भी सारी जनता सम्मिलित नहीं होती 
है, गो कि वह समय सप्तय पर अनुपस्थिति के लिये जुर्माना भी करती है। इन 
सभाओं में केवछ ३३ प्रति शत जन-संख्या से ७७ अति शत तक जन-संख्या उप- 
स्थित रहती है। ख््रियाँ और बच्चे भी यहाँ पर तसाशा देखने के लिये आते हैं। 
सारा दृश्य आमोद शतमसोद का प्रतीत होता है, जेसे कि उत्सव हो रहा हो | जन 
सभा साल में केवल एक बार आंसत्रित की जाती हे और आवश्यकता पड़ने पर 
विशेष बेय्क़े भी होती हैं । 

सभा का अथस कार्य हे अपनी केन्टन का एक नेता निर्वाचित करना जो कि 
लेन्डमेन! ( [,80077207 ) के नाम से असिद्ध है, तदुपरान्‍्त सभा एक कार्य 
कारिणी का भी निर्वाचन करती है । सभा लेंडरात'! ([,270/9६ ) नाम की एक 
कोन्सिक भी नियुक्त करती है जिसमें कि कार्य-कारिणी के सदस्य होते हैं अथवा 
ज़िलों के प्रतिनिधि होते हैं। जन सभा में पेश होने से पहले सारे बिलों पर लेंड- 
रात समिति में विवाद होता हे कोई भी नागरिक किसी नियम के लिये 


( ९३ ) 


प्रस्ताववा कर सकता है। विधान संशोधन के लिये भी कोई नागरिक प्रार्थना कर 
सकता है । इसको प्रारम्भिक कार्यवाही ( ?7090प्र«पं८ प्यट्पं०० ) कहते हैं। 
लेंडयात सभा के लिये ऐजेन्डा तब्यार करती है। जन खभा ही सर्वसान्य है। यह 
अफसरों का निर्वाचन करती है, नियम निर्माण करती हे, वेतन नियत कश्ती 
है, केन्टन की नीति या पाछिसी का निर्णय करती है। कार्य कारिणी को इस नीति 
का पालन करना पड़ता है। केन्टनों ने अपने अपने विभागों में बड़ा अच्छा 
काम किया है । इसका वास्तविक कारण यह है सेम्बर लोग राजनीति से प्रेम रखते 
हैं, केन्टनों का क्षेत्रफल विस्तीणं नहीं हे, जन-संख्या भी इतनी अधिक नहीं 
है कि उसकी सँभाल न हो सके । इस देश में जाति गत स्वार्थ या माँगें कुछ नहीं 
है (5९८६०आर्बों बगर्त 2079प्०%। 4700९725६5 876 ७०5९7४ ) । 

केन्टनों की व्यवस्थापिक सभायं--स्वीटजरलेंड की केन्टर्नों में केवछक एक 
सभा है। इन देशों ने दूसरी सभा की आवश्यकता वहीं समझी। क्योंकि दूसरी 
सभा का कास केवल साधारण सभा के निरंकुझ कार्यो पर ब्रेक छगाने का है। 
इस कसी को जनता निर्णय और अस्तावना दूरी कर देते हैं । इसके अतिरिक्त 
स्व्रीटज़रलेन्ड की जनता अपनी ज़िम्मेवारी को भठी माँति समझती है, वह इलेक्शन 
की चालों और साहित्य के फंदे में नहीं फँसती है । जनता भरी प्रकार समझ 
बृझ्कर अपना सत प्रकट करती है । इस कारण अधान समा ( $८८००94 (2997776०% ) 
की बविव्कुडक आवश्यकता नहीं है। जिन छ केन्टनों में जन सभायें हैं वहाँ 
पर ऐजेन्डा तय्यार करने के लिये एक सभा है जो कि अधान सभा नहीं कहलाई 
जा सकती । 

जिन केन्टनों में सभायें हैं वहाँ पर जन-संख्या का लिहाज़ करते हुए सदस्यों 
की संख्या बहुत अधिक है। इनमें १०० मेम्बरों से २२३ मेम्बर तक होते हैं । 
भिन्न भिन्न केन्टनों में अ्रतिनिधित्व संख्या भी भिन्न है | उनमें $ मेम्बर प्रति ४०० 
के हिसाब से १ मेम्बर ४००० संख्या के हिसाब तक जाते हैं । जर्मनी में एक मेम्बर 
६०,००० मलुष्यों के लिये होता है, भारतवर्ष में एक मेम्बर १००,००० जन संख्या 
का प्रतिनिधि होता हे । कुछ कार तक केन्टनों में प्रतिनिधित्व १ केन्द्र $ मेम्बर 
के हिसाब से होता था । इस रीति से अत्प संख्यक वालों के साथ अन्याय होता - 
था। इस प्रथा के विरुद्ध घोर आन्दोकन हुआ । ठिसिदेनों ( [7६७70 ) में 
विप्छव आरम्भ हो गया । सेना की सहायता से विद्वोह की अप्लनि शान्त की गई 
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और तदहुपरान्त अल्लुपातिक निर्वाचन ( [7079070४07र्कक रि०७०४2८५७८०६४८४०॥ ) 
की प्रथा स्थापित की गईं | सन्‌ १९१८ में स्वीस संघ ( $5छ755 (007#666४॥- 
४07 ) ने भी यह अथा स्थापित कर ली। इन सभाओं में बिल अधिक संख्या 
में पेश नहीं होते हैं। सभाभों को केवल अपने कास से सतरूब है और केवल निरीक्षण 
करती हैं । केन्टनों में काये कारिणो के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते 
हैं। परन्तु यह सदस्य सदैव अपने को सभा का ऐजन्द और नोकर समझते हैं। 
परन्तु वाके और फ्रीबर्ग ( ए५८ए ४०4 7£८८४०ए०६) में कार्यकारिणी के सदस्यों 
का निर्वाचन नहीं होता है । 


३-जनता प्रस्तावना ओर जनता निर्णय 


( २९(९४९प्रदेषात गणते॑ पैंजांधंधध२७ ) 

राजनीति के एक बहुत बड़े छेखक श्रीयुत झुनरों का कथन है कि 
स्वीटज़रलेल्ड जनता निर्णय और प्रस्तावना का जन्म स्थान है। डाइरेक्ट डिस्ाफ्रेसी 
बहुत प्राचीन संस्था हे परण्तु प्रतिनिधि प्रजातंन्र (२ ००7९४९८०६०८ए९ [280702728८9 ) 
केवल आधुनिक काक की वस्तु है अतिनिधि सभाओं का उद्घाटन केवल 
मध्य काल ( )/(१00]2 ४8०५ ) से हो रहा है । इन अतिनिधि सभाओं ने ढीक काम 
नहीं किया है। इनकी व्यचस्थापिक कार्यवाही सन्‍्तोष जनक नहीं है । 

अतिनिधि सभाओं के दोष;--- 

(१) भिन्न भिन्न समय पर सभाये देश का ढदीक सत अ्रकृूट नहीं करती हैं । 
राष्ट्रीय मत में सदेव परिवतेन होता रहता है। इसी कारण निर्भित निथस सदैव 
जनता के सासने रकक्‍्खे जाने चाहिये । 

(२) जनता के हाथ में आवश्यकता पड़ने पर सर्वेसाधारण निर्वाचन 
( .वाटार्य 20८४०० ) की अरणा करने के साधन नहीं हैं। जनता के हाथ में 
नियम संशोधन के अधिकार होने से सर्व॑ साधारण निर्वाचन की आवश्यकता नहीं 
रहती । द 

(३) अतिनिधि अपनी केन्द्र वर्ती जनता का सत समझने में असमर्थ रहते हैं 
और प्राय: जान बूझकर ऐसा करते हैं । प्रतिनिधि बेंकर्स और सौदागरों के प्रभाव 
में होते हैं । इस कारण स्वतंत्र मत प्रकट करने में सर्वथा अयोग्य हैं । इसीकारण 
समसत निर्सित ,लियस जनता के समक्ष रक्खे जाने चाहिये । 
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(४) प्रतिनिधिगण ससय अभाव के कारण किसी भश्रश्न पर डीक तरह से निर्णय 
नहीं कर सकते हैं। मेम्बर दुल पाश में आवद्ध होने के कारण अपना मत प्रकट करने 
में असमर्थ हैं । 

अतिनिधि सभा की जयोग्यता और आतंक से असन्‍्तुष्ट हो कर बहुत से 
महाज्लुभाव प्राचीन काल की जन सभायें ( 7090/६४ 855८००25 ) और डाइरेक्ट 
डिसाक्रेसी चाहने लगे । स्वीटज़रलेंड ही इस काय में अग्रसर हुआ क्योंकि यह छोटा सा 
राष्ट्र था। इस आन्दोलन ने बढ़ा स्वरूप ग्रहण किया। स्वीव्जरलंड ने जनता- 
प्रस्तावना और जनता-निर्णय की प्रथा की भी संस्थापना की । उदन्नीसवी शताब्दी 
के अन्त तक ओर बहुत से देशों ने इस ग्रथा को अपना लिया। युद्ध के बाद तो 
लगभग सभी देशों ने इस प्रथा की स्थापना की है। जमनी में चेघानिक आर साधारण 
दोनों प्रकार के नियमों के लिये “रफ्रेल्डम! है परन्तु आयरलेंड में केवल वेधानिक 
नियमों के लिये हीं रेफ्रेन्डस है । 

रेफ्रेन्डम जनता के हाथ में वह साधन हे जिसके डपयोग से जनता सभा 
द्वारा निर्भित नियमों को निषेध कर सकती हे और नियम कार्यान्वित नहीं हो 
सकते । इनीशियेटिव अर्थात्‌ जनता-प्रस्तावना वह साधन है जिसके अनुसार 
जनता की कुछ संख्या किसी नियस के छिये अस्तावना कर सकती है ओर सभा को 
इस प्रस्ताव को या तो पास करना पड़ता है या जनता निर्णय की आज्ञा देनी पड़ती 
है | यह दोनों एक दूसरे के सहायक हैं | रेफ्रेन्डस सभा द्वारा निर्भित नियस निषेध 
करने के बराबर हे ओर जनता को स्वच्छन्द अपने नियस वनाने के अधिकार को 
प्रस्तावना कहते हैं । इन साधनों के कारण सभाओं को चेतावनी मिलती रहती है । 

स्वीटज़रलेण्ड में यह साधन सभाओं के ऊपर ब्रेक लगाने के लिये स्थापित 
नहीं किये गये हैं वरन्‌ जनता को सर्वोपरि घोषित करने के लिये । 

' स्वरीग्ज़रलैण्ड की छः केन्टनों में जन सभायें हैं अर्थात जैसा कि हम पहले 
लिख चुके हैं लेम्डस गिमिन्‍्डी हैं। इस कारण जनता प्रस्तावना और निर्णय की 
आवश्यकता नहीं है। शेष केन्टनों में रेफ्रेन्डम भिन्न भिन्न रूप में हैं। रफरेन्डस 
कई प्रकार का होता है :--- 

(अ) वेधानिक--जब कि केवक विधान संशोधन सम्बन्धी नियम जनता के 
सामने रक्खे जाते हैं । 

क्‍ (ब) साधारण--जब कि साधारण नियस जनता के सामने रक्खे जाते हैं । 


( ९६ ) 

यह भी दो प्रकार का है--(१) कावहयक---जब कि समस्त नियम्त जनता के सासने 
रक्‍खे जाने चाहिये जार (२) जब कि जनता की अर्थवा पर ही रेफ्रेन्डस की आज्ञा 
दी जाती है ! 

वैधानिक नियमों पर जनता निर्णय स्वींटज़रलेन्ड की समस्त केन्टनों में है । 
१० पूर्ण केम्टनों में और ३१ आधी केन्टन में समस्त नियमों के लिये आवश्यक 
रेफ्रेन्डस है और ६३ केन्ट्नों में केवल जनता की प्रार्थना पर ही ऐसी आज्ञा प्रदान 
की जाती है। परन्तु, इन केप्टनों में रेफ्रेन्डस की विधि बहुत ही सररू है । कुछ 
सताधिकारियों को नियम पास होने के तीस दिन के भीतर कार्यकारिणी को 
रेफ्रेन्डस के लिये आशथुना पत्र भेजना चाहिये। इन प्रा्थियों की संख्या भिन्न भिन्न 
केन्टनों में चार प्रतिशव से पनद्धद अतिशत तक है। प्रार्थना पन्न प्राप्त होने पर 
अधिकारी निर्वाचन के लिये जाज्ञा देते हैं। या सामयिक ( ?८८००१४८ ) निर्वाचन 
के समय जनता के सम्नक्ष यह अस्ताव रक्‍खा जाता है। प्राय: समय समय पर 
निर्वाचन होते हैं। और उस अवधि में पास हुये समस्त नियम जनता के सामने 
खखे जाते हैं। ज्रिवि केन्टन ( 2पंतट) ) में साल में कई बार इस पअकार 
का निर्वाचन होता है । इन निर्वाचनों के समय नियस जनता के सासने रक्खे जाते 
हैं। राष्ट्रीय नियप्नों पर रेफ़रेन्डस की आज्ञा ३०,००० सताधिकारियों की प्रार्थना 
से दी जाती है। 

प्रसतावना ( ॥77६४०८7ए९ )--असस्‍्तावना भी दो प्रकार की होती है। 
(१) वेधानिक अस्तावना विधान संशोधन के छिये होती है, (२) साधारण प्रसता- 
वना जब कि जनता साधारण नियम्न निर्माण के लिये आर्थना करती है। वैधानिक 
प्रस्थावना स्वींटज़रकेन्ड की सब केन्टनों में है और साधारण अस्तावना फ्रीवर्ग के 
अतिरिक्त अन्य समस्त केन्टनों में है। प्रस्तावना और रेफरेन्डस पन्नों पर समान 
संख्या के हस्ताक्षर होने चाहिये। अस्तावना की अन्य विधि रेफ्रेन्डम की भाँति 
है । जनता प्रस्तावना पत्र में दोष होने की संभावना है, इसीलिये सभा प्रस्ताव के 
विरुद्ध अपना अस्ताव पेश करती है । परन्तु देश के ससक्ष जनता द्वारा बनाया हुआ 
प्रस्तावना पत्र भी रखना चाहिये | जनता का निर्णय ही अन्तिम है । 

_स्वीस संघ ( 59755 (:0/66८:४००० ) भी भप्रश्तावना का अधिकार देता 
है। इसके लिये पचास हज़ार वोटरों को प्रार्थना करनी चाहिये। तदुपरान्त इस 
प्रस्ताव प्रर छोकमत लिया जाता है । 
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स्वीस छोंग किचित संकुचित हृदय हैं और सारे कास देख भालक कर, सोच 
समझ कर करते हैं। अस्तावना पेश' करने में जनता ज़रा हिचकिचाती हे । यह 
लोग बोद भी सोच समझ कर देते एँ। सन्‌ ३८७४ से १९२४ तक इस अस्तावना 
और निर्णय के फल स्वरूप हमको यह पता चलता हे कि स्वास्थ्य सरबन्धी विषयों में 
जनता ने अपनी ज़िम्मेवारी नहीं दिखाई है । पदाधिकारियों के वेतन ध्वद्धि संबंधी 
विषयों में तो जनता ने कभी हाँ की ही नहीं है। उन्होंने देशवासियों के साथ प्राय: 
अत्याचार किया है विशेष कर यहूदी ( [०४७५ ) छोगों के साथ । परन्तु जनता के 
अधिकार वृद्धि संबंधी विषय सर्देव उन्होंने पास कर दिये हँ। सामाजिक सुधार संबंधी 
नियमों के लिये जनता ने कभी “नाहीं? नहीं की हे---उदाहरणार्थ विवाह या सदिरा 
सम्बंधी विषय । ऐसे निर्वाचन के सनय बहुत कस जन-संख्या सत प्रकट करने आती 
है इसको हम छापरवाही के अलावा और क्या कह सकते हैं । 


४-फ्रेडरल सरकार 


फ़ेडरक सरकार को राजदूतों के भेजने का अधिकार है। केवल फ़ेडरल सरकार 
ही युद्ध की घोषणा कर सकती है और संधि कर सकती है । देश की समस्त जनता 
को फौजी शिक्षा पाना आवश्यक है, इस कारण शासन सरकार के निरीक्षण में ही 
सारा मिलिटरी विभाग है। फ़रेडरर सरकार का ही डाकघर, तार और रेल पर सारा 
अधिकार है। टकसारू घर और नोटों पर सरकार का संपूर्ण अधिकार हे | समस्त 
व्यवसाय और बैंक सरकार के हाथ में है। सरकार सुँगी वसूल करती है परन्तु प्रजा 
पर कर नहीं छगा सकती है । देश की सारी जल सेना पर केन्द्रीय शासन का ही 
अधिकार है और साथ में 'एल्कोहाल! ( 50०॥0! नशीली चीज़ ) और बारूद पर 
एकाधिकार ( ](००००० ) है। कुछ विषयों पर केन्टन और सरकार का ससान 
अधिकार है जेसे कि तिज़ारत, इन्दयोरेन्स, सड़क, शिक्षा इत्यादि | परन्तु इन 
विषयों पर भी केन्द्रीय सरकार की आज्ञा ही केन्टनों के लिये शिरोधाय है। 

स्वीस सरकार का स्वरूप अमरीका के समान हे। दोनों ही देशों के अन्तर्गत 
आान्तों को समान अधिकार है। दोनों देशों में शासव विधान लिखित है। दोनों 
ही देशों में संयुक्त सरकार और स्टेटस के अधिकार भिन्न हैं । 

स्वीस शासन सरकार में व्यवस्थापिक सभा है, कार्य कारिणी हे और न्याय 
कर्ता वर्ग ( [प070५7४ ) है । यहाँ पर दो व्यवस्थापिका सभायें हैं। प्रधान सभा 
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( [7979७ 70०5० ) राज्य परिषद्‌ ( (१०फ्ाशों ०६ 5६8६० 'कॉसिल आफ़ स्टेट! ) 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस सभा में अत्येक केन्टन से दो अतिनिधि आते हैं । 
अमरीका में सेनेट के मेम्बर छः वर्ष के छिये जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं 
परन्तु स्वीटज़रलेन्ड सें केन्टन ही अपने अपने प्रतिनिधियों की अवधि ओर 
निर्वाचन विधि का निर्णय करती हैं। कुछ केन्टनों में मेम्बर जनता द्वारा निर्वा- 
चित किये जाते हैं ओर कुछ में सभाओं हारा | उनके काय की अवधि भिन्न भिन्न 
केन्टनों में ३ से ७ वर्ष ठक है । अमरीका में सेनेट को विशेष अधिकार हे--डदा- 
हरणाथ पद्‌ नियुक्ति पर स्वीकृति अदान करना, संधि पन्नों पर अंतिम विचार प्रकट 
करना, तथा राज्याधिकारियों के ऊपर साधारण सभा के छगाये हुये जु्ों का फैसला 
करना । परन्तु स्वीटज़रलेन्ड में कोंसिल आफ स्टेट के अधिकार कुछ भी नहीं हैं । 

साधारण सभा या राष्ट्रीय सभा ( र4६४0व 20फप्र॒थों ) में १८९५ सदस्य 
हैं जिनका निर्वाचन अनुपातिक अतिनिधित्व ( 770790#४70णर्ता रि९०४/०४८:८४८०४० ) 
के अज्लुसार होता है । दुरू ही मेम्बरों का नियोजन ( 'रं०0777900४ नास ज़द ) 
करते हैं । अत्येक दुछ अपनी अपनी तालिका सेजता है | कभी कभी दुल संघ बना लेते 
हैं ओर संघ मिश्रित तालिका सेजते हैं । बीस वर्ष वाले सर्दों' को सत प्रकट करने का 
अधिकार है । अनेकों बार प्रयत्न करने के बाद भी स्त्रियों को यह अधिकार नहीं 
दिया गया है। प्रत्येक नागरिक पादरियों के अतिरिक्त डम्मेदवार हो सकता है । 
निर्वाचन के समय सवीटज़रलेन्ड में इंगलेंड और अम्नरीका की भाँति इतनी सनसनी 
नहीं फेलती है क्योंकि यहाँ पर न तो दुर संगठन ही टीक है और न वह इतना 
व्यय ही करने के योग्य हैं। और स्वीस छोग इतने जद्दबाज भी नहीं हैं कि 
आसानी से बहकाये जा सके । | 

साल में राष्ट्रीय सभा के दो अधिवेशन होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर 
तीसरा भी कर सकते हैं । इसके अधिवेशन कार की अवधि प्राय; चार सप्ताह है । 
कोन्सिल अपना सभापति अर्थात्‌ स्पीकर नियुक्त करती हे। मेम्बर जर्मन, फ्रेन्च, 
इटेलियन किसी भाषा में व्याख्यान दे सकते हैं। यह तीनों हीं राज्य भाषायें हैं । 
समस्त राज्य-विज्ञप्तियाँ जौर अन्य पत्र तीनों भाषाओं भें छपते हैं। इस कारण 
व्यय अधिक होता है। मेम्बर लछोग अन्य युरोपीय देशों फी भाँति अपने दलों के 
साथ नहीं बेढ्ते हैं। मंत्री सुपीकर के प्लेटफार्म पर बैठते हैं। मेम्बर छोग अपने 
स्थानों पर खड़े हो कर व्याख्यान दे सकते हैं। सभा की सारी कार्यवाही शान्ति 
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के साथ होती है । किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला नहीं मचता है । मंत्री मंडल का 
भविष्य कदाधि सभाओं के बिक निषेध करने पर या विवाद करने पर निर्भर नहीं 
है । उनको तींनच घाल बाद सभा भंग होने पर पद्‌ त्यागना पहता हैं । प्रद्घ, कमी 
भी दल की रोपापि भड़काने के लिय्रे नहीं पूछे जाते हैं । 

सवीटज़रलेन्ड में समस्त वि दोनों सभाओं में एक साथ पेश होते हैं । अम- 
रीका में यदि कोई एक सभा बिक को रद्द कर दे तो बिल दूसरी सभा के पास 
नहीं जाता है और किसी कमेटी के रद्द कर देने पर भी बिल सभा के पाल नहीं 
जाता है । 

स्वरीटज़रलेन्ड में किसी सभा का कोई मेम्वर सभा में विछू पेश कर सकता 
है परन्तु आस तार से मंत्री मंडल ( फ़ेडरल कोन्सिक ) ही यह सब कास करती 
हे । सभा मंत्री संडल से बिलों का मसविदा ( 6:४६: ) तथ्यार करने के लिये 
भी कहती हे । 

स्वीटज़रलेन्ड वाले कमेटी प्रथा नहीं चाहते हैं | बिल पेश होने पर कमेटी 
के पास रिपोट पेश करने के छिये नहीं भेजे जाते हैं, परन्तु सभा की आज्ञा से 
कमेटी नियुक्त की जा सकती है। दोनों सभाजों की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही बिल 
नियम वन सकते हैं। किस्ली सभा की ना मंजूरी पर दोनों सभाओं के प्रति- 
निधियों की बेंठक होती हे और वह आपस में तसकिया कर छेते हैं | आस तौर से 
प्रधान सभा साधारण सभा का विरोध नहीं करती है। स्वीटज़रलेन्ड के कोन्सिल 
आफ स्टेट का उतना सम्मान नहीं हे जितना कि अमरीका की सेनेट का, परन्तु 
फ्रान्सीसी सेनेट से अधिक प्रभुत्वशाली है। कोन्सिल आफ़ स्टेट अन्य प्रधान 
सभाओं की भाँति दक्तियानूसी नहीं है और न यह साधारण सभा के उपर ब्रेक का 
काम करती है। 

साधारणतया दोनों सभाओं की बेठकें प्थक एथक वर्न नगर में होती हैं 
परन्तु समय समय पर आवश्यकता पड़ने घर संयुक्त बेठक भी होती है । संयुक्त 
बेठक पदाधिकारियों को वियुक्त करती है--यह संत्री संडल यानी फ़ेडररू कान्सिक 
( पल्वल्ार्ण (2०0फ्रलों ) और इसके सभापति को चुनतीं है। इसके अतिरिक्त 
चाँसलर फेडरल कोर्ट के न्यायाधीशों का अथवा सेना पतियों का निर्वाचन करती 
है | संयुक्त सभा क्षमता अदान सी करती है। साल में दो बार संयुक्त सभा आसंत्रित 
की जाती है। संयुक्त सभा अन्य विषयों पर विवाद करने के लिये भी बुराई जाती है । 
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स्वीटज़रलेन्ड की कार्य कारिणी अन्य देशों से भिन्न है । भन्‍य देशों में केवल 
राष्ट्रपति, छंत्रो संडक था राजा ही एक्ज़ीक्यूटिव होता है परन्तु यहाँ पर संत्रीं मंडल 
और एक राष्ट्रपति कार्य कारिणी का निर्माण करते हैं। मंत्री मंडल में सात 
मेम्वर संयुक्त सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं । डउतके काय की अवधि तीन 
वर्ष की होती है बशरतें कि साधारण सभा इस अवधि में भंग न कर दीं जाय । अंत्री 
मंडल के सदस्य सभा के मेम्बर और अन्य छोग भी हो सकते हैं। परन्तु सदस्य 
बहुधा सभा के सेम्वर होते हैं । सद॒स्यों का निर्वाचन समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ संत्री 
गण सभाओं से इस्तीफ़ा देते हैं और उनकी जगह भरने के लिये पुन; निर्वाचन होता | 
है । सदस्य मंत्री मंडल में जब तक चाहें रह सकते हैं । 

संयुक्त सभा अत्येक वर्ष स्त्रीटज़रलेन्ड के लिग्रे प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन करती 
है जो कि मंत्री संडल का भी चेयरमेन वनता है | फ़ेडरल कौन्सिल में सन्नान सत 
होने पर ही अपनी अनुमति प्रदान करता है। वह केवल नाम सात्र के छिये राष्ट्र 
पति बनता हे । उत्सवों के समय वह उपस्थित रहता है। वास्तव में वह विभागों 
के शासन का निरीक्षक होता हे ओर फ़ेडरर कोन्सिलक अपने काम का सारा भार 
उसको सौंपती है, परन्तु प्रेज़ीडेम्ट का कोई भी कार्य तब तक जायज़ नहीं समझा 
जाता जब तक कि फेंडरल कौन्सिक अपनी अजुसति प्रदान न करे। 

संयुक्त सभा एक उप-सभापति ( ५१८४ ?7८४०१००६ ) का भी निर्वाचन 
करती हे। प्रेज़ीडेन्ट की अजुपस्थिति में वद कौन्सिल का सभापति बनता हे और 
आगामी वष में प्रायः श्रेज़ीडेन्ट बनता है। कोई भी व्यक्ति दो वर्ष बराबर तक 
प्रेज़ीडेन्ट या वाइस श्रेज़ीडेन्ट नहीं बन सकता। परन्तु एक साक की अवधि के बीत 
जाने पर हो पुन: निर्वाचन हो सकता है । 

चांसलरूर का निर्वाचन भी संयुक्त सभा द्वारा होता है, परन्तु वह फ्रेडरक 
कौन्सिल का मेम्बर नहीं होता है। वह केवल एक सेक्रेटरी की भाँति होता है जो 
कि कागज़ात इत्यादि को संभाल कर रखता हे । वह नियसों पर अपने हस्ताक्षर 
करता है और निर्वाचन कार्य की देख रेख करता है। उसके. कुछ भी राजनेतिक 
कतं व्य नहीं हैं । उसका पद्‌ जर्मन चांसरूर से बिलकुल भिन्न है। 

फ़ूडरक कोन्सिल के पबन्धक, व्यवस्थापिक और नेतिक कतेब्य हैं । फ्ेड- 
रल कोन्सिल को सदेव पालियामेन्ट की आज्ञा पालन करनीं चाहिये। पार्लियामेल्ट * 
में हार खाने के बाद इंगछेंड ओर फ़ान्स की भाँति संत्रियों को पद नहीं त्याग करना 
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पड़ता है। सझंत्रीं मंडल जहाँ तक हो सकता है सभा की आज्ञा का पारूत करता है । 
प्राय: ससय सभ्य पर फ़ेडरल कोन्सिक समसानी करती है ओर आवश्यक विषयों 
पर अपने पक्ष में बहुमत पा छेतीं है। फ़ेडरल कोन्सिर स्वीटज़रलेन्ड की प्रधान 
प्रबन्धक वर्ग है । यह विदेश!| से पतन्न व्यवहार करती है, नियमों को कार्यान्वित करती 
है, सेना की देख भाल करती है । राज्य पदाधिकारियों को नियुक्त करती है, अत्येक 
वर्ष आय व्यय अनुमान पत्र तथ्यार करती है। अर्थ सचिव बजठ को सभा में पेश' 
करता है। अर्थ सचिव इस पर व्याख्यान देता हे और इस पर बहुमत पाने का 
प्रयलल करता है । कोन्सिक सभा को अपने कार्यो का वार्षिक विवरण देती हैं । सभा 
इस रिपोट पर अपनी सम्सति प्रदान करती है। मंत्री सदेव उत्तर दायी रहते हैं । 
कोई भी सभा किसी ससय किसी विषय पर अक्ष पूछ सकती है । परन्तु किसी प्रश्न 
पर न तो विवाद हो सकता है ओर न बोट छी जा सकती है । 

संत्रीं गण कोन्सिल के लिये बिक तय्यार करते हैं । समस्त वि डाफर्स द्वारा 
तैयार किये जाते हैँं। सभा के भेम्बरों के बिलों पर अथम कोन्सिक की सम्भति 
ली जाती हैं। इस प्रकार कोई भी बिरू कोन्सिल की परासरे लिये बिना पास नहीं 
हो सकता । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोन्सिक बिल निषेध कर सकती है । 
अनेक बार कोौन्सिक के निषेध करने पर भी सभा ने बिरू पास कर दिये है। 
कीन्सिल को फ्रान्सीसी मंत्री मंडल की भाँति आ्डिनेन्स ( 0:9727०० ) बनाने 
के विशेष अधिकार नहीं हैं, परन्तु समय ससय पर सभा कान्सिल को इसका काम 
सौंपती है । इस प्रकार सभा का भार हल्का हो जाता है। 

कौन्सिल के कुछ नेयायिक अधिकार भी हैं । पूर्व में यह वेधानिक नियमों घर 
सत प्रकट करती थी ओर साथ में यह प्रधान शासन कोर्ट भी थो, परन्तु कुछ 
वर्षो' से फ्रेडरू कोर्टलू ही वेधानिक नियसों पर निर्णय करते हैं। पन्द्वह वर्ष के 
लगभग हुये इसके यह शासन अधिकार छीन लिये गये । 

फेडरल कीन्सिल की सप्ताह में बेस्क होती है। आवश्यकता पड़ते पर 
इसकी विशेष बेठकें भी हो सकती हैं । सब बातें बहुसत से पास होती हैँ । इसकी 
कार्यवाही गुप्त होती है। प्रेज़ीडेन्ट समान सत होने पर अपनी बोर देते हैं । 

स्वीव्ज़रलेन्ड की फडरल कोन्सिक वास्तव में केबिनेट का स्वरूप नहीं हे। 
केबिनेट में तो सदेव एक ही दल के सदस्य रहते हैं परन्तु फ़ेडरक कोन्सिल में 
कई दुरक के भेम्बर होते हैं । केबिनेद के सेम्बर दुर सम्बन्धी झगड़ों सें 
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भाग छेते हैं और राजनैतिक विषयों पर विरुद्ध मत भी प्रकट करते हैं ओर समय 
समय पर जनता को भी इसकी सूचना देते हु। सभा में केबिनेट के निर्णय के 
विरुद्द भी भाषण करते हैं। घोर मतभेद होने पर भी किसी मंत्री को मंडल से 
इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता है। इस पारस्परिक विरोध का निपटारा सभा ही 
करती है । 

फेडरल कौल्सिल सभा के सामने ऐसे ही बिल पेश करती है जिनको कि 
सभा चाहती है। सभा प्रेडरक कोम्सिक के अस्तावों में विशेष संशोधन नहीं 
करती है । 

स्वीटज़रलेन्ड की शासन सरकार ज़िम्मेवार भी है और अधिक कार तक 
जीवित रहती है। कार्य का भार दो संस्थाओं के हाथ में है परन्तु उनमें सर्देव 
सहयोग रहता है । केबिनेट में दलबन्दी न होने के कारण बड़े राजनीतिज्ञ भी 
भाग ले सकते हैं । 

फ़ेडरल कोन्सिक का अत्येक सद्रय निम्नल्तलेखित सात विभागों में से किसी 
एक का मेम्बर होता है;---( १ ) राजनेतिक, ( २ ) आर्थिक, (३ ) न्याय, ( ४ ) 
देशी ( 7702:07 ); ( ५ ) सेना, ( ६ ) डाकधर और रेलवे, ( ७ ) कृषि, तिजा- 
रत और व्यवसाय, अत्येक विभाग में अनेकों सहायक होते हैं जिनको 
कोन्सिल नियुक्त करती है। कुछ अफसरों की नियुक्ति प्रतियोगिता ( 20%[९सं- 
४०४ ) हारा होती है। कोस्सिक परीक्षा परिणास को रद करके अपने सनमाने 
अफसर नियुक्त कर सकती है । सरकारी नोकरों को परिश्रम अधिक करना पड़ता 
हे ओर वेतन भी अधिक नहीं मिलता है । 

स्वीटज़रलेन्ड में केवल एक फ़ेडरल कोट है। इस कोर्ट में चोबीस न्याया- 
घधीश हैं जिनका निर्वाचन संयुक्त सभा छः वर्ष में करती है। आमतौर से सभा 
न्‍्यायधीशों को पुन: निर्वाचित करती हे । कोर्ट के तीन हिस्से किये गये हैं जो 
दीवानी के मझुक्तदमों का फ्रेसला करते हैं। केन्टन और राष्ट्र में सतसेद होने पर 
यही कोट झगड़ों का निपटारा करती है। केन्टन कोर्टस के मझुक़दसों की अपील 
फ़ेडरर कोट करती है। देश द्वोह के सुक्तदमे और राष्ट्रीय नियम भंग के जुर्सोँ 
का फ़ेडरल कोर्ट ही निर्णय करती है। फौजदारी के मुक्तद्सों को तय करने के लिये 
कोट चार हिस्सों में बैंटा हुआ है, इनमें से पंच ( [ए7 ) का कास करता है। 
फोजदारी के सुक्तदसों में म्ुजस्सि बारह पंचों के लिये प्रार्थना कर सकता है। 
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फुडरल कोर्ट केन्टन द्वारा निभ्ित नियमों को विमूंलठ कर सकती है बशर्त कि 
केन्टन के नियस विधान विरुद्ध हां या राष्ट्रीय सभा के नियमों के विरुद्ध । परन्तु 
राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्म्नित नियमों को अवेध घोषित नहीं कर सकती | इस कारण 
कोर्ट को नेयायिक अधानता ( ][णतलंब! $प७श४टाा४८ए ) प्राप्त नहीं है । 

स्वीटज़रलेन्ड में शासन सम्बन्धी नियम हैं. परन्तु शासन सम्बन्धी कोटसे 
नहीं हैं. ( ॥6८९ ४7९ बर्दक्रंसांडब0ए०. 899 प्र 00 बतंपरं5६7०६ए० 
८००८८४ ) । जब राष्ट्रीय सभा या किसी नागरिक में मतभेद होता है तो अंम्री 
संडल ही उसको तय करता है। यदि मंत्री मंडल के फ़ेसले से नागरिक को 
सन्‍्तोष न होवे तो वह संयुक्त सभा से आर्थना कर सकता है। इस अथा से कुछ 
सन्‍्तोष नहीं हुआ है । पार्लियामेन्ट भनम्नानी कर सकती है। विधान संशोधन के 
अनुसार शासन कोर्ट तो होनी चाहिए परन्तु उनका निर्माण किस अकार होवे यह 
अभी तक तय न हो पाया है । 

स्वीटज़रलेण्ड की आन्तरिक दशा को देख कर सब कोई यही ख्याल करेंगे कि 
यहाँ पर अनेकों दुरू होने चाहिए--यहाँ पर जाति, बोली, भाषा अथवा धर्म में 
विभिन्नता है । यहाँ पर श्रमजीबी भी हैं । सन्‌ १८४८ के सोन्द्रवन्द युद्ध के कारण 
शुह कलह बढ़ गया जो अभी तक हैे। परन्तु वास्तव में इस देश' में दुलों 
की संस्था बहुत ही कम है। यहाँ पर केवल चार ही दुल हैं--धामिक,, कृषक, 
स्वतंत्र प्रजातंत्री, और साम्यवादी ( (6लंटबॉ5, 4 872:875. घिवेंट०९7०९०६, 
तंट।70274705, 370 9027 70070079£5), दलबन्दी जाति, भाषा या ध्स विचार 
के आधार पर नहीं हे। ससय सम्यय पर दुलों की संख्या घटती बढ़ती रहती है । 
लोय दुर की अपेक्षा राष्ट्र का अधिक ध्यान रखते हैं। बहुत अधिक जन संख्या 
निर्वाचन के समय सत प्रकट करती हे । वोटरों का हार जीत से कोई विशेष सम्बन्ध 
नहीं रहता है | 

स्वीटज़रलेण्ड के विधानाजुसार समस्त नागरिकों को सेना में काम करना 
पड़ता है, परन्तु राष्ट्रीय संग कोई स्थायी सेना ( $६४००४8 ८४४9 ) नहीं रख 
सकता । समस्त जनता को सेना के -कास में भाग लेना पड़ता है। सन्‌ १९०७ के 
रेफरेन्डस ने इसकों पास भी कर दिया है। सेना शिक्षा का काम झुकूलों में ही 
आरम्भ हो जाता है। उन्तीसवें वर्ष समस्त नागरिकों को डाक्टरों से स्वास्थ्य की 
जाँच ( ]७४८ ०६ 7६7८७४ ) करानी होती है और डनकी योग्यता का 
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पत्ता चलाया जाता है। जो छोग अयोग्य समझे जाते हैं उनको ज़रा हल्की सी अन्य 
अकार की शिक्षा दी जाती है। योग्य पुख्ष शिक्षार्थ किसी स्कूल में भेजे जाते हैं 
और इसमें ६७ दिन से ५० दिन तक काम करना पड़ता है। ( पेदक, सवार, 
वारूद, हवा--इन चारों में से किसी एक विभाग में कास करना पड़ता है )। बीस 
वर्ष से बत्तीस वर्ष तक के नागरिकों को 'छाइन आर्सी! ( [476 0८४7० ) में कास 
करना पड़ता है। और साल में पन्द्रह दिन तक किसी केम्प में रहना पड़ता है । 
 बत्तीस वर्ष की अवस्था में नागरिक 'सेकेन्ड छाइन सेना”! ( $८८०४० ॥2० ) में 
सेजा जाता है जहाँ कि नागरिकों को कुछ ही दिन के लिए काम करना पड़ता है । 
चालीस वर्ष की अवस्था के बाद केवल हथियार इत्यादि का ही निरीक्षण 
होता है । 

सेना के अफ़सरों की नियुक्ति रंगरूट स्कूल (7२०८८एा: $८70०0 ) की 
परीक्षा के पास करने के उपरान्त की जाती है। इन लोगों को विशेष शिक्षा दी 
जाती है । यह छोंग सिपाही नहीं होते हैं वर अन्यान नोकरियाँ भी करते रहते हैं । 
केवल ३०० सेनाध्यक्ष स्थायी कमचारी होते हैं जो कि केवल शिक्षा देते हैं | इतना 
कस प्रबन्ध होने पर भी सवीटज़रलेण्ड किसी समय भी १,७०,००० आदशियों की सेना 
इकट्टी कर सकता है | सहायुद्ध के ससय में स्वीटज़रलेण्ड उदासीन ( ]९८प४८व ) 
देश' था परन्तु तब भी २००,००० सेना अपने पास रखना डीक समझा । 
यह सब सेना प्रबन्ध देश को आक्रम्णों से बचाने के लिए किया गया था। सेना 
शिक्षा आवश्यक होने पर भी छोयगों में सिल्िटेरिज़म ( /पसघलंआ0 ) नहीं 
आया है । 

अन्त में हम सवीटज़रलेण्ड की अशंसा के लिए यही कह सकते हैं कि 
अजातंत्र राज्य होते हुए भी अजातंत्र के दोष नहीं हैं । इसका क्या कारण है ? देश 
का छोठापन, प्राकृतिक सीसा और रक्षा के साधन । देशवासी सम्रद्धिशाली, देशभक्त 
ओर विद्वान हैं । यहाँ की जनता न तो बहुत निर्धन है और न बहुत धनवान ही 
हे । आचीन परिपादी और प्रणाली भी इस देश की सदेव सहायक रही है । 


[7 (इटल्ती ) 
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यूरोप के किसी देश का इतिहास इटछी के समान सनोरंजक नहीं है। 
इसको ससय ससय पर अनेकों आपत्तियों का सामना करना पड़ा हे जिनका कुछ 
डिकाना नहीं है। इस देश के उत्तर में रूम्बार्डी, पीडयन्ट टस्केनी, और वेनीशिया है, 
दक्षिणी भाग में रोम के अतिरिक्त अन्य देश है । इस राज्य में नेपल्स राज्य ओर 
साडि लिया ढ्ीप भी शामिल हैं । इटली के सारे देश का क्षेत्रफल छशभग ९०,००० 
वर्ग सील है, ओर इसकी जन संख्या लगभग ३,८०,००,००० ( तीन करोड़ अस्सी 
लाख ) है । 

ईसा से सात शताब्दी पूर्व यहाँ पर प्राचीन जातियाँ रहती थीं। ईसा से 
सात सो वर्ष पूर्व यहाँ पर रोमन्स ने अपने साम्राज्य की स्थापना की । इन छोगों 
ने अपने सामथ्य से सारे यूरप पर आाधिपत्य स्थापित कर लिया । रोम की कीर्ति 
सारे संसार में गूंज उठो थी। उन्हीं का साम्राज्य प्राचीन काल में सब से बड़ा था । 
इटली संसार भर की शिक्षा और सभ्यता का देश' बन गया। रोस वालों ने अपनी 
राजधानी से साम्राज्य के मुख्य नगरों को सड़क बनाई । रोस इतिहास में 
“इटनक सिटी! ( ६०८०4 (3६ए सदैव स्थित रहने वाछा नगर ) असिद्ध है । इस 
साम्राज्य ने संसार की बड़ी सेवा की हे। इसका इतिहास मनुष्य जाति के 
लिये चिरस्मरणीय रहेगा । इन सब बातों का उछेख करने का इस ससय स्थान नहीं 
है जेसे रोस साम्राज्य की वृद्धि हुई वेसे ही उसका पतन भी हुआ । अच्त को 
पाँचवी शताब्दी तक साम्राज्य बिल्कुल नष्ट हो गया। उत्तर देश की वर्बर हश' 
जातियाँ इटली पर चढ़ आई जिन्होंने कि सारे देश का सत्यानाश कर दिया। इन 
लोगों ने नगरों को डजाड़ दिया, शासन सरकार को निमूल कर दिया | तदुपरान्त 
भिन्न भिन्न वंशों ने इटली पर अपना अधिकार स्थापित किया--वाई जेन्टाइन, 
गोथिक, लोस्‍्वार्ड, ओर केसेलिजियन | पॉचवी शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक देश 
सें चारों ओर अराजकता रही । मनुष्यों के जान व साल की रक्षा नहीं हो सकती 
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थी । पोय सदेव राजाओं से झगड़ा करते रहते थे। दोनों अपना अधिकार स्थापित 
करना चाहते थे । इस कारण देश का और भी स्वनाश होने लगा । 

ग्यारहवी शताब्दी में जातीयता का पुनर्जीवन होने छगा, देश खोई हुई 
वस्तु को पाने में छय गया । पुनरुत्थान आरम्भ हुआ छोटे छोटे राज्यों की स्थापना 
हुईं । अपने अपने राज्यों का उन्होंने संगठन किया, परन्तु वह पारस्परिक युद्ध में 
संरूग्न रहे । सध्यकाल के अन्त होने पर भी इटली का संगठन था ऐक्य न हो सका । 
इसी बात की विशेष आवश्यकता थी, परन्तु यह केसे हो सकता था। एक्य योजना 
के बजाय लगातार घरेलू लड़ाइयों ( (पक्षों ऋ॥८ ) ने देश को तहस नहस 
कर डाला । वाहिरी जातियों ने इटछी पर अनेकों आक्रमण किये ओर अपना 
अधिकार स्थापित किया । इटली की अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय थी-। उसकी 
अवस्था का चित्र हम आपके सामने क्या खींचें वह केवल नक्शे पर नास मात्र के 
लिये स्थित था (॥६2[ए णछ$ 4 77९76  8००४८०० 7४८० ८5७०7०४४०४ ) इसके 
कारण थे---भनेकों राज्य, प्रान्वीय देश, विदेशी आधिपत्य और राष्ट्र अग्रियता । 

सन्‌ १७९६ से १७९९ तक नेपोलियन इटली में रहा । अनेकों युद्ध करने 
के बाद उसने सारे देश को अपने अधिकार में ले लिया । यह देश फ्रान्स के अधिकार 
में आ गया । यहीं से इटली के ऐक्य संग्राम का ओ्रीगणेश' होता है | नेपोलियन ने 
अपने साम्राज्य काल में अपने बनाये हुये कोड से ही इटली का शासन किया। इटली 
वाले सदा के बद किस्मत झहरे। नेपोलियन के अधःपतन के बाद इटली में पुनः 
अराजकता फेल गई, हष बढ़ गया । परन्तु इटली वालों का दृष्टि कोण बढ़ गया, 
वह आओजस्थी राष्ट्रवादी हो गये । देशभक्त इटली को एकता के सूत्र में बाँधने का 
प्रयत्न करने छगे परन्तु आइचय की बात तो यह है कि एक दूसरे नेपोलियन के 
पतन के बाद ही इटली का एकीकरण हो सका। 

नेपोलियन के पतन के बाद बीना कांग्रेस के सामने यूरोपीय देशों में सीमा 
परिवर्तेन करने का अथस्त सवाल था । बीना कांग्रेस में इटली का कोई चित्र न 
था। आस्ट्रिया यही चाहता था कि इटली में एक्य न हो । यही नहीं भास्ट्रिया 
सारे देश पर अपना आधिपत्य भी स्थापित करना चाहता था। आस्ट्रिया को 
वेनीशिया और सिकान सिले। पार्या, मेडोना, टस्केनी, नेपल्स अन्य देशों को 
सिले । पोष को रोम और अन्य जागीरें सिकलीं। केवल सार्डिनिया, सेवोय, और 
पीड़सन्ट इटली के वंशजों के पास ही रहे । इस प्रकार इटली की दुर्गति हुई । 
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बीना कांग्रेस ने देश का अधिकांश भाग तो परदेशियों को अवदय दे दिया, 
परन्तु राष्ट्रीयता को दबाने सें असमर्थ रहे । नेपोलियन की दूर दश्शिता ने भी ऐक्स 
आन्दोलन को भाँप लिया था। सेन्‍्ट हेलेना द्वीप से ( जहाँ पर कि उसको देश 
निर्वासन दंड दिया गया था ) उसने लिखा “शीघ्र ही इटली की भाषा, साहित्य 
और रीतिरिवाज का संगठन होगा और सारे देश की एक शासन सरकार होगी ।”! 
अस्तु ऐसा ही हुआ। राष्ट्रीयता की जाशृति का श्रीयणेश साडि विया के राज्य में 
आरम्भ हुआ परन्तु संगठन करने की कोई भी तरकीब सफल होना असम्भव दोख 
पड़ती थी। साडि निया राज्य तक में कोई विधान न था। सन्‌ १८४८ में यहाँ के 
राजा चार्ल्स ऐल्बर्ट ने प्रजा की स्वतंत्रता का फरसान पेश किया । इस फ़रसान 
पत्र के फलस्वरूप आस्ट्रियन्स अत्यन्त ही कुद्ध हुये, चाल्से ऐल्वर्ट को अपनी 
गदही तक त्यागनी पड़ी । उसके पद॒त्याग करने के पश्चात उसके पुत्र ने पिता की 
रीति के अनुसार ही कास किया। इस प्रकार साडिनिया में वेधानिक राजतंत्र 
दासन की स्थापना हुईं । बीस वर्ष तक इटली अपने झत्रुओं से बरावर लड़ता 
रहा । सन्‌ १८७०२ में काउन्ट केवूर ( (097६ (*३ए०८४ ) प्रधान संत्री बने, वह 
बहुत ही गूढ़ राजनीतिजश्ञ और देशभक्त थे। वह अपने देश को एकता के 
सूत्र में बाँधना चाहते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी नीतियों का प्रयोग किया । उसकी 
डिप्ठोमेसी की तुझना हम विसाक की डिप्लोमेसी से कर सकते हैं। केवूर 
भली भाँति जानते थे कि आस्ट्रिया को परास्त किये बिना इटली कभी पूरी खतंत्रता 
नहीं या सकता है | आस्ट्रिया को निकालना ही उसने अपने कार्य की सफ़रूता की 
अथस सीढ़ी समझी । आस्ट्रिया के पास बड़ी सेना थी । ऐसे महान देश से छोटा सा 
राज्य सार्डिनिया--पीडसंड बिना सहायता के अकेला केसे छड़ सकता था । केवूर ने 
यूरोपीय राष्ट्रों से सिन्रता गाँठना आरंभ किया। सन्‌ १८५७ में उसने इंगलेंड और 
फ्रान्स को रूस के विरुद्द सहायता दी। इस सहायता का उद्देय था कि समय 
पड़ले पर फ्रान्स इटली की सहायता करे | आखिरकार उसने तृतीय नेपोलियन को 
अपने बश में कर लिया। इससे आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में लड़ने का वचन ले ही 
लिया। फ्रान्स ओर इटली को संयुक्त सेनाओं ने आसिट्रया को सन्‌ १८७५९ में मेजन्टा 
और सालफेरीनों (१(५8५708 ध्यर्त 52०४४० ) के युद्धों में पराजित किया। 
परन्तु आस्ट्रिया वालों पर पूर्ण विजय पाने से पहले ही नेपोलियन ने इटली वालों 
का साथ छोड़ दिया और आएस्ट्रिया के साथ श्न्धि कर ली। इटली वालों को 
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नेपोलियन की इस कार्यवाही से बड़ा धक्का पहुंचा। रूम्बार्डी आस्ट्रिया वालों से 
छीन कर साडिनिया में मिलता दिया, परन्तु वेनेशिया इटली वालों को न सिल सका। 
नेपोलियन के विश्वासघात से केवूर रुष्ट अवश्य हुआ, परन्तु उसने अपना सन्तच्य 
नहीं त्यागा । जनता में राष्ट्रीयता का ब्रादुर्भाव होता रहा। बहुत से छोटे छोटे 
राज्यों ने हिम्तत करके अपने देश से परदेशियों को निकाल कर अपने राज्य को 
सार्डिनिया में सम्सिक्ित कर दिया । महात्मा गेरीवाब्डी की अध्यक्षता में नेपलस 
ओर सिसली ने भी सन्‌ १८६० में विद्रोह की पताका फहराई, परदेशियों को बाहर 
निकाल दिया और साडिनिया में सम्मिलित हो गये। केवल वेनेशिया और रोस इटली 
के अधिकार से बाहर रहे | महाशय केवूर अधिक काल तक जीवित न रह सके | 
सन १८६६ में प्रशा की सेनाओं ने आस्ट्रिया पर आक्रमण किया। आस्ट्रिया की इस 
आपत्ति काल में इटली वालों का हाथ' लग गया उन्होंने वेनेशिया को ले 
लिया | सन्‌ १८६६ से नेपोलियन भी इटली में हस्तक्षेप करने छगा । उसकी सेना 
सदेव रोस की सहायता के लिये तत्पर थी | इस कारण चार वर्षा तक रोस इठली 
वालों के हाथ में न आ सका | सन्‌ १८७० में सीडन के युद्ध में नेपोलियन प्रशा वालों 
से हार गया। नेपोलियन ने अपनी सहायता के लिये रोम से सेना बुला भेजी । 
इटली वालों को मौक़ा मिल गया और रोस को भी अपने हाथों में ले लिया । रोम 
इटली की राजधानी घोषित किया गया । घोष के अधिकारों का अन्त हुआ | 


२-मंत्री मंडल 

सन्‌ १८४८ में चात्स ऐल्वट ने अपने देश सार्डिनिया को एक फ़रसान 
( $६०६०६८ ) संजूर किया | यह फ़रमसान ही इटली का आधुनिक विधान है। रीति 
रिवाज, संशोधन इत्यादि ने इस फरसान का स्वरूप ही बदुर दिया है । इसी पत्र 
के अनुसार इटली का शासन होता हे । यह फ़रमान सार्डिनिया राज्य के लिये था । 
जैसे इटली की बढ़ोत्तरी होती रही ओर अन्य राज्य इसमें सम्मिलित होने छगे यह 
फ़रसान भी इन राज्यों के लिये लागू होने छगा । 

इस विधान में संशोधन साधारण रीति से पालियामेन्ट के ऐक्ट द्वारा हो 
सकता है। पालियामेन्ट द्वारा निर्मित नियम अवैध घोषित नहीं किये जा 
सकते । पालियामेन्ट जनता की अनुमति बिना कभी विधान में संशोधन नहीं 
करती है । 


( १०९ ) 

इटली देश का विधान पत्र बहुत ही संक्षिप्त है, जिसमें कि केवल सिद्धान्त 
अंकित हैं| इस विधान के ८४ अंक ( 0८६८८ ) हैं | इसी विधान पत्र की नींव 
पर नियस, डिक्री, रीति रिवाज का विशाल भवन स्थित हे । 

इटली में वेधानिक राजतंत्र शासन (4 फ्रांधट्त श०827८ए ) है । 
आजकल के राजा विक्टर इशन्पुल द्वीतिय चाद्स एल्चट के परपोते हैँ। इस 
राजा के अधिकार इंगलेंड के वेधानिक राजा की भाँति हैँ । सारे कार्य उत्तरदायी 
मंत्रियों द्वारा होते हैं | सारी कार्यवाही राजा के नाम से होती है। सारे कार्यो पर 
मंत्रियों को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं | मंत्री केवछ चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ को ही उत्तर- 
दायी है, और उनका पद भी सभा के वहुमत ही पर निभर्‌ है। इस प्रकार इटली 
का शासन इंगलेंड से मिलता जुलता है । सन्‌ १९२३ से पूर्व चेम्बर जाऊ डिपुटीज़ 
में अनेकों दुल थे, किसी का भी विशेष सत न था| इस कारण दुल सदेव संघ 
बनाते थे। यह संघ अधिक काल तक जीवित नहीं रख सकते थे जिसके फल 
स्वरूप मंत्री मंडल को भी पद त्यागना पड़ता था। विधान बनने के पचास वर्ष 
तक इटली में ऐसो ही गड़बड़ी होती रही--संत्री मंडल की नियुक्ति ओर उसके 
पद ल्वाग का कोट फेर। सन १९२३ में चेम्बर के सद॒स्यों की निर्वाचन विधि में 
परिवर्तन कर दिया गया जिसके अनुसार जिस दुरू के चेम्बर से सबसे अधिक 
मेम्बर होंगे वह शासन की बागडोर अपने हाथ से लेगा । इस प्रकार मंत्री मंडल 
के सदरुय भी एक ही दल के मेम्बर होने लगे । 

राजा का मुख्य परासर्श दाता एक अधान मंत्री होता है। प्रधान मंत्री 
की नियुक्ति विधि वेसी ही है जैसे कि इंगलेंड में है। राजा बहुमत दुल के नेता को 
आमंत्रित करके उसको मंत्री संडल के बनाने का कास सॉंपता है। केबिनेट के 
सारे सदस्य पालियामेन्ट के मेम्बर होते हैं। मंडल के सदस्य और सहयोगी 
( (9467 5८०८८८४४४८४ ) भी दूसरी सभा के ससक्ष जाकर व्याख्यान दे सकते हैं । 
संडल में चोदुह सदस्य होते हैं । अ्रधान संत्री संडल की संख्या घटा बढ़ा सकता है । 
प्रत्येक संत्री का एक सहयोगी होता है जिसको कि प्रधान ही नियुक्त करता है। 
अधान मंत्री मंडल का सालिक है, वह जो चाहे सो कर सकता है । 

मंत्री मंडल की नियुक्ति केवल एक दुरऊू से होने के कारण इसका स्वरूप 
इंगलेंड के केबिनेट का सा है, इसका संगठन और कार्य विधि ऋांस की भाँति है। 
पारलियामेन्ट केवल नियम बनाती हे--उनका ख़ाका और सिद्धान्त, बाक़ी सारी 


( ११० ) 

जाव्तेपुरी मंडल के हाथों में है । मंत्री मंडल पूति' करने के लिये, डिक्री और जार्डि- 
नेन्स बनाते हैं| मंत्री संडल के सहकारी भी--सहयोगी, प्रीफ़ेक्ट, सब असफ़ेक्ट, 
इत्यादि बहुत सी डिक्रियाँ बनाते हैं । 

इटली की पालियामेन्ट के दो भाग हैं । 

३-सेनेट 

इटली का सेनेट संसार की अन्य प्रधान सभाओं से भिन्न है । इसमें इंगर्लेंड 
की सरदार सभा ( [7075० ० 7,0705 ) और केनाडा की प्रधान सभाओं का 
मिलान है। इसके कुछ मेस्बर उत्तराधिकारी (॥7०:८०४८४८४७ ) हैं और कुछ 
जीवन भर के लिये चुने जाते हैं । इटली के राजवंश वाले आजीवन सेनेट के मेम्बर 
रहते हैं, परन्तु अधिकतर मेम्बर चुने जाते हैं । प्रधान मंत्री की परामर्श से ही 
राजा सेनेटरों को चुनता है। नियुक्त मेम्बरों की अवस्था कप्न से कम्त चालीस 
वर्ष की होनी चाहिये। राजा को भिन्न भिन्न समुदायों का ध्यान रखना पढ़ता है। 
फरमान पत्र में तो इस अकार के इकीस विभाग हैं परन्तु वास्तव में केवक चार 
ही मुख्य विभाग हैं जिनमें से सेनेटर चुने जाते हैं:--- 

( $ ) विशप ओर गिर्जाघर के मुख्य कर्मचारी । 

(२ ) जो लोग सेना या शासन में उच्च पदाधिकारी रह छुके हैं । 

( ३ ) वेज्ञानिक और साहित्यिक पुरुष जिन्होंने देश का नास बढ़ाया है । 

(४ ) वह छोग जो कि देश का नियमित कर देते हैं। 

यदि यह शर्ते पूरी न होवें तो सेनेट किसी व्यक्ति को सेनेटर बनाने से 
इन्कार कर सकती है| यदि ये शर्ते पूरी होवें तो सेनेट उनकी नियुक्ति को रद नहीं 
कर सकती । 

सेनेट के सदस्यों की संख्या नियमित नहीं है। आजकल रगभग चार सो 
सदस्य हैं। सन्‌ १८७२ के बाद कोई पादरी सेनेट का सदस्य नियुक्त नहीं किया 
गया है। अधिकतर सेनेट चेम्बर के सदस्यों में से या उच्च पदाधिकारियों में 
से चुने जाते हैं। एकेडसीज़ और विश्वविद्यालयों को भी अतिनिधिल्व दिया 
गया है । 

विधानाजुसार सेनेट ओर चेस्बर के लगभग समान अधिकार हैं। परन्तु 
अर्थ बिलों का श्रीगणेश चेम्बर में ही होता है। सेनेट चेम्बर द्वारा सवीकृत नियसों 


६. १११ 


को कभी रद नहीं करती है। समय समय पर सेनेट संशोधन भी कर सकती है । 
थदि यह संशोधन चेस्बर को न पसन्द हों तो सेनेट को सिर झुकाना पड़ता है । 
यदि सेनेट चेम्बर की राय सानने को तेयार नहीं है तो संत्री मंडल राजा से नये 
सेनेटर नियुक्त करने के किए कह सकता है । इस अकार सेनेट का विरोध निमूल 
किया जा सकता हे। सन्‌ ३१८९० में ७७ नये सेनेटर नियुक्त किये गए थे और 
सन्‌ १८५२ में ४७२ ओर नियुक्त किये गए थे। सेनेट को इससे शिक्षा सिल गईं 
है वह अब चेम्बर का वहुत कम विरोध करती है। इस अकार नियम निर्माण में 
सेनेट का कुछ हाथ नहीं है । 

मंत्री संडल किस को उत्तरदायी हैं ? सेनेट को या चेम्बर को ? विधान तो 
केवल यह कहता हे कि संत्री संडरू उत्तरदायी होगा। किसको उत्तरदायी होगा 
सेनेट में इसका ज़िक्र ही नहीं। समय को प्रथानुसार मंत्नी मंडल केवल चेम्बर को 
उत्तरदायी हैं। सेनेट के विरुद्ध सत होने पर मंत्री अपना पद नहीं त्याग करते 
हैं। चेग्बर ही मंत्री संडल पर अधिकारान्वित है। सन्‌ १९२३ के निर्वाचन 
परिवर्तन के बाद मंत्री संडल ही सब कुछ हे क्योंकि इसकी नियुक्ति विशेष दुल में 
से होती है। 

इटली का सेनेट पूर्णतया विद्बत मंडली है । संसार के किसी अन्य देश' के 
सेनेट में इतने अधिक विद्वान्‌ पुरुष नहीं हैं। इस सभा में वैज्ञानिक, साहित्यिक, 
राजनेतिक सभी प्रकार के छोग हैं । इस सभा को ख्याति और ज्ञान का भंडार कहना 
अत्युक्ति न होगी । परन्तु जनता पर इस सभा का कोई विशज्ेष प्रभाव नहीं हे । 
सेनेट को अधिकार सम्पन्न या शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सेनेट 
का निर्वाचन जनता द्वारा होना चाहिए । 

अधान सभा का सुधार करने के छिए ससय सम्रय पर घोर प्रयत्न किया गया 
हे । अनेकों तरकीबें सोची गई हैं, उनमें से मुख्य हे अकॉलियो प्छान ( 6:००]९०४७ 
090 ) । इसकी रिपोर्ट का कास एक सरकारी कम्तीशन को सोंचा गया 
जिसने कि अनेकों देश की प्रधान सभाओं की देख भार की। इस प्लान के 
अज्लुसार सेनेटर फ्रांस देश की भाँति निर्वाचन केन्द्र (7]0८८0४०ऑ 006865 ) 
द्वारा होना चाहिए था। यह सेनेटर भिन्न उच्यस्ों ओर व्यवसायों के प्रतिनिधि 
होने चाहिए थे--(डदाहरणार्थ--चेम्बर आफ कामर्स, कृषि संघ, लेबर संघ, विद्गत्त 
संडली इत्यादि )। देश के भिन्न भिन्न भागों से प्रतिनिधि साधारण सभा में आा 


( ११२ ) 


जाते हैं, इस कारण सेनेट का निर्माण भिन्न भिन्न रीति से होना चाहिए। 
अकोलियो प्लान डिप्थियों को पसन्द न हुई ओर नासंजूर कर दी गई । यदि यह 
प्लान मंजूर कर ली जाती तो डिप्टियों के अधिकार कप्त हो जाते, डिप्टी यह कब 


चाह सकते हैं । 
४-चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ 


चेम्बर आफ डिपुटीज़ इटली की साधारण सभा है। इसके ७३७ सदस्य हैं। 
इक्कीस वर्ष के समस्त सर्दों को मताधिकार है। निर्वाचन गुप्त रीति से होता है। 
लिखाई पढ़ाई की परीक्षा नहीं छी जाती । पूवे में एक केन्द्र से एक प्रतिनिधि 
खुना जाता था इस अथा के दोष गिनाने की आवश्यकता नहीं है। सन्‌ १८८२ में 
एक नई ग्रथा स्थापित की गई--स्कृशिनियों डिलिस्टा? (8८70४0770 4॥50) 
इस प्रथा के अनुसार निर्वाचन केन्द्र बड़े कर दिए गए और पत्येक दो केन्द्र 
पाँच मेग्बर भेजने लगे। यह विधि भी ठीक नहीं ससझी गई ओर पुनः एक 
केन्द्र एक प्रतिनिधि प्रथा की स्थापना की गईं। प्रतिनिधित्व प्रथा की स्थापना 
की गई । सन्‌ १९२३ में ससोछिनी ने इस प्रथा को हटा कर एक दूसरी श्रथा को 
स्थापना की जो कि 'फ़ासिस्ट प्छान! ( 7५5८5६ ?90 ) के नाम से प्रसिद्ध है । 

फ़ासिस्ट प्लान--यह प्रथा सन्‌ १९२३ के निर्वाचन सुधार का अंग है । 
इस प्रथा को गेर संख्या-तुल्य-निर्वाचन (7%970790700747 रि००7९४९४६७६०॥ ) 
कहना अत्युक्ति न होगा। सर्वसाधारण निर्वाचन ( छाल 2]०८४०० ) के 
समय प्रत्येक दुल अपने अपने उस्मेद्वारों की तालिका ( 5६ ) बनाता है । वोटर 
किसी एक सूची के लिये सत प्रकट करता है । जिस दर को वोटों की सब से अधिक 
संख्या आप्त होती है उस दुरू को उस केन्द्र का हे अतिनिधित्व श्राप्त होता है। 
सारा देश' १७ भागों (]१०४०४७ ) में बाँठा गया है । दुछ को समस्त भागों के लिये 
तालिकायें बनाने का अधिकार है। कुछ भागों में तो दस तालिकायें पेश' की गई 
ओर कुछ में केवछ तीन या चार | केवल फ़ासिस्ट, पोषपोलारी, ओर साम्यवादी दलों 
ने समस्त भागों में अपनी अपनी ताहिकायें पेश कीं। सन्‌ १९२४ के निर्वाचन में 
१३६० उस्मेद॒वार खड़े हुये । निवाचन पत्र ( 8०0६ 787०८ ) पर केवल दुरू का 
नास या चिन्ह होता है। वोटर दुल के नास के आगे ()८ निद्यान ) नहीं बनाते हैं 
वरन्‌ दुकू चिन्ह के आगे छाइन खींच देते हैं । फ़ासिसट दुक का चिन्ह छकड़ियों का 
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गदठ्टर और कुबल्हाड़ा है” । पोषोलारी दुल का चिन्ह फरी ( $7८0 ) है। फ़ासिस्ट 
दुल को केवल ४० प्रति शत वोट आप्त हुये और उसके ३५६ सदस्य सभा में निर्वा- 
चित हुये । अन्य दलों को उनकी संख्या के अज्लुसार प्रतिनिधित्व मिला । 

इस प्रथा का सिद्धान्त यह है कि दुल शासन तब तक ढीक प्रकार से नहीं 
हो सकता जब तक किसी एक दल का विशेष सत न हो। दुल उत्तरदायी जब ही 
हो सकते हैं जब कि उसको अधिकार प्राप्त हों। संघ शासन के होने से ज़िम्मेवारी 
का बैंटवारा हो जाता है। ससोलिनी का आशय यह था कि किसी एक दुल का 
सभा में विशेष बहुमत होना चाहिये । जिससे कि संत्री-संडल को सेव पढ-त्याग का 
भय न रहे, और दलों में फूट न मचे । 

अथस दृष्टि के निरीक्षण से ही हमको इस प्रथा के दोषों का पता चलता 
है। कोई भी इस प्रथा की सराहना नहीं कर सकता है। यह बात तो ठीक नहीं 
है कि फासिस्ट वादियों को केवल चालीस प्रतिशत वोट पा जाने से उनको इतना 
अधिक प्रतिनिधित्व मिल जाय। क्या इसी का नाम भ्रजातंत्र है ? यह प्रथा तो 
प्रजातंत्र जेसे शुद्ध नाम को दूषित करती है। इस प्रथा का घोर विरोध किया गया । 
सन्‌ १९२५ में सलोलिनी ने हार कर यह घोषित किया कि विधान संशोधन अथवा 
निर्वाचन विधि परिवतेन के लिये एक कमीशन बनाया जायगा। इस कमीशन के 
अट्टःरह सदस्य थे जिसने कि निम्नलिखित स्कीम तय्यार की । चेम्बर में छः सो सदस्य 
होने चाहिये, इनमें से आधों का निर्वाचन केन्द्र हारा ओर आधों का व्यवसायों के 
अनुसार । चेम्बर के विरुद्ध मत प्रकट करने पर संत्री-संडल को पद नहीं त्यागना 
चाहिये, वरन्‌ डसकी प्रार्थना पर चेस्बर ओर सेनेट की संयुक्त सभा होनी चाहिये । 
पालियामेन्ट ने अभी तक इस प्रथा के अनुसार असल नहीं किया है। केन्द्रीय 
निर्वाचन और व्यवसायिक निर्वाचन तो डीक है परन्तु संत्री-संडल का दोनों सभाओं 
के प्रति उत्तरदायी होना असंभव सा अतीत होता है । 

चेम्बर आफ डिपुटोज़ के कार्य काल की अवधि पाँच वर्ष हे। अधान मंत्री 
के परामर्श से राजा सभा को भंग कर सकता है । औसत लगाने पर हसकों यह पता 
चलता हे कि इसकी अवधि तीन वर्ष की है । नये निर्वाचत विधि के स्थापन से यह 
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आशा की गईं थी कि मंत्री-मंडल का पद अब इढ़ हो जायगा। ऐसा होने से मंत्री- 
संडल पूरे पाँच वर्ष दक निर्विघ्च काम कर सकेगा और सभा भंग की आवश्यकता 
नहीं पद़ेगी । आशा के विपरीत ही सारा काम छुआ । बहुत से सदस्यों ने जिनका 
निर्वाचन फ़ासिस्ट टिकट पर हुआ था आवश्यकता पड़ने पर सहायता नदी। 
फासिस्ट दुलछ का बहुमत था और थोड़े से काल में ही बहुमत जाता रहा। मंत्री- 
मंडल के लिये अब एक चारा रह गया--इस्तीफ़ा या डिक्टेटरशिप । 

चेस्बर प्रत्येक वर्ष आसंत्रित की जाती हे और कभी कभी तो पूरे साल तक 
काम करती है। सभा अपने लिये ससापति का निर्वाचन करती है । स्पीकर को 
उदासी न बृत्ति ( ]९८०६८०१८ए ) धारण करनी पड़ती है । 

नियम निर्शाण विधि तो पूर्व में इज्ललेण्ड के समान थी, परन्तु अब कफिचित 
अन्तर हो गया है । इड्जडलेण्ड का अजुकरण करना तो बहुत ही कठिन है। इल्नलेण्ड 
में केवल दो दुरू हैं और इनमें से एक शासन की वागडोर अपने हाथ में लेता हे 
और दूसरा विरोध करता है। इटली की विधि क्रांस के चेम्बर आफ़ डिपुदीज़ से 
मिलती-जुलती है । 

इटली की पालियामेन्ट धीरे-धीरे अंग्रेज़ी प्रथा को त्याग करके ऋान्सीसी 
प्रथा को अपना रही है। विशेष कर कमेटी नियुक्ति और ग्रइनोत्तरी विधि ऋतन्स से 
मिलती-जुलती है। कमेटी नियुक्ति की विधि वही है जो कि बहुत कारू तक क्रान्स 
में थी। सारे सदस्य नो हिस्सों में बॉटे गये हैं । दो सहीने के बाद इन हिस्सों में काट 
छाँट होती है । कमीशन बनाने के लिग्रे हर हिस्से से एक मेस्बर लिया जाता है। 
और इस प्रकार नो मेश्बरों की एक कमेटी बनती है । आवश्यक विषयों के लिये 
कमेटी विशेष प्रकार से बनाई जाती है। बजद आदि जावश्यक विषयों पर संत्री- 
संडल चेम्बर से एक कमेटी बनाने को प्रार्थना करता है। सभा का डीक प्रकार 
शासन करने के लिये (१०४7077६६०४ 00 रेपॉ०५ का निर्माण स्वयं सभापति करता 
है। पहले पहल अमरीका में भी ऐसा ही होता था। यहाँ. कमेदियों को बहुत कश्न 
कास करना पड़ता है । कुछ वर्ष से कमेटियों का काम और भी कस हो गया है। 
क्योंकि फ़ासिस्ट दुल संत्री-मंडल सभा की एक स्थायी कमेटी की भाँति है। 

इटली में प्रश्नोत्तर विधि फ्रान्स के समाव है। निथस और विधि दोनों देशों में 
समान हैं, परन्तु वे एक वात में भिन्न हैं । ऋ्रास्स में श्रइन के उत्तर दे देने के उपरान्त 
विवाद होदा है और तब ही वोट छी जाती है, परन्तु इटली में एक सप्ताह के बाद 
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विवाद होता है और ठब वोट की जाती है। इस विधि से अचानक ही सभा भंग 
करन की आवश्यकता नहीं पड़ती । जमनी में प्रश्नोत्तर पर कुछ मेम्बर/ की प्रार्थना 
पर विवाद तो हो सकता है, परन्तु मंत्री पद-च्युत नहीं क्रिये जा सकते । सन्‌ १५२३ 
से अइनोत्तर की प्रथा इटली में घटती जा रहीं है । ससोलिनी के पक्ष में सभा का 
बहुमत है, इस कारण वह प्रशनोत्तर देने की इच्छा नहीं करता है । 

सारे अर्थ बिलों का श्रीगणेश चेम्बर में ही होता हे। सरकारी बिल मंत्री 
पेश करते हैं आर उनको पास कराने का अयल्न करते हैं। सभा के अन्य मेम्बर भी 
बिल पेश करते हैं। सारे बिल तीन बार पेश होते हैँ ( एए८/ए जा! ॥98 ६४० 8० 
ध४०ए ४ ६१7०० ;८४९१085 ) अन्तिम वार पास हो जाने के परचात्‌ राजा अपनी 
स्वीकृति देता है । राजा कभी स्वीकृति देने के छिये आनाकानी नहीं करता, राजाजञा 
प्राप्त हो जाने के पदचात्‌ बिल कार्यान्वित किया जाता है । 

(५) इटली में न्याय ( !.०8४० $ए5:४० )--फ्रास की भाँति इटली में भी 
छा कोड ( (००७५ ) हैं । इटछी के संगठन से पहले प्रत्येक छोटे छोटे राज्य में न्याय 
की भिन्न भिन्न विधि थी। परन्तु अब तो सार देश का न्याय एक ही कोड द्वारा होता 
है । अनेकों कोर्डा का संग्रह करके और एक में मिलाकर एक सहान्‌ कोड तव्यार 
क्रिया गया है. जिसके अनुसार दीवानों जार फ्रौजदारी के मुकदमे तय होते हैं । 
यह कोड रोमन्स कोड और नेपोलियन के कोड से झिलता जुलता है। 

फ्रान्स की भाँति इटलो में भी साधारण आर शासन नियसों में अन्तर 
है। फ्रान्स में साधारण अदालतें अफ़सरों का मुकदमा नहीं कर सकतीं, परन्तु 
इटली में यदि अफसरों ने किसी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित रक्‍खा 
है ( न कि उसकी सम्पत्ति से ) तब उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। 
अधिकार था सम्पत्ति का झगड़ा कासेशन कोर्ट्स ( (:४5४४४०४ (20५७८४७ ) करते हैं 
ओर न कि स्पेशल अदालतें । 

साधारण अदालतें--साधारण अदालतों का निर्भाण ज़िलों के आधार पर 
होता है । सारे देश न्यायार्थ छोटे छोटे ज़िलों में विभाजित हैं। हर एक नगर में 
एक छोटा कोर अर्थात्‌ प्राइमरी कोट है। कई ज़िलों की एक उच्च कोर्ट (5प7८८०४ 
(००८६ ) बनती है। यहाँ साधारण अदालत!/ के निर्णयों की अपील हो सकती हे । 
रोस में सर्वोच्च कासेशन कोर्ट है। सन्‌ १५२३ से पहले देश भर में पाँच कासेशन कोर्ट 
थीं जो कि अपने क्षेत्र में प्रधान थीं। हर एक कोट का न्याय मिन्न होता था इस कार 
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नियमों में समानता न थी । आजकल रोम के कासेशन कोर्ट में दीवानी और फ़ोज़- 
दारी के मुक्दमों को अन्तिम अपील होती है और यह कोर्ट छोटी अदालतों के 
कार्य क्षेत्र का भी निर्णय करती है | इटली की जनता बहुत काल तक लोकल कोट्स 
के पक्ष में रही और अमरीका की भाँति देश भर के लिये प्रधान कोद नहीं चाहती 
थी । इटली के न्यायाधीश अपने पूर्व के निर्णयों से वाध्य नहीं है। इस रीति के 
अनेकों लाभ हैं परन्तु नियम पालन में कुछ अन्याय होने की भी संभावना है । 

इटली के साधारण कोग्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा न्याय मंत्री की 
परामर्श से करता हे। इन न्यायाधीशों को क़ानून में कुछ योग्यता प्राप्त होनी 
चाहिये । आमतौर से साधारण कोर्द्स के न्यायाधीशों को ही डच्च पद्‌ पर नियुक्त 
किया जाता है। प्राइमरी कोर्स के न्‍्यायाधोशों के अतिरिक्त अन्य अदालतों के 
न्यायाधीश तीन वर्ष में जमी हटाये जा सकते हैं जब कि उनके विरुद्ध भीषण अप- 
राध हों ओर रोस की कासेशन कोट उनको डीक समझे । न्याय झंत्री न्यायाधीशों 
को एक केन्द्र से हटा कर दूसर केन्द्र में रख सकता है। राजनीतिज्ञ भी नियस पालन 
में वाधा डालते हैं । बड़े बड़े फ़ोजदारी के सुक्द्मों के लिये पंच (]779) निधुक्त 
किये जाते हैं । इन पंचों का काम सनन्‍्तोष जनक नहीं है । 

शासन कोर्ट ( &०0ंग्रां52780ए९ (07705 ) की अदालतों का निर्माण 
फ़ान्स की भाँति होता है। इटली के प्रत्येक प्रान्त में एक शासन द्राइब्यूनल होता 
है । इस प्रान्तीय ट्राइब्यूनल के सदस्यों को श्रीफ़ेक्ट नियुक्त करता है। इन अदालतों 
की अपील रोस के राज्य परिषद्‌ ( (००४र्सा ०5 5६8८४ ) से हो सकती है | राज्य 
परिषद्‌ के सदस्यों को राजा मंत्रियों की सलाह से नियुक्त करता है। राज्य परिषद्‌ 
के अन्य जनेकों कर्तव्य हैं । 


६-प्रान्तीय शासन 


इटली में प्रान्तीय शासन भी फ्रान्स की भाँति होता है। दोनों देशों में 
शासन नितानत समान है । केवल पदाधिकारियों के नाम (]ए००7९८०८५८८८८) भिन्न 
है । सारा प्रान्तीय शासन आन्तरिक मंत्री ( 7६2:70# )(१078६९८ ) के निरीक्षण 
में होता है । सारा देश ७५ आन्‍्तों में बैँटा हुआ है । प्रत्येक प्रान्त का अध्यक्ष एक 
प्रीफेक्ट होता है जिसको कि राजा स्वयं नियुक्त करता है। छोटे छोटे विभागों के 
अध्यक्ष ही औफक्ट बनाये जाते दैेँ और समय पड़ने पर इंधर उधर हटाये जाते हैं । 
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वे पद च्युत भी किये जा सकते हैं। ओऔफेक्ट अपने प्रान्त का अध्यक्ष होता है 
अथवा राष्ट्रीय सरकार का क्तचारी होता है। उसके अधिकार व शक्ति फ्रान्सीसी 
गीफ़ेक्ट को भाँति होते हैं । वह निर्वाचन के समय अपनी दुल की सहायता के लिये 
भरसक ग्रथल्न करता है। प्रीफ्रेक्ट की सहायता के लिये सहकारी होते हैं जो कि 
प्रान्तीय केबिनेट के सद॒स्य बनते हैं । 

अत्येक प्रान्त में एक छोटी कोन्सिल होती है जो कि “जिन्दा! ( 5वप7६७ ) 
कहलाती है। सारे सजुष्य जिनको सताधिकार है वोट देते हैं। इसके कर्तव्य 
वही हैं जो कि फ़ान्स की जानतीय कन्सिल के हैं। इटली की प्रान्तीय 
कोन्सिल साल में कई मास तक कास करती है। जौर अधिवेशन समाप्त हो 
जाने के पश्चात छुट्टियों में काम करने के लिये कोन्सिक के कुछ सदस्यों को खुनती 
है। प्रान्तीय कोन्सिल प्रीफ़ेक्ट्स को पद-च्युत नहीं कर सकती है। कोन्सिल 
का आय व्यय पर पूर्ण अधिकार है। इस कारण भ्रीफ़रेक्ट को सदेव कोन्सिक 
के सहयोग से कास करना पड़ता है। ( ॥॥6 जर0४ 2वफ्रंगांडए78६४०४ 5 
97 (70777707752, ) 

इटली में ऋन्‍ल की भाँति ऐरोन्डिसमेन्ट और केन्टन होते हैं । परन्तु इन 
छोटे छोटे विभागों को इतनी अचानता नहीं दी गई हे जितनी कि फ्लान्स में दी गई 
है । यहाँ पर ८५०० कम्यून ( (2077णा८5 ) हैँ | नगर, फ़स्बा या गाँव में कुछ 
भेद नहीं हे । सबों का शासन एक ही प्रकार होता है। अन्तर केवल इतना हे कि 
बड़े कम्यूनों की बड़ी कोन्खिले हैं और छोटों की छोटी कोन्सिले हैं । कम्यून-कौन्सिल 
का निर्वाचन होता है ओर इनके द्वारा स्युनिसिपछ शासन होता है । यह कम्यून 
कौन्सिल कर लगाती है, वजद पास करती है; और नगर की देख रेख करती है । 
कोन्सिल के सदस्यों में से एक मेयर चुना जाता है। मेयर को सिन्डिक ( 597903८ ) 
भी कहते हैं ओर डसकी सहायता के लिये एक कसीशन नियुक्त किया जाता हे । 
सिन्डिक तीन साल के लिये चुना जाता है। कौन्सिक उसको पद-च्युत नहीं कर 
सकती हे, परन्तु तब भी सिन्डिक सदेव सावधानी से कास करता हे | सिन्डिक 
कोन्सिल का सदस्य बना रहता हे और वास्तव में कोन्सिक का नेता बनता है । 
उसको ओफ़ेक्ट की आज्ञा का भी पालन करना पड़ता है। दो मालिकों की आज्ञा का 
पालन करने में डसको बड़ी कठिनाई पड़ती है। म्युनिसिपल शासन में भी दुरू बन्दी 
बहुत ज़्यादृह है, इस कारण शासन सनन्‍्तोष-जनक नहीं है । म्युनिसिपेलिटियाँ न तो 


( ११८ ) 


नई रीतियों का अयोग कर सकती हैं ओर न उनको व्ययहार में छा सकती हैं क्योंकि 
ये नियम पाश में आवद हैं। कहने का सारांश यह है कि आन्तीय शासन डीक 
नहीं हे । 

आन्तीय शासन को केन्द्री भूत ( (.००८८०७० ) करने के अनेकों लाभ 
प्रान्तों में गड़बड़ी कभी नहीं फंऊ सकती है । राष्ट्रीय सरकार के एजेन्ट सारे देश में 
फेले हुये हैं जो कि ख़बर पाते ही काम करते हैं । केन्द्री भूत शासन से क्रिक़ायत भी 
हो लकती है । 


हें 


७-राजनीति 


इटली देश की राजनीति की दशा गड़बड़ी ओर झंझट की हे कि उसको 
समझना ज़रा कठिन है । परन्तु कुछ विशेष बातों को ले कर हम उसका सूत्न बाँध 
सकते हैं । 

सन्‌ १८४८ के फ़रसान 'स्टेहुओ! ( 5६9८८० ) में दुल स्थापना का बिल्कुल 
ज़िक नहीं है, न यही ज़िक्र हे कि शासन में कुछ भाग ही सिछेगा । परन्तु ससय का 
प्रभाव है कि शासन दुल हारा ही होता हे। सन्‌ १८७५२ से १८६१ तक सहाहशय 
केवूर ( (४ए०४८४ ) श्रधान अंत्री रहे । वह दुरू संस्था के बहुत बड़े पक्षपाती न थे। 
वास्तव में संकी्ण हृदय थे। उनकी राजनीति के बहुत से पक्षपाती थे। यह 
पक्षपाती अधिकदर उनके देश-ग्रश्न से सन्‍्तुष्ट होकर डनका साथ देते थे । सन्‌ १८६१ 
में महाशय केवूर की रूत्यु के पश्चात दुल बन्दियाँ बहुत बढ़ गई । सन्‌ १८७० में 
रोस के इटली राज्य में सम्मिलित हो जाने से दो प्रधान दल बन गये, राइट्स 
( २१87६ ) जो कि संकीर्ण दुल था और छेफ्ट (7.07६ ) जो कि डदार दल था । 
देश के उत्तरी भाग वाले राइट्स थे और दक्षिणी भाग वाले लेफ्ट थे । राइट्स दल 
का बहुसत था ओर इन्होंने इटली को संयुक्त राष्ट्र बनाने में बहुत योग दिया था। 
परन्तु इसकी नीति से सन्तुष्ट न होकर प्रजा ने सन््‌ १८७६ में लेफ़ट दुल को बहुमत 
दिया और बीख वर्ष तक बहुसत रक्‍्खा। इस काल में अनेकों सनुष्य प्रधान 
संत्री बने क्योंकि राइट्स और छेष्ट में आपस में फूट हो गई थी और कई छोटे छोटे दुक 
बन गये। कुछ वर्षो तक सहाशय डेजिटिस ( 70८97८८८४ ) बड़े राजनीतिज्ञ थे और 
सदेव मंत्री मंडल को गड़बड़ी के बाद विजय प्राप्त करते थे । सन्‌ १८५१ से १८० ६ 
ठक फ्लान्सेसको क्रिश्पी रहे । यह बहुत ही चतुर और योग्य आदसी थे इनको अकारण 
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ही अनेक कृठिनाइयों का सामना करना पढ़ा, इसका कारण यह था कि इटली 
का आक्रमण एकीसीनिया के विरुद्ध असफल रहा । उनके पद-त्थाग के बाद लेफ्ट 
दल को पदु-ल्थाग करना पड़ा । 

सन्‌ १८९६ में राइट्स प्रधान पद को छोटे, परन्तु बहुत काल तक पद को 
अपने हाथ में न रख सके । राइट्स लोगों ने संघ बनाने का प्रयत्न किया, परन्तु इटली 
वाले संघीव शासन नहीं चाहते थे ओर इसी कारण लंकीण दुल वाले बहुत काल तक 
पद पर स्थित न रह सके। पन्‍द्ह वर्ष तक संत्री संडल में अनेकी परिवतन हुये, 
उनका निर्साण हुआ, भंग हुआ और सुधार भी हुआ | इन कृडिव सम्यों में सहाशय 
गिय्रोवानी शिलिटी सब से मुख्य राजनीतिझ थे। यह संघ बनाने में बड़े प्रवीण 
ओर निपुण थे। उन्होंने बसे तो किसी बड़ी राजनतिक सससस्‍या का समप्माधान नहीं 
किया, परन्तु वास्तव में बड़े बढ़े सामाजिक सुधार उन्हीं के परिश्रम के फल हैं । उनको 
समय समय पर संकीण दर और साम्यवाद दल का विरोध भी सहना पड़ा । वह 
देश की बहुत कुछ सेवा कर सके, इसका कारण है उनकी दृर-दर्शिता | इन सहाशय 
के अज़ातांत्रिक विचार थे, परन्तु कोई स्थायी राजनतिक सिद्धान्त नहीं थे। 
वह अपना सतलव सिद्ध करने के लिये किसी दर की सहायता करने को उय्यार थे । 
१००० से १९१५७ के अधिकांश भार में आप ही प्रधान के पद्‌ पर स्थित रहे । 

सन्‌ १८७० से १९२० तक इटली के समक्ष तीन बड़ी समस्याय उपस्थित 
हुई । हसको उनका डीक तरह से निरीक्षण करना चाहिये। भाज कल की राजनेतिक 
दशा को ठीक तरह से समझना चाहिये--( $ ) प्रथम समस्या चर्च की थी जो कि 
अभी तक इटली को परेशान कर रही है, ( २) दूसरी समस्या है साम्यवादियों का 
उत्थान ( ३ ) तीसरी है फासिस्ट दुल का आन्दोलन । 


८-चच्चे सम्बन्धी समस्‍यायें ओर साम्यवाद 


चर्चे---आधुनिक इटली की थह सबसे जटिल और गूढ़ समस्या हे, जिसका 
कि इटली को सासना करना पड़ रहा है। इटली केथालिक देश' है, यहाँ के 
निवासियों की अधिकांश संख्या केथालिक धर्माचरम्बियों की है । आइचय की बात 
तो यह है कि ऐसा होने पर भी यहाँ पर पोप के अधिकारों पर इतना आश्षेप 
और मत-भेद है । इस कारण हसकों इटली देश के इतिहास की छान बीन करनी 
पड़ेगी । इसकी उत्पत्ति का जान लेना अत्यावश्प्रक है | 
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चौथी शताब्दी में कुस्तुनतुनिया ( (१008:80970.6 ) रोस साप्राज्य को 
राजधानी बना | पोप ही रोम नगर का सर्वाधिकारी बन गया, डसके कार्यों में 
हस्दक्षेप करने वाला कोई न रहा । सध्यकाल में पोष को अनेकों कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। इटली पर अनेकों आक्रमण हुये । घर्म-सुधार आरम्भ हुआ 
जिसके नास पर हजारों वीरों की धर्म-वेदी पर बलि चढ़ी। आधा यूरप पोष के 
विरुद्ध हों गया ! इसी सुधार आन्दोलन को प्रोटेस्टेन्ट रिफारमेशन ( 270:25६20६ 
0१०४०४702४00 ) कहते हैं। प्रोटेस्टेल्ट देशों में रोस का सम्झान जाता रहा। 
प्रोटेस्टेन्ट छोग रोम को भीं अपने अधिकार में के छेना चाहते थे । सन्‌ 
१८१४ की वीना कांग्रेस ने पोष का रोस देश पर अधिकार स्वीकार कर 
लिया | पोष ही रोस का राजा बना। सन्‌ १८७० में रोभ इटली राज्य में 
मिला लिया गया। अब पोप कहाँ रहे, उसका स्थान क्या रह गया ? इसी 
बात पर विवाद हो रहा है। पोष केथालिक देशों में गिर्जा का अध्यक्ष अथवा 
सरकार था और रोस देश का राजा था। रोम देश का कोई विधान न 
था, पोष के अधिकार की कोई स्रीसा न थी । उसके मंत्री थे, परन्तु कोई 
पालियामेन्ट न थी। वह गवनरों को और न्यायाधीशों को स्वयं नियुक्त करता था, 
खर्य ही नियस निर्माण करता था। डसी के हुक्म से कर लगाये जाते थे और वसूल 
किये जाते थे । पोष के हाथों में राजा के अधिकार होना तो दीक है, परन्तु अन्लुभव 
हमको इस बात का परिचय देता है कि धर्माजुयायियों को कभी शक्ति प्रदान नहों 
करनी चाहिये। क्योंकि धर्मानुयायी धर्मान्‍्ध होकर बड़े भीषण कांड रचते हैं ओर 
पापाचार करते हैं । 

सन्‌ १८४८ में अन्य देशों की भाँति रोसनिवासी भी प्रतिनिधि सभा 
चाहते थे और देश के शासन के लिये विधान भी चाहते थे। पोष पियुस नवाँ 
(४०४ 7४) ने एक विधान भी बनाया, प्रजा को इससे सनन्‍्तोष न हुआ; 
आन्दोलन और गड़बड़ी हुई। उन्होंने गण तंत्र (००००॥८) की भी स्थापना 
को । फ्रान्सीसियों की सहायता से पोष को पुनः अधिकार प्राप्त हुए। विधान उड़ा 
दिया गया। परन्तु रोस का प्रइन सदेव जनता के समक्ष रहा। समस्या केवल इतनी 
थी कि रोस को मुक्त करके डसको इटली को राजधानी बनाई जाये । ऐसा करने से 
पोष का रोस राज्य पर से अधिकार जाता रहा | किसका आधिपत्य रहना चाहिये ? 
सन्‌ १८७० तक फ्रान्स की सेनायें रोम की सहायता ओर रक्षा करती रहीं | सन 
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१८७० में नेपोलियन की सीडन के युद्ध में हार हो गई । उसकी सेनाओं ने रोस से 
कूच किया। तुरन्त ही इटली वालो ने रोस पर चढ़ाई को ओर उसको अपने कब्ज़े 
में कर लिया । केवूर का स्वप्त फलीमूत हुआ | पोष के सारे अधिकार छीन लिये 
गये । 

इटली की शासन सरकार की कभी यह इच्छा न थी कि पोष के घर्म संबंधी 
अधिकार भी छीन लिये जायें । पोष को धम लंबन्धी सारे अधिकार दिये गये। सन्‌ 
१८७१ में पालियामेन्ट ने पोष के अधिकार सुरक्षित करने के निमित्त एक एक्ट पास 
किया (6 ॥.99छ9 ० 749 (0प्र८८३70९८५ ) | इस एक्ट का सतरूूब यह था कि 
धर्म संबंधी विषयों में उसको पूर्ण स्वतंत्रता रहे । उसके विरुद्ध सारे अपराध राज्य 
अपराध के समान हैं। उसको वेटिकन ओर लेटिरस के सुविशाल महलों पर 
(५३ ६८३३४ ३70व 9 ,80९४ब70 229822) पूर्ण अधिकार दिया गया है। उतन्त पर 
कभी किसी प्रकार का कर नहीं रूगाया जा सकता । वेटिकन को आने वाले दूतों का 
वही आदुर सत्कार और सम्मान होता है जो कि अन्य राजदूतों का होता है । 
शासन सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करेगी । इटली का कोई भी पदाधिकारी पोष 
की आज्ञा के बिना उसके भवनों में पदाणण नहीं कर सकता। पोष को चिट्ठी पत्नी 
में रोक टोक नहीं हो सकती । पोष को ३२,७०,००,००० छायर ( 4,76 ) सालाना 
दिया जायगा यह उसके देश छिनने का मुआवज्ञा हे । 

संरक्षित नियमों ने केथालिक चर्च को ओर भी अन्य सुविधायें दी। पर- 
देशियों के ऊपर जो वाघायें थी डनकों हटा दिया गया है। पोष को चचे पदाधिकारी 
नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। विद्वपों को पोष ही नियुक्त करता है, 
पर उनका वेतन इटली सरकार की परासदों से दिया जाता है। रोस में काडिनब्स 
के पद्‌ पर विदेशों भी नियुक्त किये जाते हैं क्योंकि उनको इटली शासन सरकार के 
लिये वफ़ादारी की शपथ नहीं लेनी पड़ती हे ( 707 0270॥7995 4६ 45 70६ 
722९8587ए ६0 ६27९ ६6 (0407 07 #&.8728700०९ ६0 ६४॥6 ६297 (50५४6४7- 
77८7६ ) । च्च अदालतों को भी अधिकार दिये गये हैं । 

पोप डससे सन्‍्तुष्ट न हुआ--टेक्स से मुक्त होना, था रुपया प्राप्ति से क्या 
उसकी क्षति पूर्ति हो सकती थी; १८७१ के संरक्षित नियम केवल पुस्तक (5६90प६९ 
80०४) पर अंकित हैं, परन्तु अभी तक किसी पोष ने उनको स्वीकार नहीं किया 
है । पोष छियो त्रयोदश ([,८० >ँता ) तो इतना असन्तुष्ट हुआ कि उसने इटली की 
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केथालिक अ्रजा से शासन में भाग छेने से सना किया। उनको निर्वाचन के समय 

वोट देने से भी सना विथा। सम १८९५ में उसने नान लिसेटद (]२९०४७ .4८८६) 
डिक्री द्वारा उपरोक्त आज्ञा दी । असहयोग की यह नीति सफ़लू न हो सकी । इटली 
वालों ने पोपष की आज्ञा न सानी । 

लगभग ३५ वर्ष हुये पोष ने यह डिक्री चारू की थी। यह डिक्नी अभी तक 

रह भी नहीं की गई है, परन्तु अब ज़रा किचित सुविधायें कर दी गई हैं। योप 
नर्स पढ़ गया है ! उसकी आज्ञा है कि च्च के विरोधियों को झुँहतोड़ जवाब देना 
चाहिये। इटली में केथालिक दुल भी बन गया हे जैसे कि जमनी में सेन्ट्रस 
((2०८०८८प००) दुक है। अहायुद्ध से पूर्व सभा में इस दुक की संख्या बहुत कम 
थी । भहायुद्ध काल में पोपष ओर शासन सरकार में सहयोग बढ़ गया। युद्ध के 
अन्त होने पर इस दुल ने अपना संगठन किया । इस दर ने अपना नाम बदल कर 
पाटिटों पोपोलर (?0:६४४६० ?09०५:८८) रकखा--अर्थात्‌ जनता दल । इस दुरू का 
उद्देश्य शासन सरकार में संशोधन करने का है। पोपोलारी दुरलू औरतों को 
मताधिकार देना चाहता है, अनुपातिक निर्वाचन चाहता है और राज्य का संगठन, 
प्रान्तीय शासन में परिवर्तन, न्याय रीति का सुधार अथवा राष्ट्र अर्थ की देखभाल । 
यह लोग साम्यवादियों के कट्दर विरोधी हैं। उन्होंने व्यवसायिक समस्याओं का 
सररूता से समाधान किया है । यह छोग नियस द्वारा श्रम जीवियों की रक्षा कश्ना 
चाहते हैं और प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते हैं, वरन्‌ यह चाहते हैं कि सब छोग डपज के 
काम में सहयोग देवें। 

(२ ) साम्यवाद--सास्यवाद दुछ का उत्थान इटली की बहुत बडी बात 
है। इटली के सज़दूर अधिकतर विप्लव वादी हैं न कि साम्यवादी | साम्यवादी 
और विप्लववादियों में अन्तर यह है कि साम्यवादी शासन सरकार के पक्ष में है 
और यह चाहते हैं कि समस्त संस्थायें सरकार के निरीक्षण और अध्यक्षता में होना 
चाहिये। विप्लववादी शासन सरकार को नहीं चाहते हैं, और सरकार के हाथों में 
से सारे अधिकार छीन लिया चाहते हैं । विप्लववादियों ने साम्यवादी दुल के सार्ग 
में रोड़ा अटकाने का प्रयल किया, परन्तु उनके विरुद्ध अनेकों नियम बना कर उनको 
ठंडा कर दिया गया। सन्‌ १८९० के बाद साम्यवाद्‌ दुछ से विप्छव दुल प्रथक कर 
दिया गया। साम्यवादियों ने देश के सामने प्रोग्राम रक्खा जो कि बहुत ही गरम 
और बढ़ा चढ़ा समझा गया । वास्तव में यह कुछ भी नहीं है । एक संकीर्ण हृदय 


( १२३ ) 


वाला पुरुष कभी इससे विचछित न होगा । इनके प्रोआस की सारी सनोकासनायें 
पूरी हो गई हं। महायुद्ध काल तक साम्यवाद दुछ अपना संगठन करने में लगा रहा । 
इस दल के पहले केवल बारह मेम्बर थे किन्तु युद्धकाल में पचास | 

युद्ध कार में साम्यवादियों ने सरकार की सहायता की, उसी का पक्ष 
लिया । युद्ध समाप्त हो जाने के बाद वह अधिक गे पड़ गये। रूस और जमनी की 
क्रान्ति ने उनके हौसले बढ़ा दिये । बहुत से कट्टर समुदायवादी ( ()07/770४7505 ) 
बन गये । सन्‌ १९१५९ की साम्यवादी काँग्रस के अधिवेशन के ससय साम्यवादियों ने 
मास्को अन्तर राष्ट्रीय सत (॥-0 ाध्व्क्यबधंठातओं) का अपने आप को 
पक्षपाती घोषित किया । इन्होंने एूँजीपतियों को दूर करने का ओर अपने प्रोआ्राम को 
फली भूत करने का प्रयत्न किया । इस प्रोग्राम को इटली वार कभी पसन्द न करते 
यदि साम्यवादियों का कोई सावजनिक प्रोग्राम होता । सारा देश अशान्ति की अधि 
से भसक रहा था क्योंकि युद्ध से उसको कुछ लाभ नहीं हुआ था । 

डपरोक्त वातों के कारण सन्‌ १९१५ में साम्यवादियों के १५६ सदस्य निवो- 
चित हुये । साम्यवादियों की इतनी संख्या तो थी नहीं कि स्वयं शासन कर सकते, 
परन्तु दूसरों का विरोध करने के लिये उनकी संख्या पर्याप्त थी । देश में इसी समय 
गड़बड़ी सची । तिजारती नगरों में रूस की भाँति लोकल सोवियट स्थापित किये 
गये । महाशय ग्रियोकिटी प्रधान बने रहे, परन्तु खाम्यवादियों को दुघन करने में 
असमर्थ रहे । सन्‌ १९२० में साम्यवादी सम्ुदायवाद के ग्रन्तव्य पथ की ओर 
आखूढ़ हो रहे थे। 


६-फ़ासिस्ट आन्दोलन 


( ई793टां5६ 'शै०४८४ा८गा ) 

एक की कठिनाई, दूसरे का सोक़ा । ढीक इसी समय फ़ासिस्ट दुर ने क़्दस 
बढ़ाया । इस दुरू की उत्पत्ति उस ससय हुई जब कि सहायुद्ध में इटली ने भाग 
लेना शुरू न किया था और अभी तक डदासीन था। इटली को भी युद्ध में घसीटने 
के लिये संस्थाओं की स्थापना की गईं । उनका उद्देश्य था कि इटली देश, इंगलेंड, 
फ्रांस और रूस का युद्ध में साथ दे। बीच में सध्यस्थ होने के कारण यह दुर 
फासिस्ट इन्टरवेन्टेस्टी ( ४98८ ॥9:६:ए८०६८४४ ) कहलाया | यह दर सास्य- 
वादियों के विरुद्ध न था पर युद्ध में भाग न लेने के कारण दोषारोपण अवश्य कर 
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रहा था। सन्‌ १९१५ में इटली ने युद्ध में भाग केना झुरू किया। इस दुर का उद्देश्य 
पूरा हो गया, इस दुल के जीवन सससस्‍या का समाधान हो गया, अब इसकी स्थिति 
का क्या लाभ ? युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद इसका संगठन दूसरे नास से हुआ-- 
फासी डि कास्बेटिमेन्टो ( ए४८ 0 (09/08६४४४९४८० )। इसका आुखिया 
मससोलिनी हुआ । ससोलिनी पहले साम्यवादी था--पत्र लेखन ( ]0फ्र747979 ) 
ही उसका पेशा था| इस दल का उद्देय था राष्ट्रीयता की जागृति करना, शान्ति 
की स्थापना करना, मेक्सीमेलिस्ट ()५७०779]5:) प्रोग्राम का दसन करना, 
आवश्यकता पड़ने पर अखों की भी शरण छेना । सन्‌ १५२० तक इस दुरल को सभा 
में अधिक संख्या न सिल् सको । सन्‌ १९२० में सारे देश में अराजकता फेली । इस 
दल के सहसखों पक्षपाती बन गये--इस दल के पश्षपाती काली कम्मीज़ पहनने लगे 
ओर मिलीट्री की भाँति अपना सेना-संगठन किया । वह हथियार रखने लगे और 
डि्ल करने लगे । 

इन्हीं दिनों साम्यवादी दल में गड़बड़ी सच रही थी । इस दुरू के नरम लोग 
साम्यवाद दुल की बढ़ी चढ़ी कार्यवाहियों को देख कर घबराये | इन लोगों ने मास्को 
अन्तरराष्ट्रीय सत से सारा सम्बन्ध छोड़ दिया। शासन ठीक अकार न हो सकता 
था। सन्‌ १९२१ में सभा भंग कर दी गईं । समुदायवादियों ने हड़ताल घोषित की । 
फासिस्ट वादियों ने हड़ताल रोकने का प्रयत्न किया । स्टेशनों पर और अन्य स्थानों 
पर जहाँ पर कि रुप्लुदायवादियों ने हड़ताल की थी फ़ासिस्ट दुरल वाले आ डटे। 
इन्होंने दुकानों पर से, फ़ेक्टरियों में से समुदायवादियों को निकाछ दिया और उन्हें 
अपने क़ब्ज़े में कर लीं। उन्हों ने लोकल सोवियटों को तोड़ डाला और वह जहाँ कहीं 
थे डनको उनके स्थान से निकाल भगाया । फ़ासिस्ट दुल के नेताओं ने मंत्री संडल को 
भी पदु-च्युत करने का उद्योग किया | अक्टूबर सन्‌ १९२२ में सारे फ़ासिस्ट दुल वाले. 
रोस पर चढ़ आये, इसको आकर घेर लिया, ओर शासन को अपने हाथ में ले लेने 
के लिये चिछाने लगे । 

मंत्री संडल को अपना सर झुकाना पड़ा । मसोलिनी प्रधान मंत्री बन गया, 
ओर उन्होंने ही अपना मंत्री मंडल बनाया । उसने सभा को यह धसकी दी कि थदि 
सभा उसका साथ न देगी तो सभा भंग कर दी जावेगी। सभा ने उन सहापुरुष 
के सामने अपना सिर झुकाया | इसने १९२३ के निर्वाचित सुधारों पर स्वीकृति दे 
दी । मसोलिनी की चढ़ बनी । वह बजट में काट छांट करने छगा, शासन सरकार 


फ् 
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के व्यय सें कमी करने छगा | उसने बहुत से अनावइयक अफसरों को पदु-च्युत 
किया । उसने विरोध को भी शान्त करने का प्रयल किया । उसने कटाक्षों और 
ससालोचनाओं को भी दुमन किया। ससोलिनी की इस कार्यवाही से उसकी बहुत 
निन्‍दा हुईं । उसको विदेश नोति में भी कुछ सफलता प्राप्त हुई, इस कारण सन्न्‌ 
१५२४ के निर्वाचन में उसको सभा में अधिक संख्या प्राप्त हो गई। फ़ासिस्ट के 
सभा में ७३८ में से ३५६ सदस्य थे । 

इटली में बहुमत पाना सरक कास हैं, परन्तु उसको ठीक तरह से रखना 
ज़रा मुश्किल काम है। फ़ासिस्ट दुल के केवल चालीस अतिशत पक्षपाती थे और 
डसको सभा में ३५६ सीट सिल्क गई । फ़ासिस्ट दर को अन्य दुलों के भी से सदस्य 
अपने दल में भरती करने पड़े थे। फ़ासिस्ट छोयग साम्यवादियों को निकाल कर 
शासन की बाग-डोर अपने हाथ में छेना चाहते थे। बसा हो छुआ यह छोग 
डिक्टेटर बनना नहीं चाहते थ | 

क्या ऐसी कार्यवाही से कठिनाइयों का अन्त हो गया ? अनेकों कडिनाइयाँ 
आ खड़ी हुईं। नवीन निर्वाचन नियमों का तात्परय यह था कि शासन को 
बागडोर एक ही दुल के हाथ में होनी चाहिए, ओर किसी प्रकार के संघ 
नहीं बनने चाहिए | निर्वाचित होने के डपरान्त भी इन लोगों ने सन्त्री मंडल 
का संघ इस प्रकार बनाया कि मंत्रों मंडल में समस्त दलों का प्रतिनिधित्व होना 
आवश्यक था | सन्‌ १९२४ में फासिस्ट वादियों को उदारदुल और राष्ट्रीय दरू की 
सहायता की आवश्यकता पड़ी | कुछ ही कार बीत जाने पर उदार दुर वाले संघ 
से पृथक हो गये । ससोलिनी को वहुसत खो देने का भय तो था नहीं, परन्तु भय 
यह था कि कहीं असस्तुष्ट राजनीतठिज्ञ उसके विरुद्ध अचार न करें। कुछ लोगों ने एक 
ऐवेन्टाइन ब्लाक ( 8०८४८४८ >0० ) बनाया। इस ब्लाक ने सभा में आना 
छोड़ दिया । मंत्री मंडल का सभा में बहुमत तो अवश्य था, परन्तु इसी दुल के बहुत 
से मेम्बर इसकी नीति को न पसन्द करते थे ? जब सब कोई किसी नीति का विरोध 
करें ओर होवे सनसानी तो 'डिक्टेटरशिप” ( 00६8८0:४779 ) की प्रचार स्थापना 
होती है । 

फ़ासिस्ट वाद अक्सर पूँजी पतियों की डिक्टेटरशिप कहलाती है, और 
समुदायवाद श्रम जीवियों की डिक्टेटशिप कहलाई जाती है। वास्तव में फासिस्ट 
वाद का यह उद्देश्य कद्रपि नहीं है। इसका मुख्य सन्तब्य है देश का भरता, 
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न कि किसी अमुक संगठन का, जाति का, सम्प्रदाय का या किसी अकार की 
अन्य संस्था का भरा करना। कोई संस्था देश का शासन संचालन अपनी स्वार्थ 
पूर्ति के लिये नहीं कर सकती है। फ़ासिस्ट दुल युद्ध अथवा आशभ्यन्तरिक कलह 
नहीं चाहता है, जिससे कि केवक एक दुक का भरता होता है । लेकिन इन दुल युद्धों 
का किस अकार अन्त हो सकता है ? फ़ासिस्थ दुर का उत्तर है “सरकार को 
सर्वोच्च समझना चाहिये ।”” शासन सरकार का संगठन इस प्रकार होना चाहिए 
कि किसी एक दुल को विशेष सुविधायें न आप होवें । मिलें का और तिजारत का 
संगठन इस अकार होना चाहिये कि प्रतिस्पर्धा का सर्वनाश' हो जावे । इस प्रोग्राम 
को फलीभूत करने के लिये वर्षो' लगेंगे । 

वास्तव में--हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के ओर--यही कहावत 
फासिस्ट वादियों के लिये चरितार्थ होती है। उद्देश्य कुछ ओर हे वास्तविक स्वरूप 
कुछ ओर ही है । फासिस्टवादी अपना साथ छोड़ कर अन्य सागे पर चल रहे हैं । 
हम फासिसश्ट दल की भ्रधानता को डिक्टेटरशिप कह खकते हैं । यह दल किसी का 
विरोध नहीं चाहता है। विरोध को ही दुशइन करना डलका अझुख्य कर्तव्य है । प्रेस 
की खतंत्रता छीन ली गईं है। उनको सरकार की आज्ञा प्राप्त कर के ही ख़बरें 
छापनी पड़ती हैं। लोगों को भाषण और व्याख्यान देने दी स्वतंत्रता आप्त नहीं है । 
यह दल छोगों के दिलों में भय उत्पन्न करके अपना सतलब सिद्ध करना चाहता 
है । व्यवसायिक सासलों में यह दुछ विक॒कुल डदासीन है। 

केवूर की झत्यु के पश्चात ही इटली में ऐसा बड़ा आदसी उत्पन्न हुआ है । 
परन्तु ऐसी लीडर शिप भोर नेतृत्व से क्या छाभ जब कि सब के सब #ंखलाओं में 
आबद्ध हुए जा रहे हैं; जब कि एक आदुसी की आंज्ञा सर्वसान्य है ओर डसका 
उलछट्ठन घोर पाप है। मसोलिनी किसी की नहीं सुनना चाहता है । किसी ने सत्य 
ही कहा कि दुर्भाग्य के समय ही छोग शक्ति शाली व्यक्ति को चाहते हैं, जब सब 
काम टीक हो जाते हैं तब वह असनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं । 


१०-विदेश नीति. 


फ़ासिस्ट दुल की विदेश नीति भी ज़रा निरीक्षण योग्य' है। इसका, मुख्य 
कर्तव्य है यूरुप के राष्ट्रों में इटकी को सर्व प्रथम बनाना। इटली के पास ऋान्स 
ओर इड्नलेंड की भाँति बड़े बढ़े उपनिवेश नहीं हैं। जो कुछ डपनिवेश इसके पास 
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हैं भी वह होलेंड ओर पोचुगाल वालों से छोटे हैं। इसका कारण यह नहीं है कि 
इटली वाले डपनिवेश राज्य नहीं चाहते हैं, या वह अन्य देशों में जा कर नहीं बसना 
चाहते है । इतिहास के पाठकों को विदित होगा कि नई दुनियाँ (४०७ ९४०:0) की 
हूँढ़ एक इटली निवासी ने ही की थी | इस वीर पुरुष कोल्म्बस के सहस्रों देशवासी 
उत्तर और दक्षिण अमरीका को ख्वोज में जा चुके हैं । इटली की दशा जैसा कि हम 
पहले लिख चुके हैं अत्यन्त शोचनीय रही है। १९वीं शताब्दी के सध्य में ही इटली 
का संगठन हो पाया था। इस समय तक यूरोपीय राह्ठों ने सारे डपनिवेश घेर 
लिए थे, अब भी क्या बिगड़ा था ? इटली की दृष्टि अक्लीका के उत्तरी भाग पर पड़ी । 
यह लोग व्यूनिस लेना चाहते थे। फ़ान्सीसी छोग बड़े ही चतुर थे, उन्होंने दुयनिस 
को अपने अधिकार में ले लिया, परन्तु छाल सागर के पश्चिमी किनारे पर इटली 
वालों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन ऐबीसिनीया वालों से 
इनका विवाद बढ़ गया । इटली की जीत हुई, पूर्ण अधिकार स्थापित करने के समय 
इटली ने ढील डाल दी । सन्‌ १८९६ में उनकी सेना का सर्वेनाश' हुआ। अब 
लाल सागर में केवल ऐरीट्रिया ( 777६7८8 ) इटली के हाथ में है, इसमें सोसाली 
लेण्ड का भी कुछ भाग सम्सिक्तित हे । 

इटली के अधिकार में दयनिस और सिश्र के वीच का देश कछिविया 
(4999 ) है। सोलहवीं शताउइदी से अब तक यह देश टर्की के हाथ में था । 
महायुद्ध से पहले सन्‌ १९११ में इटली वालों ने इस पर आक्रमण किया और अपने 
अधिकार में ले लिया । लिबिया का क्षेत्रफल रूगभग ४००० वर्ग सील है, परन्तु 
इटली वाले थाडे से भाग को ही अपने क़ठ्ज़ में कर सके । इनके अधीनस्थ भाग में 
त्रिपोली और सिरीनेसा ( (:ए८८००४०७ ) सम्मिलित हैं। तात्पय्य यह है कि 
इटली अपनी उपनिवेश नीति सें सफल नहीं हो पाया है और इस कारण डनको 
बहुत क्षति डडानी पड़ी है । 

ससय ससयथ पर इटली वालों को द्वार खानी पड़ी है, परन्तु उनकी हसरतें 
अब भी बाक़ी हैं। इटली की जन संख्या इतनी अधिक हो गई है कि और अधिक 
सजुब्य नहीं ससा सकते हैं । यहाँ पर एक किलोसीटर स्थान में लगभग १३६० सलुष्य 
वास करते हैं, फ़ान्स में ७० और संयुक्त राज्य में केवल १३ आदसी के लगभग 
रहते हैं । फ्रांस ओर इंगलेण्ड के देशों में ओर उनके डपनिवेशों में बड़ी बड़ी कोयले 


की कानें हे। इटली के पास तो कुछ भी नहीं हे । कच्चे साल और खाद्य पदार्थों 
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के लिए भी इटली दूसरे देशों पर निभर है। इसका सतलव यह है कि इटली अपने 
देश वासियों को कार्य ( 79[0977९7£ ) नहीं दे सकता । लोगों को अपने देश 
से नाता तोड़ कर अन्य देशों में जाना चाहिये। सन्‌ १९१३ में छणभग-१०,००,००० 
(दूस लाख ) इटली वालों ने अपना देश छोड़ा । युद्ध के बाद कुछ फ्रय87/2४४07 
रुक गया। इटली वाले कहाँ जायें, यह इटली वालों की जटिल समस्या है। इसका 
समाधान किस प्रकार हो ? 

भोगोकिक दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के 
बीच में कई समुद्र हैँ, परन्तु अभागे इटली के लिये केवल रूस सागर खुला हुआ 
है। इसी मार्ग से वह संसार के किसी भाग से तिजारत कर सकता है। इसके 
उत्तर में विशाल पव॑त हैं । इटली की ६ तिजारत समुद्ध द्वारा होती है | यदि इटली 
की सतंत्रता छीन ली जाय तो इटली के पास कुछ भी न रह जायगा | उसकी सारी 
तिजारत रुक जायेगी । 

समुद्र की इतनी आवश्यकता होने पर भी इटली को इसी का अभाव 
है। इंगलेण्ड रूम सागर के इधर उधर के भागों को घेरे हुए पढ़ा है--जिब्राल्टर 
ओर स्वेज़ केनाल । साद्टा द्वीप भी अंग्रेज़ों के हाथ में है । फ़ांस का हलो द्वीप पर 
पूर्ण अधिकार है। रूस सागर का दक्षिणी किनारे और लिबिया के रेगिस्तान 
के अतिरिक्त सब कुछ इंगलेण्ड ओर फ्रांस के अधिकार में है। इटली चारों तरफ़ 
से ऐसा घिरा हुआ है कि थदि राष्ट्र रष्ट हो जावें तो यहाँ पर सामान का भी 
आना बन्द हो जायगा । इटली की पारी तिजारत तबाह हो जायगी और इसका 
सत्यानाश हो जावेगा । इटली वालों ने जो कुछ गलती की है अब हमको उसको 
ध्यान से नहीं लाना चाहिए। इटली को कहीं न कहीं सभान दुँढना चाहिए। 
परन्तु, कहाँ ? यही समस्या इटली को दुबाये डाल रही है । 


(>णह्ठव्यवे) इंगलेंड 
१-इतिहास 


अंग्रेज़ों का इतिहास बिलकुल नया हैं| गत ५०० वर्षो में ही इन्होंने अपना 
इतिहास बनाया है । छगभग ३७०० वर्ष हुये अंग्रेज़ जाति न थी। इंगलेंड के मूल 
निवासी “ब्रिटन! कहछाते थे। ईसा से ५० वर्ष पूर्व रोस के जनरल सीज़र ((:७९०५४८) 
ने इंगलेंड पर आक्रमण किया आर उसको अपने क़छज़े में कर लिया। रोसन्‍्स ने 
इंगछुंड पर लगभग पाँच सी वर्ष राज्य किया। जब - जसनी को हुश जाति 
( 8287927475 ) ने रोस पर चढ़ाई की रोम ने अपनी सेनाओं को इंगलेंड आदि 
प्रदेशों से बुलवा भेजा । उनके चले आने पर ब्रिटन छोग असहाय हो गये | रोसन्स 
लोगों ने उनको परावरूम्बी बना कर रखा था, शस्त्र रखने की आज्ञा नहीं दी थी । 
ब्रिटन छोगों का अपनी रक्षा करना भी कठिन हो गया । 

कुछ कार बाद पिक्ट आर ब्रिटन लोगों ने हमला किया । सन्‌ ४४५९ ई० के 
लगभग एव्ब तट के 'जूद! निवासियों ने आकर इंगलेड के थोड़े से भाग पर अधिकार 
स्थापित कर लिया । उसके बाद एंगह आर सेक्‍्सन कछोग आकर भिन्न भिन्न भागों 
में बस गये । इन छोगों ने अपने अपने प्रथक्त शज्यां को स्थापना को | यह 
तीनों राज्य आपस में लड़ते रहे । आठवीं शताब्दी में इन के सात पृथक प्रथक राज्य 
बन गये--यानी हिप्टाकी ( पछ००६४३४८०ए ) । बहुत झगड़े के बाद सन्‌ 
८२७ में एग्वट सारे इंगलेंड का सर्व प्रथम्त सर्वोच्च अधिकारी ( 0ए४८४०८० ) 
सान लिया गया। इसी समय से इंगलेंड के एकाकोरण राज्य की स्थापना हुई । 
“ुंगलेंड' शब्द ही 'एंगलो की भूसि! का द्योतक है । 

नवी शताब्दी में डेन्साक वालों ने इंगलेंड यर घावा बोला, ओर यहाँ 
आकर थोड़े से भाग पर अधिकार जम्मा किया और अपने राज्य की स्थापना की । 
सन्‌ १०६६ भें नार्सन्डी के ड्यक विकियम ने इंगलेंड पर विजय प्राप्त की ओर बह 
राजा बन गया। तहुपरान्त वहुत से नामंन निवासी इंगलेंड में आकर रहने लगे । 
इन छोगों को बादशाह से भूमि प्राप्त हुई और सरदार बनाये गये । 


१२९ 


4१0७ 


( १३० ) 
कई जातियों के--ज्यंट, एँगल, सेक्‍्सन, डेव और ना्सन के--सिल जाने से 
अंग्रेज जाति बनी है। नार्मनों का आक्रमण अन्तिस था, इस के बाद इंगलेंड आकर- 


सणों से बचा रहा । 


२-शासन पडाति की विशेषतायें 


अकट रूप से सारा शासन बादशाह के नास से होता है, परन्तु वास्तव में 
समस्त नियमों के निर्माण के लिये, अथवा शासन के लिये मंत्री मंडल और पालिया- 
मेन्ट उत्तदायी हैं। बादशाह केवल इन संस्थाओं के आदेशानुसार काम करता 
है । राजा किसी राज्य कार्य का उत्तर दाता नहीं साना गया है, इसलिये यह कहा 
जाता है कि बादशाह कोई गऱकूती नहीं कर सकता ( 76 स्ंड ०27 त0 ॥0 
४7078 ) | सारे कार्यों के लिये मंन्नी उत्तरदायी है । 

(२ ) इंगलेंड में सभा द्वारा बनाये हुये नियमों के अतिरिक्त अधिकांश 
नियस इस अकार के हैं जो कि रोति रिवाज़ पर निभर हैं। इन्हीं के अनुसार यहाँ पर 
परम्परा से काम होता है। देश के लिपि बद्ध क्ानून में उनका समावेश नहीं हो 
सकता है इन नियसों को अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने में काफी समय लगा 
है । इनका विकास शने: शने: हुआ है, इस की स्वाभाविक वृद्धि हुई है। संशोधन 
या परिवर्तेन सरलता से हो सकता है । इस प्रकार के रीति रिवाज को अंग्रेज़ी भाषा 
में 'कन्वेन्शन' ( (१०४ए०८००४०४ ) कहते हें। 

(३ ) #०ह्ातग्रा।-ए ० ४6 (0#5४६६प्धं००--यहाँ की शासन पद्धति 
को परिवर्तन शील कहा जाता हे और न कि अन्‍्यान्य देशों की भाँति स्थिर 
(॥९3270 ) है असरीका में विधान संशोधन बड़ी कठिनाई से हो सकता है । यह देश 
विधान स्थिरता के लिये सशहूर है । मंत्री संडल शासन पद्धति के संशोधन था परि- 
वर्तन के लिये अस्ताव कर सकता है । केवक साधारण बहुसत से विधान में संशोधन 
सम्बन्धी अ्स्ताव स्वीकृत किया जा सकता है । 

( ४ ) च्यायारय भी पालियामेन्ट द्वारा निर्मित नियमों के अर्थ लगाने में 
खतंत्र हैं ( 00फ्र८८' 04 [#६6:076:4४०४० 0 [.495 )। इस लिये न्यायालयों , 
के निणेयों का नियसों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता हे । द 

शासन सुधार सरल रीति से होने के कारण क्रान्ति की आवश्यकता अतीत 
नहीं होती । इसी कारण इस देश में अन्य देशों की भाँति क्रान्ति और उथर पुथरू 


( १३२१ ) 


नहीं मची है । जो क्रान्ति हुईं भी हैं. उसके अनुसार शक्ति राज से छीन कर प्रजा 
के हाथों सोंपी गई है । यही इंगलेंड का इतिहास है । 

(७) इंगलेड क्रा शासन अलिखित हे--इसके अर्थ यह हैं कि कोई ऐसी 
विधान विधायनी सभा आमंत्रित नहीं की गई जिसने कि विधान बनाया हो | यहाँ 
पर अकिखित शासन पद्धति से उस शासन पद्धति का बोध होता है जो राज्य 
की रीति रस्स, रिवाज़ रुढ़ी परम्परा के आधार से बनी होती है, जिसके क्लानून सर्वे 
प्ाधारण में छोकमत के अनुसार होने से ही, सान लिये जाते हैं। पालियामेन्ट 
के कुछ क्लानून लिखे हुये भी हैं, तथापि इसमें सन्देद नहीं कि इस शासन पद्धति में 
रोति रिवाज़ या रूढ़ि का विशेष भाग है | 


२-बशाद्ध हु 
( [96 (70७7४ ) 


“राजा के सारे अधिकार नियमित हैं??---रिचर्ड हुकर 

ऋमश: पालियामेन्ट ने अधिकारों को अपने हाथ में छे लिया है। राजा के 
अधिकार अब भी चंसे ही हैं जैसे कि पहले थे, परन्तु उनका प्रयोग करने में असमर्थ 
हैं । पहले पहल ट्यूडर ( ''पत०: ) वंश के बादशाह नितान्त स्वेच्छाचारी थे । 
तदुपरानत पारलियामेन्ट बादशाह से कुछ अधिकार सांगने लगी | सन्‌ १६४१ में 
पालियामेन्ट तथा बादशाह में घरेलू लड़ाई छिड़ गई। जिसके फल सबवरूप 
पालियामेन्ट की विजय हुई, सन्‌ १६४५९ में बादशाह का सर काट डाला गया, ग्यारह 
वर्ष पश्चात पुनः वादशाह को बुलाया गया और सन्‌ १६८८ में जेम्स द्वितीय को 
गद्दी त्याग करनी पड़ी ओर डसकी गद्दी चतुर्थ विलियस को दी गईं। अन्त को सन्त्‌ 
१७०१ में उत्तराधिकारी के नियस बनने से यह अलिखित परन्तु असंदिग्ध घोषणा हों 
३ बादशाह का अधिकार वंश'ज्ुक्रमत से साना जाता हे, परन्तु वह तभी 
[कता है जबतक पालियामेन्ट डसे चाहे । 
पथ लेनी पड़ती थी कि वह रोसन 


गई कि या 





तक राज्य : 
सन्‌ १९१० से पूव बादशाह कोर 





*बादुशाह से तात्पय्य हमारा उस व्यक्ति से है जो राज सिंहासन को 
सुशोमित करे वह चाहे स्त्री हो या पुझफ,। 


( १३२ ) 


केथालछिक मत का अजुयायी नहीं है, परन्तु सन्‌ १९१० के बाद से उसको केवल यह 
घोषणा करनी पड़ती है कि वह प्रोटेस्टेन्ट धर्मावरूस्बी है । 

बादशाह को धन अप्ती--नासन और प्लान्टेजेनेट बादुशाहों के ज़माने सें 
राजा अपनी पृथ्वी की आय से ही सारा काम चलाता था, और विशेष आवश्यकता 
पड़ने पर ही देश से घन सहायता के लिये प्रार्थना करता था। राष्ट्रीय व्यय बढ़ता 
गया इसलिये समय समय पर सभायें बुलाई जाती थीं । पूवे में राष्ट्रीय आय को भी 
बादशाह अपने स्वयं के व्यय में लगाते थे। अन्त को पालियामेन्ट ने उसकी बहुत 
सी घरती छीन छी और प्रत्येक वर्ष उसके खच के लिये रुपया संजूर करती थी 

बादशाह के अधिकार--बादशाह के अधिकार दो प्रकार के होते हैं:--- 

( $ ) जो उसे क़ानून द्वारा प्राप्त हैं--यह परिसित हैं। 

( २ ) जो उसे बादशाह होने की हैसियत से प्राप्ठ हैं--यह अपरिमित हैं। 

अपरिसित अधिकारों के अनुसार वादझाह के अधिकार असीम हें---इनके 
अनुसार वह क्या नहीं कर सकता--सेना के हथियार रखवा सकता है। सरकारी 
नोकरों को वर्ख़ोस्त कर सकता है, युद्ध ओर सन्धि कर सकता है, किसी निवासी 
को छाड की पदवी दे सकता है, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है | यह 
सब अधिकार उसको प्राप्त तो अवश्य हैं, परन्तु मंत्रियों की सलाह बिना वह ऐसा 
नहीं कर सकता है। उसका भाषण भी जंत्रियों का ही बनाया हुआ होता है। 
थदि वह इसके विरुद्ध कुछ भी करेगा, उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा ।' 

वास्तव में बादशाह के दो सुख्य अधिकार हैं :--- 

( १ ) महत्व पूर्ण कार्यों में बादशाह खझंतन्रियों को अपना क्षत प्रकट 
करता है। 

द ( २ ) आवश्यकतानुसार मंत्रियों को प्रोत्साहन देता है, और समयाजुसार 

उनको चेतावनी भी देता है । 

बादशाह के कतेव्य--सारे कार्यो के छिये बादशाह को धान की सलाह 
लेनी पड़ती हे :--- 

( $ ) संत्रियों को और पादरियों को नियुक्त करना। 

( २ ) श्रधान अधिकारियों तथा न्यायाधीशों को नियत करना। 

( ३ ) पार्लियासेन्द का उद्घाटन करना अथवा उसके अधिवेशन का : 
अन्त क्रना। 


( १३३ ) 


( ४ ) पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत नियमों पर अपने हस्ताक्षर करके वह 
ऊनका अन्तिस संस्कार करता है । 

( ५ ) पालियामेन्ट के उद्घाटन ओर अन्त के समय भाषण देना । 

( ६ ) अपराधियों को क्षमा करना और नागरिकों को उपाधि तथा 
पदवी देगा । 

सारा काम बादशाह संत्रियों की सछाह से करता है, परन्तु शासन को वह 
अपने सहत्व से अवश्य प्रभावानिवत करता है। उदाहरणार्थ महारानी विक्टोरिया तथा 
पंचम जाजे ने उचित ग्रयोग से शासन काय में बड़ा भाग लिया है। मंत्री मंडल 
बनते हें, ओर बिगड़ते हैं, परन्तु वादशाह स्थायी है। वह सारे रहस्यों को जानता 
है, शासन कार्य. में उसका अनुभव प्रायः मंत्रियों से अधिक होता है। चेदेशिक 
विषयों में तो उसका अभाव बहुत ही पड़ता है। बादशाह के अधिकार कम होते 
गये हैं परन्तु उसका आदुर बढ़ता जा रहा है। सम्पूर्ण साम्राज्य उससे प्रेस करता 
है, भोर वह एकता का चिह्न है । 

४-मंत्री मंडत्त 
(एम ) 

“पमस्त राश्य कार्य राजा के नाम से होता है, परन्तु वास्तव में केविनेद ही 
सब कुछ है ?-)7८८ए. 

इलिहास--बादशाह की गुप्त सभा की कमेटियों में से ही केविनेट की 
उत्पत्ति हुई है। इस संस्था का विकास भी ऋसशः: हुआ है। चोदहवीं शताब्दी तक 
संत्री राजा की आज्ञा सदेव सानते रहते थे। परन्तु सन्नहर्वी शताब्दी में अ्रतिनिधि सभा 
के विरुद्ध काम करने से मंत्रियों पर अभियोग ( ]77722८777९70६ ) चलाया जाने 
लगा। अन्त को यही निश्चय हुआ कि बहुमत दुल में से ही मंत्री चुने जाने चाहिये। 
सन्‌ १७१४ में हेनावर चंश के जाजे अथम बादशाह बने, यह ओर उनके पुत्र जार्ज 
द्वितीय अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ थे, इस कारण वह संत्री संडरू में या किसी अन्य 
जगह चिवाद में भाग न के सकते थे। अधान मंत्री राजा का सारा कास करने छगा, 
उसके अधिकार बहुत बढ़ गये । तृतीय जार ने शक्ति को पुनः अपने हाथ में लेने का 
प्रयत किया, परन्तु सोक़ा हाथ से निकछ गया था, लकीर को पीटा करें । 

केबिनेट के सदस्यों की संख्या--प्रथम केबिनेट सन्‌ १७१४ में सहाशय 


( १३४ ) 


वाल्पोल ( ९४४०० ) ने बनाया। उनके मंडल में सात से दस तक सदस्य रहे । 
जैसे ही शासन का काम्त बढ़ता गया, सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई, और 
उन्नी सवी शताब्दी के अन्त में तो उनकी संख्या बढ़ कर बीस हो गईं । कुछ तीस 
अन्य संत्री बनाये गये जिनको शासन का भार तो अवश्य सौंपा गया, परस्तु संडल 
के सदस्य नहीं थे। महायुद्ध काल में ऐसी बड़ी बेठक लड़ाई का काम्म नहीं कर सकती 
थी, केवल पाँच आद्भियों को युद्ध का सारा काम सोंपा गया। सन्‌ १९१९ में पुनः 
वौस व्यक्तियों का संडल वनाया गया। प्रत्येक संत्री को कोई एक राजनैतिक विभाग 
सौंपा जाता है, जिसके लिये कि वह उत्तरदायी है । 

मंत्री दल ( )(0750ए ) ओर मंत्री मंडल ( (४9॥76६ ) में फर्क्त जान 
लेना आवश्यक है। मंत्रियों को पालियामेन्ट का अविश्वास खो देने पर अपना 
त्याग-पन्न देना पड़ता हे । पूरे संत्री दल में पचास मेम्बर हैं और संत्री संडल में 
केवल २३१ मेम्बर हैं। सारा मंत्री दुल एक साथ बैठकर काम नहीं करता, परन्तु 
मंत्री संडल सदेव एक साथ बेठकर कास करता है । 

पालियामेन्ट के निर्वाचन के पश्चात्‌ था प्रधान मंत्री के त्याग-पत्र देने पर 
राजा ऐसे आदमी को सदस्य बनाता है जो कि सभा के बहुमत को अपने पक्ष में 
रख सके । प्रधान मंत्री अन्य संत्रियों को चुन कर मंत्री दुलू बनाता है। ये मंत्री 
दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं | मंत्री दल में अत्येक विभाग के दो दो मंत्री रहते 
हैं। एक प्रतिनिधि सभा का सदस्य होता है और दूसरा सरदार सभा का। 
इसका लाम यह हे कि अपने विभाग से सम्बन्ध रखने वाले मंत्री अपनी अपनी 
सभाओं के श्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। विशेषावस्था में संत्री संडल में बाहर के 
आदसी भी मंडल के सदस्य बना लिये जाते हैं। झंत्री आयः उसी दल के 
होते हैं जिसका कि प्रधान होता हे। परन्तु विशेष समयों में अन्य दलों से 
भी सदस्य चुने जाते हैं। इसको गंगा-जझ्ुनी मंत्री दुल कहते हैं ( (0०4[४४09 
(७०0ए८०४77८४४७ ) । प्रधान मंत्रियों को चुनता है और बादशाह डनको नियत 
करता है। 

मंत्री संडल सारे कार्यो के लिये प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी है। 
प्रधान मंत्री सरकार की नीति को निश्चित करता है और विविध विभागों की देख 
रेख करता है। मंत्री संडल के सदरय अतिनिधि सभा के सदुरुय होते हैं, परन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर डसको भंग ( ])550!7८ ) करा सकते हैं । 


( १३५ ) 


केबिनेट की कार्य पद्धति--केविनेट की सप्ताह में नं० १० डाउनिग 
छ्रीट ( ]९०. 0 700७77४ $६८०८८ ) में एक बेठक होती है या कभी आवशय- 
कता पड़ने पर प्रधान के कमरे में । विशेष समयों में भिन्न भिन्न विभागों के लिये 
समितियाँ निर्णयार्थ बनाई जाती हैं, इनका निर्णेय अन्तिम नहीं होता, वरन्‌ केवल 
अपनी रिपोर्ट देती है । 

सन्‌ १९१६ से पहले केबिनेट की कार्यवाही को अंकित करने के लिये कोई 
साधन न था। प्रधान मंत्री के क्ंचारियों का भी केविनेट से कुछ सम्बन्ध न था। 
प्रधान ससय ससय पर कुछ संक्षिप्त नोट लिख लिया करता था जिसका सारांश कि 
वह बादशाह के सामने रखता था । लायड जाज ने रेकार्ड और “डाकूमेन्ट्स' को 
रखने के लिये 'सेक्रिटरियट' की स्थापना की । यह सेक्रिटेरियट बहुत बड़ा हो गया। 
इस पर टिव्पणी होने लगी । सन्‌ १९२२ में बोनर ला ने इसकी संख्या घटा दी । 

केबिनेट की कार्यवाही बिल्कुल गुप्त होती है, इसकी कायेवाही की घोषणा 
नहीं प्रकाशित की जाती है। सदस्यों को भी सारी कार्यवाही गुप्त रखनी पड़ती 
है | मतभेद होने पर जनता को कुछ पता चल जाता है, परन्तु बिल्कुल अपूर्ण । 
केबिनेट आस तोर से ज़नरलहू पालिसी के लिये विवाद करता है। 

मंत्री मंडल ओर बादशाह का सम्बन्ध--सारे मंत्री बादशाह को उत्तर- 
दायी हैं । यह बात तो केवल दिखावटी है| बादशाह किसी मंत्री को पद-च्युत नहीं 
कर सकता । यदि वह प्रधान की अज्ञुसति बिना ऐसा करेगा तो सारा भ्रण्डल इस्तीफा 
दे देगा । ऐसा करने से बादशाह आफ़त सें पड़ जायगा। वास्तव में बादशाह मंत्री 
मंडल के हाथों में कठपुतली की भाँति हे । 

मंत्रियों का एक दुसरे के प्रति उत्तरदायित्व--यह बहुत ही आवश्यक 
है। क्योंकि केविनेट की स्थिति के लिय्रे पूर्ण संगठन अल्न्त ही आवश्यक है। 
यदि कोई एक सदस्य गड़वड़ी करे तो प्रतिनिधि सभा सारे ऊंत्री संडल को नष्ट 
अष्ट कर सकती है इसका भय सदेव बना रहता है। इसी कारण मंत्रियों को अपने 
सहयोगियों से परामर्श लेना अत्यावश्यक है सन्‌ १८०१ में सहाशय पाससंटन 
को इसी कारण अंन्री संडल छोड़ना पड़ा। जब तक संत्री केबिनिट की नीति का 
समर्थन करते रहेंगे, उनको किसी प्रकार का भय नहीं हे । सदि डस पर किसी 
अकार का आधात भी होगा तो सम्पूर्ण मंडल और सभा डसका साथ देगी। 
उसको निकालने से सारा संडल अपना पद त्याग देगा । 


( १३६ ) 


प्रतिनिश्चि सभा के प्रति उत्तरदायित्व--मंत्री सभा के अति उत्तरदायी 
हैं इस प्रकार का कोई ऐसा नियस नहीं है जिसके अनुसार मंत्रियों को अविश्वास 
प्रकूट करने पर यद॒ त्याग करना चाहिये। परन्तु रिवाज़ ऐसा हो गया है कि 
संत्रियों को पद-त्याग करना चाहिये। 

मंडल को निकालने की तरकीबं--( १ ) आय व्यय अजुसान पत्र के 
पेश होते समय सभा किसी मंत्री का वेतन कस करने का प्रस्ताव पेश' कर सकती 
है, मंत्री मंडल रुष्ट होकर पदु-त्याग देता है (२) सभा के केविनेट के किसी 
प्रस्ताव के रद्द कर देने पर मंडल को पदु-त्याग करना पड़ता है। ( ३ ) केबिनेट 
के विरोध करने पर यदि सभा किसी प्राइवेट बिक को पास कर दे तो केबिनेट 
पदु-त्याग कर देता है। ( ४ ) यदि सभा को केबिनेट की नीति ना पसन्द है तो 
वह जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है। गत १०० वर्षों में सभा 
के विरुद्ध _त अकट करने पर केबिनेट को बहुत कम पद त्याग करना पड़ा है । 
बहुधा प्रतिकूल निर्वाचन होने पर ही उसको पद त्याग करना पड़ा है । 

केबिनेट हार खाने पर जनता से अपने पक्ष ससर्थन के लिये अपील करता 
है। प्रधान अंत्री राजा को सभा भंग करके सर्व-साधारण निर्वाचन की आज्ञा देने 
के लिये परामर्श देता है। विरुद्ध सत होने पर वह तुरन्त अपना पद त्याग देते 
हैं ओर निर्वाचित दुल को कास सोंपते हैं । 

मंत्री दल ओर सरकारी कर्मचारी--अत्येक मंत्री के अधीन कई स्थायी 
कर्मचारी होते हैं जो कि मंत्री के निधारित नीति के अनुसार काम करते हैं। कर्स- 
चारियों का पद्‌ स्थायी होने के कारण वह बहुत सी बारीकियों को जानता है। 
इन कर्मचारियों को बदोलत ही शासन की #खला बनी रहती है । यदि सरकारी 
कर्मचारियों का कास सन्‍्तोष प्रद न हो तो संत्री उन पर जुर्माना कर सकता है 
ओर निकाऊ भी सकता है 

सरकारी कर्मचारी की त्रुटि के लिये मंत्री ही उत्तर दायी समझा जाता है 
कोई सरकारी कर्मचारी सभा का सदस्य बनने के लिये उम्मेद्वार नहीं हो सकता । 

इन सिविर सर्विस के कर्सचारियों को अतियोगिता परीक्षा का इम्तिहान 
पास करना पड़ता है। कुछ ऊँचे पदों पर, उनसे नीचे पद वालों को तरक्की देकर 
नियुक्ति की जाती है। इनका वेतन नियत रहता है और क्रमश: तरक्की होती 
जाती है। टर्म समाप्त हो जाने पर इनको पेन्शन सिलती है । 


( परे) 


*-सरदार सभा 


( छिू०ए०४३८ ० ॥.07ठ85 ) 

“यद्यपि अतिनिधि सभा के आदश रूप में होते हुये, सरदार सभा 
अनावश्यक और इस लिये हानिकारक होगी, परन्तु प्रतिनिधि सभा ऐसी हो जैसी 
कि वास्तव में होती है, तो यथेष्ट अवकाश' वाली निरीक्षक सभा यदि आवश्यक न 
भी हो, तो अत्यन्त डपयोगी तो अवइग्र है??-छ ०८८ 8908८०70६४. 

“ढधुप8 8068 #28900. शएरगरिर) तव॑पट९वें ६6 फ्ि0709795 ६0 49ए८ 
ए0 20755 ४728568 70. तंह्भ॑/2०९ ६90. (67९  $76प्रांत 92९ एएछ० 
2॥8077९४४ ; ६80 उलधल- 0 धीला 7089 96. ८5५०908९वं ६0 ६6 ०07- 
#प0708 फ्रीप्रढ826 67 प्रगाताशंवल्त छ0ए67, 6७ए९७0. 07% ६06 599९९ 07 
2 अंगटॉ2 एट27 + ].5. 0॥, 

सन्‌ १६४५९ में इंगलंड में बादशाह का पद तथा सरदार सभा विल्कुछ उड़ा 
दी गई । परन्तु इन ११ वर्षो के अज्ञुभव ने यह प्रमाणित कर दिया है कि दोनों ही 
आवश्यक हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर दूसरी सभा के सदस्य ऐसे 
सुयोग्य अनुभवी और सार्वजनिक हिताभीलाषी हैं जैसे वह वास्तव में होने 
चाहिये। अधिकांश' सरदार बड़े ज़मींदार, या धनी व्यापारी आदि होने के कारण 
आलसी, गेश्त्रय-ओसी और अजुदार हैं ओर अपने अधिकारों की रक्षा करना ही 
अपना कतंव्य समझते हैं । 

इस सभा में कगभग ७०० मेम्बर होते हैं--डनका प्योरा इस प्रकार है;-- 

३--शाही ख़ानदान के छाडे 
२--अधान लाट पादुरी या आकंबिश्ञप” ( 0/८7०४०५४०४ ) 
२४---लछाट पादरों या बिशप' ( 8:5709$ ) 

६१३--संयुक्त राज्य के लाडे 

3८--ड्यूक ( 00:65 ) 

१९---मसारक्विस ( //०:०प75६ ) 
१२४--अर्छ ( 72275 ) 

६४--विस्काउन्द (५;४200४7६ ) 


३७८--बेरन ( 820075 ) 
८ 


( १३८ ) 


4 ६--स्काटलेन्ड के छार्ड--इनका निर्वाचन होता है। 
२८--आयलेंड के छार्ड--इनका जनस भर के लिये निर्वाचन होता है । 
३--न्यायाधीश' ला ( [.49 0705 ) 

सभा में विशेष अधिकार उन्हीं को हैं जो वशांगत होते हैं। यह लोग 
स्वभाव से परिवर्तन-विरोधी होते हैं । नये छाडी को बादशाह बनाता है। खरियाँ, 
नाबालिग, विदेशी, दिवालिये, राज्यद्रोही और अपराधी सरदार नहीं बनाये 
जा सकते । 

खरदार सभा के विशेष अधिकार-- 

(१) भाषण स्वार्तंत्ष्य ( [77०९00797 ० ४०९९८ ) 

(२) दीवानी मासले में गिरफ़्तार नहीं हो सकते 

(३) बादशाह को परामशों देना 

(४) अपराधों के लिये सभा द्वारा ही जाँच होना 

निर्वाचन के समय सरदारों को मताधिकार प्राप्त नहीं हे । 

सरदार सभा का अधिवेशन वेस्ट मिनिस्टर भवन में होता है। इसकी बैठक 
अतिनिधि सभा के साथ होती है। छाड चांसलर (],070 ८97८८०५ ) ही 
सरदार सभा का सभापति बनता है। सरदार सभा की बेठक मंगलवार, बुधवार, 
बहस्पतिवार को होती है। इसका कार्य ७॥ बजे आरम्भ होता है और ८ बजे तक 
समाप्त हो जाता है। कार्य करने के लिये न्‍्यूनतस संख्या ((2५०४००० ) तीन रक्डी 
गई है। क्ानूनी ससचविदे पर विचार करने के लिये तीन सदस्यों की उपस्थिति 
आवश्यक होती है । 

बादशाह की अन्तिस स्वीकृति आ्राप्त करने से पहले सरदार सभा में विवाद 
होता है। अर्थ बिलों का श्री गणेश सरदार सभा में नहीं होता वरन्‌ साधारण सभा 
में होता हे | अर्थ बिलों के अतिरिक्त अन्य सारे विषय दोनों सभाओं में पेश किये जा 
सकते हैं । घन सम्बन्धी विषयों पर कोई अधिकार न होने के कारण मंत्री दुरू पर 
भी कोई अधिकार नहीं है । मंत्री संडल केवल प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी 
है। सरदार सभा को अइनों के पूछने का भी अधिकार है, परन्तु इसका कोई विशेष 
सहत्व नहीं है। तब भी सरकार का काफी प्रभाव पड़ता है क्योंकि सरदार सभा के 
कुछ सदसय सण्डल के, सदस्य होते हैं । 

सरदार सभा को न्याय सम्बन्धी अधिकार भी श्राप्त हैं। छार्ड्स के 


5, 

राजविद्रोइ के अभियोग की जाँच सरदार सभा में ही होती है। लार्डस की सम्पत्ति 
सम्बन्धी विषयों का निपटारा भी सरदार सभा में ही होता है। प्रतिनिधि सभा 
द्वारा चालान किये हुये झुक्तदसों ( ॥7728८7८7८ ) पर फसका देती है 
न्याय छार्ड्स (.2७9 7,0705 ) अपील सुनते हैं । 

लाडंस की कार्य क्र विधि अतिनिधि सभा से भिन्न है। सरदार सभा में 
किसी प्रकार की स्थायी समितियाँ नहीं हैं । तीसरी दफ़ा बहस होने के लिये सारी 
सभा डपस्थित रहती है। सरदार सभा के संशोधन अस्ताव प्रतिनिधि सभा पर 
निणंयार्थ भेजे जाते हैं । 

सरदार सभा का सुधार-सरदार सभा के सदस्य वंशागत होने के कारण उनकी 
संख्या सदेव बढ़ती जा रही है “इन सदस्यों को देश की किसी श्रेणी का सदस्य 
नहीं कहा जा सकता । १५ वर्ष हुये इनकी संख्या केवल २०० थी । अब छगभग 
७०० के है । 

सन्‌ १९०९ में प्रतिनिधि सभा का सरदार सभा से इतना विरोध बढ़ गया 
कि सरदार सभा में सुधार करने की आवश्यकता पड़ने लगी । इस वर्ष अर्थ संत्री 
मि० लछायड जार्ज ने आयव्यय अनुमान पत्र में पृथ्वी कर छूगाने का प्रस्ताव पेश 
किया । इस बिल के अज्जुसार प्ृरथ्वी-पतियों को भारी क्षति पहुँचने की सम्भावना 
थी । इस कारण सरदार सभा ने इस बिल को अन्य विलां सहित रद्द कर दिया 
प्रतिनिधि सभा ने सरदार सभा की इस कार्यवाही को जअवेध घोषित किया। 
सरदार सभा अड़ी रही | प्रधान को अब केवल एक चारा रह गया था--देश से 
प्रार्थना ( 899८2] 00 ६6 ४9६०7 )। सन्‌ १९१० के प्रारस्भ में सर्वे साधारण 
निर्वाचन हुआ । इन दिनों सरदार सभा के अधिकारों को कप्त करना ही एक मुख्य 
प्रक्ष था| निर्वाचन के समय उदार दुल वालों की जीत हुईं, विछ कामन्स ने पुनः 
पास किया, सरदार सभा ने इस समय आना कानी न की । 

उदार दुल वाले इससे कब सन्‍्तुष्ट होने वाले थे, उन्होंने सरदार सभा के 
अधिकार कम करने के लिये अतिनिधि सभा में अस्ताव पेश किया । इस बिल के 
चार मुख्य अंग थे :--- ) 

( $ ) प्रतिनिधि सभा में अर्थ बिछ॒ पास हो जाने के बाद वह एक सास 
. बाद कार्यान्वित हो जाने चाहिये। 
( २ ) अतिनिधि सभा ने अर्थ सम्बन्धी बिलों की व्याख्या की, यदि इस 


( १४० ) 
में कुछ मतभेद हो तो साधारण सभा का सभापति ही इसका निर्णय करेगा । 
( ३ ) कोई बिल प्रतिनिधि सभा के तीन बार स्वीकृत होने पर सरदार 
सभा के विरोध करने पर भी पास समझा जायगा ओर बादशाह के हस्ताक्षर प्राप्त 


कर लिये जायेंगे। 
( ४ ) पालियामेन्ट का निर्वाचन सातवें वर्ष के बजाय अति पाँचवत्रें वर्ष 


होगा । पालियासेन्ट थदि आवश्यक समझे तो अपने कार्य काल की वृद्धि भी 
कर सकती है । 

यह पालियासेन्ट बिक छा्ईस के सम्नक्ष उपस्थित किया गया। छाड्स ने 
दूसरा साधन अख्तियार किया । अतिनिधि सभा की धमकी देने पर लाडंस ने बिल 
को जैसा का तैसा झात लिया। वोट के दिन बहुत से सरदार अनुपस्थित रहे, थोड़े 
से बहुमत से ही बिछ पास हो गया। सन्‌ १९११ का पालियामेन्ट से इंगलेंड की 
शासन पद्धति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है । 

लाड्स के अधिकारों को न्यून करने के अतिरिक्त डनकी बनावट में भी 
परिवर्तन करने का प्रस्ताव पेश किया गया हे | संकीर्ण दुल ने भी एक बार वंशागत 
सरदारों की संख्या कम करने का अस्ताव पेश किया था । सन्‌ १९०५ में जब कि 
दोनों सभाओं का झगड़ा हो रहा था, उस समय लेन्सडाउन प्लान ( |,8750 0८77० 
?]9४ ) ने यह बताया कि सरदार सभा में ३३० सद्स्य होने चाहिये--कुछ सरदार 
और कुछ अन्य पुरुष । डदार दल ने इसको न साना अन्त को ब्राइंस कमेटी की 
स्थापना करके उसका निर्णय साँगा गया । उसके तीस सदस्य थे, आधे अतिनिधि- 
सभा में से चुने गये और आधे सरदार सभा में से । 

ब्राईंस कमेटी ने सन्‌ १९१८ में अपनी रिपोर्ट पेश की । डसने थह तथ 
किया कि सरदार सभा का साइज़ कम कर देना चाहिये | इसके ह मेम्बर सरदारों 
में से चुने जाने चाहिये और अतिनिधि सभा को है चुनने चाहिये। इन सदस्यों का 
कायथ काल बारह वर्ष होना चाहिये। हर चोथे वर्ष ३ मेम्बर पदु छोड़ने और डनकी' 
जगह' नये रक्‍्खे जाने चाहिये। यदि किसी विषय पर दोनों सभाओं में सत भेद होवे 
तो दोनों सभाओं के तीस तीस अतिनिधि संयुक्त बैठक करके झगड़े का निपटारा 
करें | यह रिपोट ज््यादृह पसन्द न आईं । 

अन्य तरकीबे भी पसन्द न आई'। सरदार सभा का सुधार नहीं हो सका 
है । जैसा था वैसा रहा । 


( १8१ ) 


६-प्रतिनिधि समा 


( नि0प्४९ ० (ए०णश्मत्ा008 ) 

पालियामेन्ट इंगलेंड की उच्चतम क्ानूनी संस्था है। व्यवस्थापिक सभाओं 
में यह सब से पुरानी है, बहुत से देशों ने इसका अनुकरण किया है इसी लिये इस 
को “पार्लियामेन्टों की जननी?” ( (०६7९८ ० ?2#%77९755 ) कहते हैं । 

बारहवीं शताब्दी से पहले राजा स्वयं नियम बनाता ओर बनवाता था, वह 
स्वयं ही कर लगाता था । बारहवीं शताब्दी में कुछ बड़े बड़े छोगों में यह भाव फैला 
कि कर निर्धारित करने का अधिकार डच्हें ही होना चाहिये, बादशाह को नहीं। 
कुछ काल बाद उन्होंने सर्वेसाघारण को भी अपने पक्ष में मिला छिया और अन्त को 
सन्‌ १२१५ ई० में भ्रजा ने जोन बादशाह के ऊपर विजय ग्राप्त को ओर उससे 
“सेगना कार्टा? ( )७809 ०97:8 ) नासक अधिकार पत्र छेलिया। इस पत्र के 
अनुसार पृथ्वी-पतियों की ओर सर्वंसाधारण की सभायें होनी चाहिये थीं । 

निधाचकों की योग्यता ( (2ए4॥7#८४४०४ ई07 ए०८७८४४ )--ई गलेंड में 
संघ दो तरह के हँ--( १ ) साधारण और ( २ ) विश्वविद्यालय । सूची प्रतिवर्ष 
तथ्यार की जाती है, ओर कोई निर्बाचक दो से अधिक संधों से मत नहीं दे सकता । 

सूची में नास लिखाने के लिये निर्वाचकों की अयोग्यता नहीं होनी चाहिये। 
जो पुरुष दस पोंड और खत्री पाँच पॉोंड किराये वाले सकान में छः महीने तक 
रहा हो वोट दे सकता है । 

विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट ( 5:209०६८ ) जिनकी अवस्था २१ वर्ष की है 
वोट दे सकते हैं । 

स्त्रियों को मताधिकार--उन्नीसचीं शताब्दी में स्रियों को मताधिकार देने 
का प्रश्न उठा । जान स्टुअट मिल ने ख्रियों को सताधिकार देने के सम्बन्ध में अनेकों 
पअतिभाशाली लेख लिखे। साठ वर्ष तक कुछ न हो सका । आन्दोलन बढ़ता गया । 
पालियामेन्ट में कई बार प्रस्ताव पेश हुये, परन्तु पास न हो सके | बहुत से राज- 
नीतिज्ञ स्त्रियों के पक्ष में हो गये | महा-युद्ध में खत्रियों की सेवा से सन्तुष्ट हो कर 
सन्‌ १९१८ में डनको सताधिकार दिया गया। सन्‌ १५१८ में तो तीस वर्ष की 
अवस्था वाली स्त्रियों को सताधिकार मिला और दस वर्ष बाद पुरुषों के समान इन 
को भी अधिकार प्राप्त हो गया | 


( १४२ ) 

निर्वाचकों की अयोग्यतायें--निम्नल्िखित वोट नहीं दे सकते :-- 

( $ ) नावाछिण, सरदार, विदेशी ( सिवाय उनके जिन्होंने कुछ शर्तें 
पूरी की हैं ) और पागल ( [7ए४3, 4,0:45, #0:श87०:४ बपर्व "प्रर४०५ ) । 

( २ ) फ़ोज़दारी या राजद्रोह के अभियुक्त ( 7८095 ) । 

( ३ ) निर्वाचन के कप्नचारी ( 06678 (०्मवंप्रट्फंधड  शिटघ00 
>प08778659 ) । 

( ४ ) जिन छोगों ने निर्वाचन नियमों को भंग किया है। निम्नलिखित 
ध्यक्ति उस्मेद्वार नहीं हो सकते ;-- 

( $ ) जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं है । 

(२) यादरी ( (.॥०४४७77९४ 93794 375870]05$ ) । 

( ३ ) दिवालिये ( 830ए८०४$ ) । 

( ४ ) कर्मचारी जज ओर पेन्शन पाने वाले । 

( ७५ ) सरकारी ठेकेदार, शेरिफ़, और निर्वाचन अफसर । 

सन्‌ १८८३ के नियमानुसार निर्वाचन के समय के अनुचित व्यवहार रोके 
जा सकते हैं। 

( $ ) रिइवत और दावत देना, अकारण प्रभाव डालना, झूठे नाम से कास 
करना अपराध है (5८9९४४ए, 4९8४८४8, 07278, £078०7:9 ) 

(२ ) निर्वाचकों के ऊपर सात पेंस से अधिक ख़र्चे नहीं करना चाहिये । 

( ३ ) अस्मेदवारों को निर्वाचन का पूरा हिसाब सरकार को देना चाहिये। 

( ४ ) निर्वाचन नियमों को भंग करने वाछे। 

इतने कठोर नियस होने पर भी अपराधों की संख्या कसम नहीं हुई। 
क्यांकि कोई भी दंड दिलाने की दरख्वास्त नहीं देता । 

प्रतिनिधि खा का खसंगठन--इसके ६१७५ सदस्य हैं । ४९३ इंगलेंड 
और वचेल्ज़ के हैं, ७४ सकाटलेंड के ओर ४८ उत्तरी आयहलेैंड के। निर्वाचन प्रति 
पाँचवें वर्ष होता है। इसकी कार्य काछ अवधि बढ़ाई और घटाई जा सकती है । 
पल्येक सदस्य को भाषण-स्वातंत्य प्राप्त है, वह दिवानी के सामलों में गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकता। सन्‌ १९११ से पहले खदसयों को वेतन नहीं मिलता था अब 
उनको ४०० पों० प्रति वर्ष सिलता है । 

यहाँ पर निर्वाचन विधि एक केन्द्र एक अतिनिधि के हिसाब से होता है । 
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यहाँ पर अजुपातिक निर्वाचन विधि काम में नहीं छाई गई। इसके गुण दोष 
हस पहले लिख चजुके हैं। उस्मेदवारों को निर्वाचकों से समय ससय पर मिलते 
रहना चाहिये और उनको पार्लियामेन्ट की कायवाही को समझना चाहिये । 
उनसे आवश्यक विषयों पर उनकी राय भी लेनी चाहिये। अतिनिधि कहना 
साने या न साने, वह इसमें स्वतंत्र हैं। अकसर लोग निर्वाचन समाप्त हो जाने 
पर अपना दुल बदल देते हैं, परन्तु कुछ ज्ञानवान लोग निर्वाचकों से इसके लिये 
परामश लेते हैं । 

प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी:-- 

( १ ) सभापति (5/9८४६८८) 

( २) कमेटियों का सभापति तथा अ्रतिनिधि सभा का उपसभापति । 

(३ ) प्रतिनिधि सभा का क्ूक ((:०7£) 

सभापति केवल सभा का सुचारु रूप से कास करता है, और समान सत 
होने पर ही वोट देता है (?:८भंठरे९०६ 95 77९72ए 3 ८३४४४०४ ४०८८) । सदस्यों 
को उसकी आज्ञा साननी पड़ती है, यदि वह ऐसा न करें तो अवक्ता उनको निकाल 
सकता है । उसका निर्णय अन्तिस है | उसको ५००० पॉड वार्षिक वेतन मिलता है । 

कसेटियों का सभाषति सन्‍्त्री दल हारा नियुक्त किया जाता है । वह कमेटियों 
में अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करता है, और सभा का उपसभापति होता है । 

क्लक अतिनिधि सभा का स्थायी कर्मचारी होता है, वह प्रतिनिधि सभा 
की रिपोर्ट रखता हे और उसको प्रकाशित करता है । 

सभा की कमेटियाँ--( १ ) प्रतिनिधि सभा की सब से सहत्वपूर्ण कमेटी 
'पूर्ण सभा की कमेटी! ( (0६८०४ ० ८7९ जर०७ ) होती है। इसका 
अध्यक्ष उपसभापति होता है | यह अपने कार्य के अनुसार नाम ग्रहण करती है । 

( २ ) सिलेक्ट कमेटी ( 50[०८६४ (१077777:६22 ) इसके १५७ सदस्य होते 
हैं । और क्ानूनी ससविदों पर विचार करती है । 

( ३ ) छः स्थायी कमेटियाँ ( 5६894 8 (0079777::०० ) है। इसमें ६० 
से ८० तक मेम्बर होते हैं ओर कानूनी ससविदों पर निर्णय करती हैं । 

( ४ ) नियुक्ति कमेटी ( (2070777::०९ ० $८९८०४०४ ) इसके ११ सद्स्य 
होते हैं और स्थायी कमेटियों के सदस्यों को नियुक्त करती हैं । 

प्रतिनिधि सभा के सदस्य संत्रियों से प्रइन पूछ सकते दें, और प्रस्ताव पेश 
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कर सकते हैं । विभाग का खर्च कम कर सकते हैं और झन्त्रियों का वेतन घटा सकते 
है । मन्त्रीदल की शक्तिदिन दिन बढ़ती जा रहीं है। प्रधान सनन्‍्त्री अपनी 
इच्छाजुसार कास कर सकता है यदि वह अपने सदस्यों को एकता के सूत्र में बाँध 


कर रखता है | 


७- प्रतिनिधि सभा का कार्यक्रम 


प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या ६१५ है, परन्तु बेठने योग्य स्थान 
केवल ३६० के लिये है | इनके लिये भी बेंच हैं। सभा के भवन के ऊपर के दो 
बरासदों में सो सदस्य बेढड सकते हैं। उपस्थिति बहुत कम रहती है और जगह 
खाली पड़ी रहती है । चालीस सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होता है | यदि 
कभी प्रवक्ता का इस कम्मी की और ध्यान आकर्षित किया जाता है तो घूमते हुये 
सदस्पों को घंटी द्वारा सूचना दी जाती हे । 

वोट गिनने की प्रथा--किसी अस्ताव पर विवाद हो जाने के पश्चात वोट 
गिनी जाती है। प्रवक्ता हाँ” या “नहीं! कहने को कहता है । इसी के अनुसार चह 
अपना विचार प्रकट करता है । किसी सदस्य के प्रवक्ता के कथन विरोध करने से 
पुन: मत लिया जाता है । अब भी विरोध करने पर हाँ पक्ष वाले दाये कमरे में 
जाते हैं और न पक्ष वाले बाय ओर के कमर में। सदस्यों के नाथ लिख लिये जाते 
हैं तदुपरानत अंतिम निर्णय किया जाता है। 

प्रतिनिधि सभा अपना प्रवक्ता का निर्वाचन करने के पश्चात सरदार सभा 
भवन में बादशाह का भाषण सुनने के लिये बुछाई जाती है । बादशाह अपने भाषण 
में केबिनेट की नीति बतलाता है जिसके जजुसार उस वर्ष में कार्य होता है । तदुपरान्त 
अवक्ता इस भाषण को प्रतिनिधि सभा में पढ़ता है और इस पर विवाद होता है। 
और इस पर सत लिया जाता है । यदि सत भाषण की नीति के विरुद्ध हो तो मंत्री 
मंडल को स्तीफा देना पड़ता है । 

सभा की बेठक सोमवार, संगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार को पौने तीन बजे 
से साढ़े ग्यारह बजे रात तक होती है, जावश्यक कार्य होने पर इसके बाद भी जारी 
रह सकती है । बीच में सवा आठ बजे पन्द्रह सिनट के लिये जलूपान की छुट्टी होती 
है | झुक्रवार के दिन बेढक केवल ५ तक रहती है। शनिवार और रविवार को 
छुट्टी रहती है । द 
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सभा का कार्य आरस्मभ होने से पहले प्रति दिन ग्रार्थना होती है, तत्पश्चात्‌ 
अवक्ता अपना स्थान अहण करता है, और जनता को दरख्वास्तें पेश की जाती हैं 
इस काम में पन्‍्द्ह मिनट छगते हैं। तदुपरान्त प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनका उत्तर 
पोने चार बजे तक सिलना चाहिये | अन्यथा वह ओर कार्यवाही के साथ प्रकाशित 
किये जाते हैं । अश्न पूछने के लिग्रे सदस्यों को पहले से सूचना देनी चाहिये। अश्नों 
का उत्तर सनन्‍्तोषपद न होने से और जनता के लिये हितकर होवे तो कोई 
सदस्य सभा को स्थगित (8 ०4]0०:४77००८) करने का अस्ताव पेश कर सकता 
है। यदि उसी दिन यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तो उस विषय पर उसी 
दिन ८॥ बजे बहस होती है। अमतौर से ७ बजे के वाद अस्तावों पर निर्णय 
होता है। 

साल भर में १०० दिन काम होता है अर्थात्‌ उसकी दो सो बेठकें होती हैं 
जिनमें अधिकतर खझंत्री मंडल के अस्ताव उपस्थित किये जाते हैं । केवल ३० 
बैठकों में आइवचेट सदस्यों का काम हो सकता है। समयाभाव के कारण सारे गेर 
सरकारी सदस्यों के अ्रस्ताव पर निर्णय होना कठिन है, इसलिये चिट्ठी (॥,0६६०८ए ) 
डालकर यह पता चलाया जाता है कि किन किन प्रस्तावों पर निणेय होगा । 

मसविदे अर्थात्‌ बिल--( 875 ) तीन अकार के होते हैं। (१) 
क़ानूनी ससविदे ( घन के अतिरिक्त ), ( २) धन सम्बन्धी, (३ ) स्थानीय तथा 
व्यक्ति यत । मंत्री मंडल के प्रस्तावों के लिये दिन आसानी से निर्दिष्ट कर लिये 
जाते हैं। अन्य सदस्यों को चिट्ठी डालने पर उनका नास आ जाय तभी सौफ़ा 
मिलता है। ग़ेरसरकारी सदस्यों को अपने ससविदे के लिये पहले से सूचना 
देती पड़ती हे । 

प्रथम वाचन' ( ॥775 ९४०१४४ ० ५४ ४९ शा! ) पहले दिन केवरू सस- 
विदे का शीर्षक पढ़ा जाता है, उस पर बहस नहीं होती पर अज्लुसति प्राप्त हो 
जाती है । ओर उसके द्वितीय वाचन के लिये तारीख़ निश्चय की जाती है। 
उस दिन मसविदे के सिद्धान्त पर बहस होती है, परन्तु संशोधन उपस्थित नहीं 
किया जा सकता । यदि अस्ताव उस दिन बाद न पास होवे तो कुछ दिन बाद 
फिर रखा जाता है। जो सदस्य ससविदे के लिये सत नहीं चाहते हैं, छः सास 
के लिये उसको स्थगित करा सकते हैं। यदि प्रस्ताव पास हो जाय तो उस मसस- 
विदे के सम्बन्ध में सारी कार्यवाही बन्द कर दी जाती है। 

१५९ 
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द्वितीय वाचन के पश्चात्‌ प्रस्ताव स्थायी कमेटी को भेजा जाता है। अस्ताव 
महत्वपूर्ण हो तो यह 'पूरी सभा की कमेटी” या सिलेक्ट कमेटी? के पास भेजा 
जाता है| कमेटी घाराओं और शहादत पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देती हे। 
कमेटी में संशोधन भी किये जा सकते हैं । इसको कमेदी मंज़िल ( (20709777:56० 
5६98० ) कहते हैं। तदुपरान्त कमेटी की रिपोर्ट अतिनिधि सभा के सामने 
रखी जाती है और सम्पूर्ण प्रस्ताव पर बहस होती है । इसको रिपोर्ट संज़िल 
( १०००:४ $59 ४० ) कहते हं। 

सब धाराओं घर विचार हो चुकने के पश्चात्‌ यह अस्ताव किया जाता है 
कि यह ससविदा स्वीकार किया जाय। यह ससविदे का तीसरा वाचन होता 
है। इस सम्यय कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता । अन्तिस बार स्वीकार 
होने के बाद प्रस्ताव सरदार सभा के पास भेजा जाता है। 

सरदार सभा में भी अतिनिधि सभा की भांति, प्रथम वाचन, द्वितीय 
वाचन, तृतीय वाचन होता है। कमेटी मंज़िलठ और रिपोर्ट मंज़िल भी होती हैं । 
सरदार सभा की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर बादशाह के पास हस्ताक्षराथ यह 
प्रस्ताव भेजा जाता है। तदुपरान्त बिल ऐक्ट का रूप अरहण करता है। सरदार 
सभा यदि संशोधन करे तो अतिनिधि सभा. उन पर निर्णय करती है । यह संशोधन 
प्रतिनिधि सभा को स्वीकार हो तो हस्ताक्षरों के लिए बादशाह के पास जाता है । 
यदि स्वीकार न हो ओर सरदार भाग्यह करें तो अगछे अधिवेशन तक के लिए बिल 
स्थगित किया जाता है। इस अवधि के बीतने पर प्रस्ताव पुनः सारी झंज़िलें तय 
करता है और सरदार सभा में पहुँचता है। सरदार छोग अब भी बस में न आवें तो 
फिर अगले अधिवेशन के लिये ग्स्ताव स्थगित किया जाता है। इस अधिवेशन में फिर 
अस्ताव को अ्रतिनिधि सभा की सारी संज़िलें तय करनी पड़ती हैं। इस बार सरदार 
चाहे रवीकृति दे या न दे, प्रस्ताव बादशाह की हस्ताक्षर आ्राप्ति के लिए भेजा जाता 
हे। परन्तु झर्त यह है कि इस बीच में दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जानी चाहिए । 

इससे यह स्पष्टतया विद्ति होता है कि सरदार सभा ज़्यादह से ज़्यादह 
साधारण अस्ताव को दो वर्ष तक के लिये मुल्तवी कर सकती है । 

धन सम्बन्धी कानूनी मसविदे--दो प्रकार के होते हैं । 

(6 ) ख़्च सम्बन्धी ( (१०5506%६०१ एप्रफ्ते5 ) और (8 ) कर सम्बन्धी 
( 997०6 ह7 ) 
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6&--प्रति वर्ष झ्ाचे सास में पूरी सभा की कमेटी में ख़चे प्रस्तावों पर 
विचार होता है। यह प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। सदस्य ख़चे 
कम करने का प्रस्ताव कर सकते हैं । खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर यह 
प्रस्ताव आस-कमेटी के पास सत्रीकृत होने के लिये भेजा जाता है। प्रतिनिधि सभा में 
यह प्रस्ताव विविध मंज़िलें तय करने के बाद सरदार सभा के पास भेजा जाता है । 
सरदार सभा में सारी संज़िठे तय करता है । सरदार चाहे संशोधन करें, परन्तु वाद- 
शाह के पास उसी रूप में जाता है जिसमें कि प्रतिनिधि सभा ने णास किया है। 

8----अग्रेल झास के आरस्म में अर्थ मंत्री सभा में वजट पेश करता है जिसमें 
कि वह करों की दर घटाने, बढ़ाने या नये कर लगाने का प्रस्ताव करता है । कोई 
सदरय कर घटाने का संशोधन अस्ताव उपस्थित करता है । इस प्रस्ताव के ससविदे 
पर बहस होती है ओर विविध अंज़िलें तय करने के बाद सभा के पास जाता है । 
सरदार सभा के संशोधन किसी महत्च के नहीं होते क्योंकि बादशाह प्रतिनिधि 
सभा द्वारा यास किये हुये अस्ताव पर ही हस्ताक्षर करता है । 

सरदार सभा से धन सम्बन्धी विषयों में परिवर्तन करने का अधिकार सन्‌ 
१९१९ के क़ानून से छीन लिया गया है । 

स्थानीय या व्यक्तिगत मसवबिदे ( .0८४7 0: ?९४४०४9० 5 )--जो 
प्रस्ताव के किसी विद्येप स्थान या कम्पनी से सम्बन्ध रखते हैं | सदस्य इसके लिये 
दर्ण्वास्त देते हैं जिसकी जाँच ख़ास अफसरों द्वारा होती है।डनकी जाँच के 
अनुसार अस्ताव का प्रथम्न वाचन ओर शैक्ली पर ग़ोर करने के पश्चात ह्वितीय दाचन 
होता है। स्थानीय कमेटी ससविदे पर गोर करती है जो कि गवाहों की शहादत 
के अनुसार अपनी रिपोर्ट देती है। अतिनिधि सभा कमेंटी की रिपोर्ट पर विचार 
करती है | इसके बाद ससविदा सरदार सभा के पास विचारार्थ भेजा जाता है और 
वह सारी संज़िलें तय करता है । यदि सरदार सभा को खीकार हो तो प्रस्ताव 
बादशाह के पास भेजा जाता है, यदि न पसन्द हो तो रद कर दिया जाता है । 

ऐसे ससविदे बहुत कस पेश होते हैं क्योंकि बहुत व्यय करना पड़ता है । 

कमेटी के अव्प दुछ सदस्य अपनी झत-भेद-पत्रिका (२०६८७ ०६ 7075520 8) 
पेश करते हैं।या कुछ सदस्यों की दो रिपोर्ट हो जाती हैं एक अल्प सत 
( (४07६9 ); दूसरी बहुसत ( )/५]०70ए ), कमेटियाँ अकसर शिफ़ारिशं भी 
करती हैं जिनके अनुसार कानून बनना चाहिये | 


( १४८ ) 
८-राजनैतिक दलबन्दी 


(?०ाएटनों ?7०77०5 ) 
“दलों का होना अत्यावश्यक है। संसार के सभरत स्वतंत्र देशों में वह 
. अनिवाय समझी गई है। किसी ने भी यह नहीं कहा कि अतिनिधित्व शासन 
उनकी अनुपस्थिति में भी हो सकता है । वह देश के हित के छिये राभदायक है 
आर शान्ति स्थापन करती है । डनके दोष अन्य दोषों को दूर करते हैं |?! । 
“--+7.07 8/ए८2९ 

सोलहवी शताब्दी तक इंगलेंड में कोई दुल न था। राजा की आज्ञा उल्लंघन 
नहीं की जा सकती थी | तब कोई भी विरुद्ध सत अकट नहीं कर सकता था। 
पालियामेन्ट के अधिवेशन बहुत कम होते थे । सदस्यों को संगठित होने का अवसर 
नहीं मिलता था। बादशाह अपने ही आदुभियों को मंत्री छुनता था दूसरे लोग 
शासन के कार्य से अनभिज्ञ रहते थे । 

बादशाह अपने अधिकारों को ईइंइवर दत्त समझते थे। विशेष कर स्टुअट 
वंदज तो अपने को ईंइवर के ऐल्ची बताते थे | पालियामेन्ट इसकों कब सहन कर 
सकती थी । उसका सत था कि राज्य को सारे अधिकार पार्लियामेन्ट के द्वारा प्राप्त हैं। 
सन्‌ १६४१ के गृहयुद्ध में पालियामेन्ट की विजय हुईं । दो दलों की उत्पत्ति हुई-- 
पालियामेन्ट समर्थक ओर राजा के पक्षपाती । कुछ काल तक प्रजापक्षियों की 
नाक ऊँची रही । क्रासवेल की झत्यु के अनन्तर राजा के समर्थकों की संख्या बढ़ 
गई ओर चार्त्स द्वितीय राजा बनाया गया। पालियासेन्ट के कुछ सदस्य जेम्स 
द्वितीय को निकालना चाहते थे। इसी लिये पालियासेन्ट में श्रस्ताव पेश किया 
गया, दोनों दलों में विरोध बढ़ गया--जेम्स के तरफ़दार 'टारी” ( ]'०7५ ) कहलाये 
जाने लगे और उसके विरोधी 'हिग! ( छ!78 )। 

सन्‌ १७१४ में जाज प्रथम के अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्न होने के कारण 
बडुसत दूर से वाल्पोल प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त किये गये । आप ही इंगलेंड 
के सर्वे प्रथम अधान मंत्री थे। जार्ज तृतीय के शासन काल में असरीका अपनी 
खतंत्रता के युद्ध में विजयी हुआ । उसके विरोधी टोरी दर का अभाव घट गया 
और हिंग छोग आगे बढ़े । 

सन्‌ १७८९ में ऋन्‍्स की राज्य कान्ति आरस्भ होते ही हिंग दुरू का प्रभाव 


( १४९ ) 


क्षीण होने लगा, टोरी दुछ आगे बढ़ा आर नेपोलियन के पतन तक शासन की वाग- 
डोर अपने हाथ में रक्‍्खी उसके बाद छ्विग छोग फिर आगे बढ़े और सन्त १८३२ में 
रिफ्रा्म ऐक्ट पास कराया। 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरभ्भ सें 'हिग! और 'टोरी” लिवरल ओर कनज़र्वेटितव 
(49679 ) डदार ( (१07527ए३८ए९ ) अज्ञुदार कहलाने छगे। लिबरलू लोग 
सुधार चाहते हैं, कनज़वेंटिंच लोग जो अ्था है उसी को रखना चाहते हैं । 

उज्जीसवी शताब्दी के अध्य में सज़दूर दल ( .29007 ?४7:ए ) का जन्म 
हुआ । इस दल के पक्ष-पात्तियों की नीति साम्यवादी ( 502४|5६ ) है और थे सह- 
कारी समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। वह सरकार द्वारा उद्योग धन्धों का 
नियम्त्रण किया चाहते हैं।सन्‌ १८८७ से ही उनके सदस्य पालियामेल्ट में 

" जाने छगे | 

सन्‌ १९२४ में सज़दूर दुछ ने अपना संडल बनाया। परन्तु पालियासमेन्ट 
में यथेष्ट संख्या न होने के कारण ग्यारह महीने के बाद ही पद छोड़ना पड़ा | तदु- 
परानत अजुदार दुल ने संडल बनाया। सन्‌ १९२९ के निर्वाचन के बाद मज़दूर दल 
ने पुन: संडल बनाया | नवम्बर सन्‌ १९३१ में निर्वाचन के बाद राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना की गई । इसमें कई दलों का संघ है, परन्तु अजुदार दुल की संख्या 
अधिक है। सज़दूर दुल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री रामसे मेकडानेल्ड ( ॥२७॥058ए 
(४८०००र्था व ) अपना दुलू छोड़ कर इघर आ सिले हैं । 


€-न्यायात्नय 
([.०5ण बाते पट (०प-०& ) 
“(किसी स्वतंत्र सज्ुुष्य को न तो गिरफ्तार किया जायगा, न देश निकाला 
दिया जायगा, न किसी अ्रकार की क्षति पहुँचाई जायगी, न डसको न्‍्यायालूय ओर 
सरदारों की आज्ञा बिना सज़ा दी जायेगी । किसी को न्याय से वंचित नहीं रखा 


जायगा---39 2709 (-9709 - 

“छोगों के लिये कुछ स्वतंत्रता नहीं होती, यदि न्याय शक्ति व्यवस्थापक 
तथा शासन शक्ति से प्थक न रक्‍्खी जाय!---)0790९४०7८प । 

न्याय काय की विशेषताय---( १ ) समस्त अपराधों के लिये साधारण 
न्यायालय है, किसी अपराध के लिये विशेष न्यायालय नहीं हैं। बादशाह ओर सन्त्रियों 


( १०० ) 
के मुकदमे भी इन्हीं साधारण अदालतों में होते हैं । वेयक्तिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप. 
होने पर भी इन्हीं न्यायालयों में मुक्तदसा होता है। 

(२ ) बादशाह छाड़े चांसलर की सिफ़ारिश से न्यायाधीशों को नियुक्त 
करता है। न्यायाधीश तब तक पदच्युत नहीं किये जा सकते जब तक कि वे 
नेक्रचलनी से कास करते रहते हैं । इसी कारण न्याय कार्य इंगलेंड में स्वतंत्रता से 
होता है और शासकों का प्रभाव नहीं पड़ने पाता । 

( ३ ) फ़ौजदारी के सुक्तदमें और कुछ दीवानी के झुक्तदसों का विर्णय “जूरी' 
( [ए:7७ ) के अबुसार होता है। न्यायाधीश पाँच या सात पंचों को चुन लेते 
हैं जो कि मुकदमें के अन्त सें अपना सत अ्रकट करते हैं। इन्हीं के निर्णय के अजु- 
सार न्यायाधीश अपना फ़ेसला सुनाते हैं। इससे अन्याय होने की संभावना 
जाती रहती है। 

फ़ोजदारी मुकदमें-- ( $ ) फ़ोजदारी का झुक़दसा चलाने से पहले अफ़- 
सर को ठीक तौर से जाँच करनी पड़ती है । 

( २ ) मुजरिस को दोषी ठहराने का भार अभियोग चराने वाले पर है । 

(३ ) यदि अभियुक्त जूरी के किसी पंच को निष्पक्ष समझे तो मसुक्तदसा 
शुरू होने से पहले आपत्ति कर सकता है | 

(४ ) सुक़दसा खुली अदालत में होता हे और गवाहों के बयान शपथ देकर 
लिये जाते हैं । 

(५ ) जूरी का निर्णय अन्तिम होता है; और फ़ेसलछा क़ानून की. सीझा में 
होना चाहिये। | द 

ऊपर लिखी विशेषताओं के कारण फ़ौजदारी के मुक्कद॒सों में अन्य देशों की 
अपेक्षा अधिक न्याय होता है। 

इंगलेंड की सब से बड़ी अदालत को सुप्रीम कोर्ट ( 5५97८77० (007६ ) 
कहते हैं | इस अदालत के दो भाग हैं :--(३) हाई कोर्ट--इसमें बीस न्यायाधीश 
होते हैं । इसमें दीवानी, व फ़ौजदारी के मुक्तद्सों पर विचार होता है। हाई कोर्ट 
नीचे की अदालतों की देख रेख करता है और उनके फ़ेसलों की अपील सुनता है। 
(२) अपील को्े ( (0007६ ० ७७9८४ )--इससें नो न्‍्यायाधीजझ् होते हैं । यह 
हाई कोर्ट के और ख़ास ख़ास नीचे की अदालतों के फैसलों को सुनता है । 

अपील कोट की अपील सरदार सभा में होती है। इसके लिये अटारनी जन- 


हा.) 


रलू ( ॥ ८८0:77८ए (67८४० ) की अनुमति प्राप्त कर छेना परसावश्यक है । ब्रिटिश 
उपनिवेशां तथा आधोन देशों की अपील प्रीवीकोन्सिक की न्याय समिति में 
होती है । 
न्यायालयों को पालियामेन्ट द्वारा निर्शित नियमों को अवेध घोषित करने 
का अधिकार प्राप्त नहीं है। पालियामेन्ट के ऐक्टों के अर्थ समझने में सतसेद होने 
४ हक हे ञ अक5 ह+ जी] ्‌ ५ 
पर न्यायालय अपना अर्थ छगया सकते हैं ओर यही अर्थ सर्वभान्य ओर शिरोघाय 
समझे जाते हैं | 


१०-स्थानीय शासन 


(8,0८७ह (90ए८४म76८7४४ ) 

'स्वाधीन राष्ट्रों की शक्ति नागरिकों की स्थानीय समितियों पर निर्भर 
है?) ॥०८१प०एा!०. 

“इग्ड की स्वतंत्रता का मुख्य कारण हैं उसकी स्वतंत्र संस्थार्य । सेक्‍्सन 
लोगों के काल से अंग्रेज़ नागरिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा उसके कतेब्यों का 
भरी भाँति सनन कर रहे हें---8]५0:5६07८. 

स्थानीय कार्य सुगसता अथवा सुचारु रूप से करने के लिये ब्रिटिश संयुक्त 
राज्य के मित्र सिन्न भाग--इंगलेंड, स्काटलेंड, वेबज़ और उत्तरी आय्ैड---काउन्टियों 
में बटे हुये हैं। कुछ बड़े शहरों को ही काउन्टी बना दिया गया है, उनको 'काउन्टी 
बरो! ( (:००८७४ए 50:०ए४ ) कहते हैं। अत्येक काउन्टी में अबन्ध कार्य के 
लिये काउंटी कोन्सिक होती है। प्रत्येक कान्‍दी आस, नगर और स्थुनिसिपेलिटी में 
विभाजित होती है। अत्येक विभाग की एक प्रथम कोन्सिक होती है । आम ज़िले 
पेरिशों ( ?2८६08७ ) में भी विभक्त हैं | पेरिशों में पेरिश कोन्सिल होती है । 

काउन्टी कोन्सिछ--काउन्टी में अत्येक ज़िले से साधारण सद॒स्य अति 
तीसरे वष चुने जाते हैं । सदस्यों की संख्या काउन्टी के विस्तार पर निर्भर है जो कि 
२८ से १४० तक होती है । कोन्सिल के सदस्य कुछ एल्डरमेन ( ७0९/77८० ) 
छ वर्ष के लिये चुनते हैं । आधे का निर्वाचन हर तीसरे वर्ष होता है । ( निर्वाचन 
में मताधिकार डनको है जो काउन्टी में छः सास तक रह छुके हैं ) । 

काउन्टी कोन्सिक, जिला कौोन्सिक के कास की देख भालऊ करती है और 
डनकी न्रुटियों को दूर करती है। काडन्टी काउन्सिक सड़कों और पुलों की टूट फूट 


( २०२ ) 


का इन्तजास करती है; कृषकों के लिये खेत दिलवाने का प्रयत्न करती है; बच्चों को 
सुरक्षित रखने का अवन्ध करती है; पुलिस का नियन्त्रण करती है; प्राइमरी” भर्थात्‌ 
प्रारम्भिक शिक्षा का अबन्ध करती है ओर उच्च शिक्षा के लिये भी सहायता करती 
है; अस्पताल, सुधार गृह, और पागलख़ानों को दीक तरह से रखती है; विनोद 
स्थानों के लिये लाइसेंस देती है । पशुओं को छूत की बीसारी, पशु, तोल और साप 
( 3(९३४घ४९४०270६5 . &70व ए?ं28785 ); स्फोटक पदार्थ, नदियों को गन्दगी के 
सम्बन्ध के नियमों को भी कार्यान्वित करती है। 

कोन्सिल काउन्‍्टी के लिये नियम बनाती जिनके उल्लंघन के लिये जुर्माना 
होता है । काउन्टी की आय जुर्माने से और “काउन्दीं रेट! करों द्वारा होती है अथवा 
उससे जो कि केन्द्रीय सरकार इसको खर्च के लिये देती है। इसके हिसाब किताब 
की जाँच एक निरीक्षक द्वारा होती है। कौन्सिल अपने कर्मचारियों को स्वयं नियत 
करती है । 

ज़िला कीन्सिल के सदस्य तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। इनमें से ३ 
सद्स्यों का निर्वाचन अतिवर्ष होता हे। छः सास तक अलुपस्थित सदस्यों की जगह 
खाली समझी जाती है। सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता हे। आमंत्रित किये 
जाने पर स्वास्थ्य विभाग का सदस्य भी भाषण कर सकता है । 

ज़िछा काउन्सिल के कतब्य हैं, ज़िले के कूचों ओर गन्दगी की सफ़ाई, 
सड़कों पर छिड़काव, स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करती है, सकानों का मेल ओर कूड़ा 
हटवाती है, नुकसान देने वाले और गनदे पदार्थों को फिकवाती है। कुछ छोटी 
छोटी सड़कों की सरम्भत करवाती है । छूत की बीसारियों को रोकने के लिए सारे 
साधन ह्ूंढ़ सकती हे (?2/९ए८४४०४ ०0 (:07:487005 075295९५), यह गाड़ियों, 
सरायों और सातृण॒ुह आदि का लाइसेंस देती है, मेलों का प्रबन्ध करती है, तथा 
कारखानों में कास का समय नियत करती है । 

नगर---ज़िला-कौन्सिल के कुछ अधिकार ये हैं:--थह स्नानागार और लांडरी 
और वाशिंग फ़ेक्टरी का अबन्ध करती है । अकस्सात आग छगने पर उसको शान्त 
करना, क़साई ख़ानों का स्थान नियत करती है और अपनी इच्छाजुसार उनके लिए 
मकान बनवाती हे और उनका ब्यौरा अपने पास रखती है। नागरिकों की सुविधा 
के लिये ट्रामवे ओर छोटी छाइन बनवाती है अथवा डनकी शिक्षार्थ पुस्तकालय, 
अजायब घर और सावजनिक उद्यान इत्यादि स्थान बनवाती है । 
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नगर ज़िछा कोन्सिल की आय, फीस, जुर्साने ओर ब्रिटिश सरकार से 
काउस्टी द्वारा प्राप्त है। इसको कुछ कर वसूल करने का भी अधिकार है | ग्रास 
जिला कौन्सिल का ख़चचे 'दरिद्व रक्षा करा ( ००७ २४८०५ ) से चलता है । 

म्युनिसिपल कोन्सिलू--जिन बड़े नगरों में काउन्टी कोन्सिल नहीं है, 
वहाँ पर स्थुनिसिपक्त कौन्सिल काम करती है । इनमें मेयर, एलडरमेन और कुछ सदस्य 
होते हैं । साधारण सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्ष के लिये होता है, परन्तु ई का 
निर्वाचन अति वर्ष पहली सितस्बर ( 5६ ०६ 5$07६०7795०८ ) को होता है । 

ऐलडरमेन की संख्या साधारण सदस्यों से इ रहती है । ऐलडरमेन का चुनाव 
साधारण सदस्यों द्वारा छः वर्ष के लिये होता है, परन्तु आधे सदस्य हर तीसरे वर्ष 
अपना पद छोड़ते हैं ओर उनकी जगह नये ऐलडरमेन चुने जाते हैं । मेयर कोन्सिल 
का सभापति होता है ओर $ साल के लिये चुना जाता है। कौन्सिल द्वारा नियुक्त 
कमेटियों का सदस्य मेयर ही बनता है और बरो की न्यायाधीश समिति का सभा- 
पति होता है । मेयर अकारण दो सास तक अनुपस्थिति रहें तो उनकी जगह ख़ाली 
हो जाती है । 

कोन्सिरले 'बरो” ( 8070ए875 ) के लिये डपनियम बना सकती हैं। यह 
बरो की जायदाद की देख भाल करती हैं । दस हज़ार से अधिक जन संख्या वाली 
बरों की प्राइमरी शिक्षा के लिये कान्सिल उत्तरदायी हे। ये बरों बीसारी, खान, 
पान, नाय तोल सम्बन्धी नियमों को कास में छाती हैं । बीस हज़ार से अधिक जन 
संख्या वाली बरो पुलिस विभाग का भी प्रबन्ध करती है। 

पेरिश कोन्सिल--इसमें ७ से १५ तक सदस्य होते हैं, और १५ अग्नेल 
को तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। छः सास की अनुपस्थिति वाले सदस्यों की 
जगह ख़ाली समझी जाती है । कौन्सिल अपना सभापति चुनती है। कौन्सिल जन्स 
रुत्यु का ब्योरा ओर किताबें रखती हे शादियाँ रजिस्टर करती है । कृषिकों को काम 
में लगाने के लिये प्रथ्वी दिलवाने का अ्रयल् करती है । यह गाँव में लाइट, चौकी- 
दारी, क़बस्तान, फ़ाइरब्रिगेड ( आग बुझाने के ऐंजिन ), पाक और अन्य सनोरंजक 
स्थानों का प्रबन्ध करती है। 'दरिंद्र रक्षा कर' में से कोन्सिल अति पोंड में से छः 
ऑस तक खर्च कर सकती है। ग्राम-जिला-कोन्सिल की शिकायत पेरिश कौन्सिल 
कौन्टी कोन्सिल के पास भेज सकती है । 

दरिद्रों और अपाहिजों की सहायता के लिये कुछ दरिद्र ससितियाँ स्थापित 

२० 
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की गई हैं | समस्त समितियाँ एक संरक्षक बोर्ड के अख्तियार में हैं । बोले तीन वर्ष 
के छिये चुना जाता है। परन्तु तृतीयांश हर सार पद त्थागता हे । बोर्ड बस्तर, 
आजीविका इत्यादि का प्रवन्ध करता है। लून्दन का स्थानीय झासन दो संस्थाओं 
द्वारा होता है। (4) लन्दन कारपोरेशन, (२) लन्दुन काउन्टी कौन्सिल | लन्‍्दन 
कारपोरेशन का कार्य कार्ड मेयर, ऐलडरमेन, आर साधारण सदस्यों द्वारा आचीन 
तगर का शासन होता है । लंदन काउन्टी कोन्सिल नवीन लन्दन शहर की अद्ठाइस 
काउन्टी कौन्सिलों के ऊपर है और कारपोरेशन पर भी कुछ अधिकार अत हैं| 


ब्रिटिश साम्राज्य शासन 
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इसके सब भागों का कुल क्षेत्रफल १,३३,७५, ७, २६ वर्श सील है और सन्‌ 
१९२१ के सेन्सस के अनुसार इसकी जन संख्या ४७,९७,८३,००० है| यह 
क्षेत्रकक और जन संख्या संसार भर के क्षेत्रफल और जन संख्या से $ है। इस 
साम्राज्य में कुछ स्वतंत्र राष्ट्र भी सम्मिलित हैं | इस हिसाब से तो क्षेत्रफल 
और जनसंख्या बहुत कम जाती है । परन्तु सुगमता के लिये राजनीतिज्ञ साम्राज्य 
के भुभाग को भूसंडल का ह॥ सान लछेते हैं । समस्त खतंत्र ओर अधीन उपनि- 
वेशों का वर्णन हस क्रमश: करेंगे। साम्राज्य में जातीयता, बोली, भाषा, धर्म ओर 
आचार विचार में पूर्ण विभिन्नता पाई जाती है। सारे साम्राज्य में देशी निवा- 
सियों की संख्या यूरोपीय जाति वालों से बहुत ही जधिक है कुछ को पूर्ण खतंत्रता 
है और कुछ को बिलकुल नहीं हैं । 

संयुक्त साम्राज्य, चेनल द्वीप, आइल आफ मेन ( 56 07 (३४ ) आइर- 
लेंड और भारतवर्ष को छोड़ कर उपनिवेशों को हम छः भागों में बाँठ सकते हैं । 

(१ ) खाधीन राज्य इनमें केनेडा, दक्षिण अक्रीका का यूनियन, आस्ट्रेलिया, 
न्यूज़ीलेन्ड, न्यूफाउन्डलेल्ड और दक्षिणी रोडेशिया ( $0प676८० 00 ८»9 ) हैं । 
पहले यह राज्य खाधीन उपनिवेश कहलाये जाते थे इसके अर्थ आधीनता के समझे 
जाते थे अब इनका नाम बदुल कर स्वाधीन राज्य रख दिया गया है । 

( २) दोहरी चाल के राज्य (0ए४7८79) जिन देशों को कुछ स्वतन्त्रता अदान 
की गई ओर कुछ अधिकार इंगलेण्ड ने अपने हाथ में रिजव कर रक्खे हैं । ( 5८(4- 
800६- 97६7 50776 70ए€४७ :652/ए८ 6 ) उदाहरणार्थ भारतवर्ष आर सात्टा । 

(३ ) डपनिवेश विभाग के आधीन भू-भाग । इन्हें राज्यकीय उपनिवेश' 
( (४०७7४ (200फ४7८$ ) भी कहते हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी है । 


शणज्‌ 


( रण ) 

अ--इनमें से कुछ उपनिषेशों की अधान सभा ( ए75०८ (४०४४७ ) 
नियुक्त की जाती है और साधारण सभा निर्वाचित होती है--डदाहरणार्थ बडा, 
बाहमास, और बारबाडोस ( 38९7४7प09, 39स्‍477795, 870 ६४९ 39774005 ) 

ब--कुछ में केवल एक सभा है जिसमें नियुक्त किये हुये ओर निर्वाचित दोनों 
प्रकार के सदस्य हैं । रुका, साइपरस और जमाइका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 
अधिक है और हांग कांग, नाइगेरिया, ट्रिनिडाड में नियुक्त मेम्बरों की संख्या अधिक है। 

स--कुछ में व्यवस्थापिक सभायें नहीं हैं---उदाहरणार्थ, जब्ाब्टर, अद्यान्टी, 
और बसूटोलेंड ( (ञफ्बाब0, 23आबगए 800 345प0० ४० ) । 

(४) रक्षित राज्य ( 70:८८८८० $६9४८५ ) इनमें प्रभुत्व तो अपने राजा 
का है। परन्तु ब्रिटिश सरकार का बाहरी और भीत्तरी विषयों के सम्बन्ध में कुछ 
अधिकार है---उदाहरणवत्‌ भारतवर्ष की देशी रियासतें ओर सूडान । 

(७५) आदेश-युक्त राज्य--( (३००9६८९ ८८४४६077९5 )) यह अन्तर 
राष्ट्रीय संघ की ओर से ब्रिटिश सरकार को शासन करने के लिये दिये गये हैं । इनके 
शासन के वास्ते ब्रिटिश सरकार राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी है उदाहरणवत्‌ पेले- 
स्टाइन और मेसोपोटासिया ( 2295076 874 )४९०४०७०६७॥॥7० ) । 

(६) प्रभाव क्षेत्र ( 59]2725 0 [77 ए7९००९८ ); यह देश स्वतनन्न हैं परन्तु 
इनमें ब्रिटिश सरकार का प्रभाव अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक हैे--उदाहरणवत्‌ 
भूटान, सुडान, हेब्रीडीज ( []056 ॥.8705 ३86४ 80ए९४7९वं न्‍॥ ८0760फगंग्रांठ 
एप 07767 20प70६765 ) । 

(७) मिश्र तिब्बत और नेपा् । इनका ब्रिटिश सरकार से कुछ सम्बन्ध है, 
परन्तु ऊपर लिखी हुईं किसी श्रेणी में नहीं आते हैं । 

सारे उपनिवेशों का ढीक तरह से विभाग करना बहुत कठिन है। ग्रेट 
ब्रिटेन की कोई विद्येष उपनिवेश नीति है। उपनिवेशों के साथ समान व्यवहार 
नहीं है । प्रत्येक उपनिवेश का एक विधान पत्र है या एक पार्लियामेंट का एक्ट है 
जिसके अनुसार इन उपनिवेज्ञों का शासन होता है । 


१-स्वाधीन उपनिवेशों ( राज्य ) का शासन 


(९४7०९०४३ ण 06 (०खााठाए रथ ठा फल छिजलंप्ंक। £िग्राछा72) 
“जो शासन पद्धतियाँ समृद्धि और सौहारद बढ़ाती हैं, और जो हसारे 
साम्राज्य के अधीन राज्यों के लिये स्थायी रही हैं, प्रायः वही शासन पद्धतियाँ हैं 


( २०७ ) 

जिनकी रचना स्वयं उन छोगों ने की, जिन्हे उनके अनुसार रहना था --५$7 
०7४ $7709, 

केनेडा, दक्षिण अफ्रोका के यूनियन आस्ट्रेलिया, न्यूज गीझेंड, न्‍्यूफाउण्डलेंड 
और दक्षिणी रोडेशिया में अधिकांश संख्या यूरोपीय जातियों की है। अब हम एथक्‌ 
पृथक्‌ इन देशों की शासन पद्धति का निरूपण करते हें 

केनेडाए ( (०7००० ) 

सन्‌ १९२० की मनुष्य गणना के अनुसार तो इसकी जन संख्या लगभग 
अस्सी लाख है। इसमें से $ फ्रांसीसी छोग हैं । इसका क्षेत्र फछ ३७,२५९, ६६७५ 
वर्ग सील है । 

इतिहास--सब से पहले यहाँ पर आकर बसने वाले क्रांसीसी लोय थे । 
यह लोग यहाँ पर सिसीसिपों और पग्रोहियों ( "(5599४ 270 (00970 ) बढ़ी 
तक आ पहुँचे और पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया । कुछ छोग उत्तर की तरफ 
हडसन खाड़ी के आस पास जा बसे | फ्रांसोसी छोगों ने इस देश का शासन बड़ी 
कठोरता और निर्मम बन कर किया । वह जनता में अजातन्त्र के विचारों को पसन्द 
न करते थे । जब कि केनाडा की जन संख्या केवछ ७०,००० थी इं गरलेंड और ऋ्रॉस 
में घोर युद्ध छिड़ गया जो कि आधी शताब्दी तक जारी रहा। अन्त को ऋतसी सियों 
की हार हुईं, जिसके फल स्वरूप ऋ्रॉसीसियां को क्वेबेक ( (2०८४८८ ) अंग्रेज़ों को 
देना पड़ा । सन्‌ १७६३ में सप्तवर्षीय युद्ध का अन्त छुआ ओर फ्रांस को केनाडा से 
अछग होना पड़ा, इंगलेंड अब सभ्नस्त केनाडा का शासन करने छगा। इंगलेंड 
निवासी जा जाकर केनाडा में बसने छगे आर उनकी संख्या ऋ्रॉसीसियों से भी 
अधिक हो गई । यह लोग आगे बढ़ गये । इस देश का शासन करने के लिये 
इंगलेंड की सरकार एक गवनेर नियुक्त करती थी, एक गवनर की कॉसिल और 
एक निर्वाचित सभा । गवनेर अपने कासों में स्वतन्त्र था। 

इस कारयवाही से ओर शासन पद्धति से जनता नितान्‍्त असन्तुष्ट थी। 
उत्तरी केनाडा और दक्षिणी केनाडा में झगड़ा आरम्भ हो गया। ( उत्तर में 
अंग्रेज़ों को संख्या अधिक थी और दक्षिण में ऋ्रान्सीसियां की ) विद्रोह की अग्नि 
आसानो से शान्त कर दी गई । ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई थी ओर अश्ञान्ति 
के कारण जानने के लिये उत्सुक थी । इसी उद्देश्य की पूति के लिये उन्होंने लाडे 
डरहम (]79% 0 0प077%7 ) को सारे अधिकारों से विभूषित करके केनाडा को 


( १७८ ) 


मेजा। छा डरहम को वहाँ जाकर उपनिवेशिकों की शिकायतें सुननी चाहिये 
और जो उनकी समझ में आये वही शासन परिवर्तन के लिये सिफारिशें करें । 

डरहस साहब ने अपनी रिपोर्ट में ओपनिवेशिक नौति का पूरा ब्योरा दिया 
है । महाशय डरहम में शासन करने की योग्यता तो न थी परन्तु उन्होंने उपनिवेशों 
की त्रुटियों को ख़्व समझ लिया, और उसका पूरा विवरण लिखा। सारी अशान्ति 
का कारण बड़ी क़ाबिलियत के साथ छिखा। मातृ देश और उपनिवेश में किस 
अकार का सम्बन्ध होना चाहिये--इस विषय में भी उन्होंने बहुत कुछ छिखा है। 
एक शताब्दी के व्यतीत हो जाने पर भी यह रिपोर्ट बहुत ही शिक्षा अद और 
महत्त्व पूर्ण समझी जाती हे । 

डरहस साहब ने सिफ़ारिश की थी कि उत्तरी और दक्षिणी केनाडा को 
सिलाकर उसको पूर्ण खतंत्रता दे दी जाय। डपनिवेश' शासन की सारी संस्थायें 
जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिये। डसको पूर्ण आशा थी कि ऐसा करने से 
उत्तरी अमरीका की सारी उपनिवेशों का संगठन किया जा सकता है। उनकी 
सम्सति के अनुसार ही कास किया गया। कुछ वर्ष बाद पालियामेन्ट की आज्ञा से 
गवर्नर जनता के प्रतिःउत्तरदायी होकर काम्न करने छंगे । इसके कुछ वर्ष संघ अस्ताव 
( ए९१०८४पं०० ) पालियासमेन्ट के सामने पेश किया गया। सन्त १८६७ में “बिटिश 
नार्थ अमरीका ऐक्ट” पास किया गया और इसी के अज्जुसार केनाडा का शासन हो 
रहा हे । इस एक्ट के अनुसार संघीय शासन की स्थापना की गईं, प्रान्तों को थोड़े 
थोड़े अधिकार दिए गये । अब प्रान्तों की संख्या ५ है । 


केनाडा का झासन ऊपरी तोर से संयुक्त असरीका से मिलता जुरूता है--- 
क्योंकि संघीय ओर प्रान्तीय सरकारों में विभिन्नता और प्रथकता कर दी गई है । 
राष्ट्रीय नीति से सरबन्ध रखने वाली कार्यवाही का निरीक्षण केन्द्रीय शासन करते 
हैं और स्थानीय बातों की देखभाल प्रान्त करते हैं। संयुक्त असरीका में जो अधिकार 
केन्द्रीय शासन के पास नहीं हे वह प्रान्तों के पास समझे जाते हैं, कनाडा में 
बिलकुल विरुद्ध ही बात है। जो अधिकार ग्रान्तों के पास नहीं है केन्द्रीय सरकार 
के समझे जाने चाहिये। (आानन्‍्तों को अधिक अधिकार देना किचित हानिकारक 
अतीत होता था। क्योंकि शक्ति से सदपूर प्रान्त सनसानी करते थे। जैसा कि 
संयुक्त अमरीका में हुआ । वहाँ पर तो आशभ्यन्तरिक युद्ध हो छिड़ गया था । ) 

गवर्नर जनरलछ--प्रबन्धक वर्ग का अधिष्ठाता ब्रिथ्शि ऋाउन द्वारा पाँच वर्ष 


की, 


के लिये नियुक्त किया जाता हैं। वास्तव में केविनेट ही किसी त्रिटिश' सरदार को 
नियुक्त करता है । वह सभा को आमंत्रित करता है और उसको भंग करता है | वह 
व्यवस्थापिक नियसों पर अपनी सम्मति अदान करता है ओर अपनो सही देता है, 
पदाधिकारियों को नियुक्त करता है । इन सारे कामों के लिये उसको मंत्रियों से परामद 
लेना पड़ता है और उनकी इच्छानुसार ही काम करना पड़ता है । मंत्री केनाडा की 
अतिनिधि सभा के श्रति उत्तरदायी हैं। गवनर जनरल केवाडा की सरकार और 
उपनिवेश संत्री के बीच में काम करता है । केनाडा की सहायता के लिये लन्‍्दन में 
भी केनाडा का नियुक्त किया हुआ हाई कमिइनर ( फाहा। (0फ्राांड्श०7०7 ) हे 
जो अपनी सरकार के अदेशाजुसार कास करता है | दिखावटी काम गवर्नर जनरल 
को बहुत से करने पड़ते हैं । | 

केबिनेट--केविनेट इड्लेण्ड की भाँति प्रधान मंत्री द्वारा चुना जाता है । 
प्रधान संत्री उसी प्रकार उत्तरदायी है जिस प्रकार इज्लेण्ड का प्रधान मंत्री ) प्रवन्‍्धक 
वर्ग का अध्यक्ष गवर्नर जनरल नहीं है, परन्तु अधान मंत्री है जो कि सभा के बहुसत 
दल में से चुना जाता है । केबिनेट के सदस्य पार्लि यामेन्ट के मेम्बर होने चाहिये और 
सभा का दिउवास खो देने पर समस्त संडल को पद-वत्यागना चाहिये। 

पालियामेन्ट--केनाडा की पालियामेन्ट की दो सभायें दँ;--(१) सेनेट 
ओर (२) अतिनिधि सभा ( ्०ए७७ ० (0फरग्085 ) । 

सेनेट को इंगलेन्ड के हाउस आफ छाड्स की भाँति निर्माण करना था 
अमरीका के सेनेट की भाँति निर्माण करना किचित कढिन था। लछिहाज़ा यह सोचा 
गया कि केनाडा के सेनेट में गवर्नर जनरल को अ्धान मंत्री की अनुमति प्राप्त करके 
५६ सेनेटर नियुक्त करने चाहिये । ( प्रत्येक आआन्त को नियमित संख्या सेजता है । 
ओन्‍टोरियो क्वेबेक ((00४८8४० 2०० (2प८००८) के प्रान्त अल्येक चोबीस सेनेटर 
भेजते हैं। यह प्रथा सन्‍्तोष जनक अतीत न हुईं क्योंकि अधान संत्री सदेव अपने 
दल में से ही सेनेटरों को चुनता है। अमरीका के सेनेट की भांति केनाडा को सेनेट 
के धन विषयों के अतिरिक्ति सारे व्यवस्थायिक अधिकार हैं । जब सेनेट किसी लाधा- 
रण सभा के अस्ताव को रद कर देता हे तो दोनों यूहों में तसकरिया करने का या 
झगड़े का अन्त करने का कोई साधन नहीं है। केनाडा को सेनेट का मत है कि 
प्रतिनिधि सभा सारे व्यवस्था कार्य के लिये ज़िस्मेवार है और सेनेट का कर्तंच्य है 
बिलों को दोहराना और उनकी त्रुटियों को पूर्ति कश्ना और दूर करना । सेनेट का 


५ हक ) 


इस अकार शासन में कोई विशेष भाग नहीं है। केबिनेद के ऊपर भी सेनेट 
का कोई दबाव नहीं है। इसका सुधार करने का प्रस्ताव किया जा रहा है 
जिन प्रान्तों में 'डाइवोर्स कोट” ([)770#7८९ (१0प70) जहाँ पर कि विवाह सम्बन्ध 
टूट्ता है ) नहीं है वह प्रान्‍्त डाइवोर्स की दरख़्वास्त सेनेट को देते हैं । सेनेट अपनी 
एक कमेटी नियुक्त करता है और उसका निर्णय ही अन्तिम होता है जिसको कि 
सेनेट पास कर देता हे । 

प्रतिनिधि खभा--([ 7075९ 07 (7077070995 ) केनेडा की अतिनिधि 
सभा और संयुक्त असरीका की प्रतिनिधि सभा में बहुत कुछ समानता है । एक निर्वा- 
चन केन्द्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यह निर्वाचन केन्द्र जन संख्या के 
आधार पर बनाये जाते हैं जो कि सब बराबर होती हैं ओर हर दसवें वर्ष उनकी 
काँट छाँट होती है। आजकल प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या २३४ है। 
( अमरीका के प्रतिनिधि सभा की भाँति केनेडा के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की 
संख्या बे-तादाद नहीं बढ़ती रहती है। संख्या नियत कर दी गईं | यह नियत कर 
दिया गया है कि क्वेबेक प्रान्त ६७ सदस्यों से अधिक कदापि नहीं भेज सकता । 
इसी हिसाब से ओर प्रान्त भी अपने सदस्य भेजते हैं ) | प्रतिनिधि सभा के कार्य काल 
की अवधि पाँच वर्ष है । परन्तु समा किसी समय भी भंग की जा सकती है । 

कोई अंग्रेज़ निवासी ( सत्री या पुरुष ) जिसकी अवस्था इक्कोस वर्ष की है 
ओर जो केनाडा में $ साल तक रह चुका हो अपना मत दे सकता है। प्रत्येक 
केन्द्र में पार्टी कन्वेशन ही उम्मेद॒वारों को नियोजित ( 20777906 ) करती है। 
वोटिंग बन्द पर्चे से होता है । 

केनेडा की साधारण सभा व्यवस्थापिक कार्यों से सर्वोच्च हे । केबिनेट इसको 
उत्तरदायी है। सारे अर्थ बिलों का श्रीगणेश इसी सभा में होता है | अन्य विषय 
की उत्पत्ति भी इसी सभा में होती है । बिल पेश होते हैं । कमेटी के पास जाते 
हैं, वाद विवाद और स्वीकृत होने के उपरान्त सेनेट की आज्ञा के लिये जाते हैं । 
सरकारी, ग़ेर सरकारी, और स्थानीय बिलों में भेद्‌ किया जाता है। सभा अपना 
सभापति निर्वाचित करती हे और उसका पुनः निर्वाचन होना ज़रूरी नहीं है । 
नये निर्वाचन के बाद सभा नया सभापति चुनती है । अर्थ बिलों को केवल केबिनेट 
के सदरुय पेश कर सकते हैं । 

राजनेतिक दुल--अन्य खतंत्र देशों की भाँति केनेडा में भी राजनतिक 


( १६१ ) 

दल मौजूद दें । दुलों के नाम तो इंगलेंड के दलों जैसे हैं परन्तु उनका संगठन 
ओर उद्देश्य संयुक्त अमरीका के दुलों जैसा है। पूर्वकाल के डदार और अलुदार 
दक हैं। लड़ाई के ज़माने से नये दुछ की उत्पत्ति हुई है--प्रोग्रेसिव । इस दुर 
के मुख्य सहायक हैं उत्तर-पश्चिम के कृषक और पूर्व के उचचसी ओर मज़दूर । 

केनेडा ९५ ग्ञन्तों का संघ है--ओन्‍टारियो, क्रबेक, नोवा, सक्रोशिया, 
न्यूब्ंसविक, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, सानिटोवा, सासकाचिवान, एल्ब्ेटी और ब्रिटिश 
कोलग्बिया ( (09६070, (00०४०९८, 7००३ $0009, ० 357प्र75फ7 ८, 77702 
एकज़३7०० 4547 4, (३०7६80798, 92520 9970, 0.0927%08 27वें. लाई) 
(०ंप्राष्र09 )। अल्येक आआन्‍्त की प्रान्तीय सरकार है। जिसमें कि एक अध्यक्ष 
होता है--जो कि लपटन्ट गवनीर (८घ८९००४०८ 30ए०८४०४ ) कहलाते हैं । 


एक प्रान्तीय ग्रधान सनन्‍त्री और उसका मंडल होता है और एक व्यवस्थापिका सभा 
होती है | लछफ्टन्ट गवर्नर पाँच सार के लिये गवर्नर जनरल द्वारा केबिनेट की 


सम्मति से नियुक्त किया जाता है। लफ्टन्ट गवनेर के कोई विशेष अधिकार नहीं 
हैं क्योंकि वह कोई काम केबिनेट को परामर्श बिना नहीं कर सकता है और 
केविनेट सभा को उत्तरदायी है । क्वेबेक और नोवा सस्‍्कोशिया के ग्रान्तों में दो 
सभायें हें--लेजिस्लेटिव कौन्सिक और लेजिस्लेटिव एसेम्बली । दोनों सभाओं 
का निर्वाचन होता है। भन्‍्य सात प्रान्त में केवक एक निर्वाचित सभा है जिसके 
लिये कि सारे निवासियों को सताधिकार है। प्रान्तों में दुलबन्दी उसी प्रकार 
है जिस प्रकार कि संघीय सरकार में हे । 
ब-आस्ट्रेलिया 
( प्रथा ) 
सन्‌ १६०६ में सबसे पहले डच निवासी यहाँ पर आये । और कुछ काल 
बाद हज़रत अंग्रेज़ भी तशरीफ़ छाये। सभी ने इसको बंजर पाया ओर मूल निवा- 
सियों को भी झगड़ालू पाया | खोज का काश कुछ काल तक बन्द हो गया | डच 
लोगों का पतन हो गया । सन्‌ १७६८ में केप्टेन कूक यहाँ आये ओर इस देश को 
बसाने योग्य घोषित किया और यह कहा कि यहाँ की धरती में उपज हो सकती 
है । सन्‌ १७८३ में संयुक्त राज्य इंगलेंड से पृथक्‌ हो गये। अब इंगलेंड का ध्यान 
आस्ट्रेलिया की ओर आकर्षित हुआ । स्वतंत्र धामिक ओर राजनेतिक विचार वाले 


असरीका के बजाय आस्ट्रेलिया भेजे जाने छगे । सन्‌ १७८८ में इन अपराधियों का 
२१ 


( १६२ ) 


एक जहाज़ आस्ट्रेलिया में उतरा और यह छोग इस देश की उन्नति में रूम गये ( [६ 
32/ए८व 25 4 7८०३ ८०079 ) | सन्‌ १८४० से यहाँ पर अपराधी जाने बन्द हो 
गये । स्रोने की खानों की दुँढ़ के बाद उत्तेजना बढ़ गई। आस्ट्रेलिया के उपनिवेशों 
ने ख॒तंत्र शासन की माँगें पेश कीं। सन्‌ १८७१ में न्‍्यूसाउथ वेछुज़, विक्‍्दोरिया, 
दक्षिण भ्ट्रेलिया ओर टाससानिया ने सुसंगठित होकर अपनी साँगे ब्रिटिश 
पालियामेन्ट के सामने रक्खा जिनको कि स्वीकार कर लिया गया। सन्‌ १८७९ में 
क्वीनसलेन्ड को और सन्‌ १८९० में पश्चिमी आस्ट्रेलिया को भी खतंत्र शासन 
का अधिकार दिया गया। यह उपनिवेश आपस में सीमा के लिये झगड़ते थे । 
अन्त में इनको १९०० में संघ वद्ध कर दिया गया। इसी साल के पालियामेन्ट 
एक्ट के अजुसार इस देश का शासन होता है। 

पालियामेन्ट--पालि यामेन्ट में दो सभायें हे---सेनेट और अतिनिधि सभा। 
सेनेट में आस्ट्रेलिया की छः रियासतों से छः छः सद॒स्य आते हैं जो कि छ; वर्ष के 
लिये चुने जाते हैं । प्रत्येक प्रान्‍्त के आधे सदस्य हर तीसरे वर्ष पदु-त्यागते हैं और 
नये सुने जाते हैं । बालिग आदमी उसम्मेदवार हो सकते हैं । 

अतिनिधि सभा में ७५ सदस्य होते हैं। मूल निवासियों के अतिरिक्त समस्त 
बाछिंग आदुर्मियों को मताधिकार है। 

यदि प्रतिनिधि सभा किसी श्रस्ताव को दो बार स्वीकार करदे और सेनेट 
अस्वीकार करदे तो गवर्नर जनाब दोनों सभाओं को भंग कर सकते हैं । नये निर्वा- 
चन के बाद भी दोनों सभाओं में समत-भेद हो तो दोनों सभाओों का संयुक्त अधिवेशन 
होता है, उनका निर्णय ही दीक ससझा जाता है । विधान सम्बन्धी नियम यदि 
एक सभा द्वारा दो बार स्वीकार कर लिया जाय और दूसरी सभा द्वारा अस्वीकार 
तो इसमें जनता का सत लिया जाता है। बहुमत से ही नियम पास हो जाता है । 

गवर्नर जनरलर ओर केबिनेट---गवर्नर जनरल इंगलछंड के बादशाह द्वारा 
नियुक्त किया जाता है ओर ग्रबन्धकारिणी को सछाह से कास करता है। अबन्ध- 
कारिणी में तो सन्त्री है जो प्रतिनिधि सभा को ज़िस्मेवार है । 

प्रान्तीय शासन--इस राज्य में छ; प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त के लिये एक 
गवर्नर होता है जिसको कि इंगलेंड की सरकार नियुक्त करती है। यह गवर्नर 
गवनर जनरल के अधीन नहीं होते । अत्येक ग्रान्त में दो व्यवस्थापिका सभायें हैं 
जो नियम बनाती और कर निधौरित करतीं हैं । रा 


( १६३ ) 


केन्द्रीय सरकार को वे ही अधिकार आप्त हैं, जो उसे क़ानून द्वारा दिये 

गये हैं, शोप सब अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हैं । 
८-उक्तिण अफ्रीका का यूनियन 
(एक्रंठ्य छा 86प्रात्त 372८9) 

सन्‌ १६७०० ई० में, उत्तम आशा अन्तरीय ((:9[26 07 (०००06 7309४) 
के निकद कुछ डच छोगों की बस्ती वनी । सन्‌ १७९५ में अंग्रेजों ने इसे अपने 
अधिकार में छे लिया । डच छोग आगे जा जा कर अपने उपनिवेश वसाते रहे | यह 
डच लोग बोअर ( 80८7 ) कहलाते हैं । सन्‌ १८४४ में नेठार को अंग्रेजों ने ले 
लिया । सन्न्‌ १९०२ तक ट्रांसवाल ओर आरेंज क्रीस्टेट भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में 
ले लिये। सन्‌ १९०६ ई० में आारेंज क्रीस्टेट ओर ट्रांसवाल को स्वराज्य प्राप्त हो 
गया। सन्‌ १९०५ में अन्तरीय डपनिवेश (227९८ (20407ए) और नेटाल को 
मिला कर एक सम्मिलित राज्य स्थापित किया गया जिसका नास कि दक्षिण अफ्रीका 
का यूनियन रक्खा गया । यह यूनियन आस्ट्रेलिया ओर केनेडा के संघों से भिन्न है 
क्योंकि संघीय अधिकार और आन्तीय अधिकारों में भेद नहीं किया गया है। विधान 
ने सारे अधिकार युनियन पाछियासेन्ट को सॉंप दिये हैं, ओर यह आ्आन्तों को अपनी 
इच्छानुसार अधिकार सॉप सकती है। आन्‍्त के सारे नियमों पर केन्द्रीय सरकार 
की स्वीकृति होनी चाहिये । 

पार्लियामेन्ट--पलियामेन्ट की दो सभायें हैं--सेनेट और प्रतिनिधि सभा । 
सेनेट के ४० सदस्य होते हैं। ८ को गवर्नर जनररू नामज़द करता है और ३२ को 
प्रतिनिधि सभा नियुक्त करती है । यह सदस्य १० वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं । 
यूरोपियन ब्रटिश ग्रजा के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं जिनकी आयु कम से 
कम तीस वर्ष की होती है ओर उनके पास ७०० पॉंड की सम्पत्ति होनी चाहिये । 

अतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या १६४ है जो कि जनता ( बाछिग 
स््री और पुरुष ) द्वारा पाँच साल के लिये निर्वाचित किये जाते हैं । 

धन मसविदों का श्री गणेश प्रतिनिधि सभा में होता है जिनमें कि सेनेट 
को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हैे। कोई नियम प्रतिनिधि सभा में दो बार 
स्वीकृत होने पर और सेनेट के रद्द कर देने पर दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन 
होता है और तब क़ानून बनता है । 


( रैद४ ) 


गवर्नर जनरल को इंगलेंड की सरकार निधुक्त करती है जो कि प्रवन्ध- 
कारिणी सभा की सकाह से कास करता है । इस सभा में दस सनन्‍्त्री होते हैं जो कि 
प्रतिनिधि सभा को जिम्मेवार हैं । 

प्रान्तीय शासल--यूनियन में चार ग्रान्त हैं। अत्येक अन्त के लिये एक 
शासन (/॥ 6704775:79:०४) होता है जिनको कि गवर्नर जनररू नियुक्त करता है। 
व्यवस्थापक सभाओं की आयु तीन वर्ष की होती है । केबिनेट में चार सदस्य होते 
हैं जो कि व्यवस्थापिका सभा को ज़िस्मेवार हैं । 


०-न्यूज़ीलेंड 
(िछजछ 2€००ॉवाएतपे ) 


सन्‌ १७६०५ में केप्टेन कुक ने इसका पता छगाया। इसके दो भाग हैं-- 
उत्तरी ढीप ओर दक्षिणी ढीप । १८५३० तक ओपनिवेशिक प्रर्याप्त संख्या में यहाँ पर 
आ गये | कऋ्रान्सीसियों ने १८३९ में इसको छेना चाहा; परन्तु असफल रहा। औप- 
निवेशिकों की खायत्त शासन की माँग ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १८७५९ में स्वीकार 
कर ली और सन्‌ १८६० में पालियामेन्ट की स्थापना की गईं। यहाँ के मूछ निवासी 
माओरी ( (४०४ ) कहलाते हैं । 

पार्लियामेन्ट की दो सभायें हैं--व्यवस्थापक परिषद्‌ और व्यवस्थापिका सभा 

व्यवस्थापक परिषद्‌ में ४३ सदस्य हैं। उस्मेदवारी के लिये जायदाद की 
ज़रूरत नहीं है। तीन माओरी सदस्यों को गवनर जनरल नियुक्त करता है ओर शेष 
चालीस सात वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं । 

व्यवस्थापिका सभा में ८० सदस्य होते हैं जिनको कि सर्वे साधारण तीन 
वर्ष के लिये निर्वाचित करते हैं। इसमें से चार माभोरी सदस्य होते हैं । ख्तरियाँ भी 
सदस्य हो सकती हैं । 

गवनर जनरल बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाता हे जो कि प्रवन्ध कारिणी 
की सलाह से कास करता है| इस सभा में १२ मेम्बर होते हैं जो कि व्यवस्थापिका 
सभा के प्रति उत्तरदायी हैं । 

दोनों सभाओं में सतभेद होने पर दोनों सभाओं का एक संयुक्त अधिवेशन 
होता है। 


( शरद ) 


7-न्यूफाउन्डलेन्ड 
( पिछछ #*०प्रधती०्मत ) 
पार्कियामन्ट की दो सभायें हैं---व्यवस्थापक परिषद्‌ और व्यवस्थापिका सभा। 
व्यवस्थापक परिषद्‌ में २४ सदस्य हैं जिनको कि गवनर नियुक्त करता हैं । 
व्यवस्थापक सभा में ३६ सदस्य जनता द्वारा चार वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं । 


सताधिकार केवल बालिग पुरुषों को है 
गवर्नर बादशाह द्वारा नियुक्त होता हे ओर अबन्ध कारिणी सभा की 
सम्मति से काम करता है। इस सभा में नो मंत्री होते हैं जो कि व्यवस्थाधिका 


भी 
स्ि 
कक 
हर 


सभा के प्रति उत्तरदायी हैं । 
२-दोहरी चाल के राज्य 
[ फऐएच/टॉपर 07 छशायं+छपा0णण0005 अध्वा25 ). 

दोहरी चाल के राज्यों का विवरण करने में हम एक पूरी पुस्तक लिख सकते 
हैं। इन राज्यों को कुछ खतंत्रता तो अवश्य है, परन्तु पूर्णतया नहीं है। उदाहरणार्थ 
दक्षिणी रोडेशिया को काफ़ी खतंत्रता प्राप्त है परन्तु कुछ अधिकार गवर्नमेन्ट ने मूल 
निवासियों के लाभार्थ अपने हाथ में रख छोड़े हैं । 

माल्‍्टा को पूरी खतंत्रता है, परन्तु देश रक्षा, सिक्का, बाहरी तिजारत इत्यादि 
जेसे विषय यहाँ की सरकार के अधिकार में नहीं हैं । 

जेमेका ( ]970०708 ) के निर्वाचित अतिनिधियों का व्यवस्थापक सभा 
पर तो अधिकार है परन्तु अ्वन्धक वर्य पर उसका कुछ ज़ोर नहीं है। इसकी स्थिति 
फ़िकछिपाइन्स ( 77॥7977765 ) से मिलती जुलूती हे । 

बदिश हन्दूराज़ (8/४४॥ ै004घ7७७ ) में व्यस्थापिक सभा है परन्तु इसमें 
निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या अल्प है। परन्तु सेन्ट हेलेना (55, ०९४७ ) द्वीप 
में तो कोई भी सभा नहीं है (इसी द्वीप में नेपोलियन बन्दी करके रक्‍्खा गया था) । 


२-उपनिवेश विभाग के अधीन भूभाग 


( (४0७70 (007785 ) 
“ब्रिटेन के बाहर साम्राज्य के जिन स्थानों पर गोरे बसते हैं, वे एक प्रकार 
से स्वतंत्र हैं । उन पर नास मात्र के लिये ब्रिटिश महाराज की प्रभुता है, परन्तु जिन 


( १६६ ) 


भागों में उनका सचमुच साम्राज्य है, उनमें अनगोरों की बस्ती है। इसलिये सच 
पूछा जाय तो अनगोरी जातियाँ ही छोटे से ब्रटिश टाए को करोड़ों आदसियों का 
प्रभु बना रही हैं ।?---खतंत्र 

ये उपनिवेश' भूभंडल भर में तितर बितर हैं। इन भागों या टापुओं के 
निवासी नान-यूरोपियन हैं इसलिये हुश समझे जाते हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ व्यापार 
निमित्त आये थे। कुछ उपनिवेश युद्ध में जीत के बाद था सन्धियों से भी सिले हैं। 
इनमें अंग्रेज़ निवासियों की संख्या अधिक नहीं है क्योंकि इन देशों की जरूवायु से 
अंग्रेज़ों को माक़िक्नत नहीं है; जहाँ की आबहवा अच्छी है वहाँ पर यूरोपीय छोगों 
की याँचों घी में हैं। जहाँ की पेदावार अच्छी है वहाँ युरोपियन छोग अपनी 
बर्बरता का परिचय देते हैं--सस्ती सज़दूरी और चोखा काम । 
अदुन और जिब्नाब्टर जैसे उपनिवेश भोगोछिक स्थिति के कारण बढ़े चढ़े हैं । 

श्रेणियाँ--डपनिवेशों की चार श्रेणियाँ हैं :--- 

( १ ) जिसमें कि गवर्नर ही शासन करता है और नियस बनाता हऐ--इनमें 
व्यवस्थापिका सभा भी नहीं हैं :--- 

जिब्राव्टर,  गोब्डकोस्ट, सेंट हेलीना, अश्ञान्दी 
नाइगेरिया, बसूटोलेन्ड, बिछुआनालेन्ड, स्वाज़ीलेन्ड, 
अदन । 

( २ ) जिनमें व्यवस्थापिका सभायें तो हैं, परन्तु बिलकुल बेकार हैं । गवर्मर 
ब्रिटिश सरकार के आदेशाजुसार काम करता है :--- 

ब्रिटिश हन्दूराज़, ट्रिनिडाड, विडवर्ड ह्वीप समुदाय, पश्चिमी अफ्रीका का 
डपनिवेश, न्यासालेंड, होकांग, स्ट्रेट सेटलमेंट, ओर सेचलीज़ । 

(३ ) जिनमें व्यवस्थापिका सभायें हैं, परन्तु निर्वाचित सदस्यों की संख्या 
सनोनीत सदस्यों की संख्या से कम हैं। गवनर सारा शासन कास ब्रिटिश सरकार 
के हुक्‍्स से करता है--इनमें हैं :--- 

जेमेका, रुका, सारीशस, फ़ीजी, कीनिया, ब्रिटिश गायना, लीवड द्वीप, 
साइश्रस, यूयाडो, दक्षिण रोडेशिया, गेम्बिया, सीटालोयन, फ़ाकलेन्ड, दक्षिण 
जरजिया, और पेपुआ । 

लंका और कीनिया के सुधार सम्बन्धी कश्लीशन नियुक्त हुये थे, परन्तु इनकी 
रिपोर्ट सन्‍्तोषजनक नहीं है । 


( १६७ ) 


( ४ ) जिनमें दो व्यवस्थापिका सभायें हैं । एक के सदस्यों को सरकार स्वयं 
नियुक्त करती है, और दूसरों का निर्वाचन होता है। मंत्री व्यवस्थापिका सभाओं को 
ज़िस्मेवार नहीं है । इस श्रेणी के डपनिवेश ये हैं :-- 

बहासाज़, बारबेदोज़, बरमुडाज़ ओर सा्टा 

गवनरों को बादशाह उपनिवेश मंत्री की सलाह से नियुक्त करता है। 
शासन सम्बन्धी सारे अधिकार गवनरों को प्राप्त हैं परन्तु समय समय पर मंत्री की 
हिद्षयतों के अनुसार काम करते हैं। गवनर अबन्धकारिणी के सत को त्याग कर 
सनसानी कर सकता है। गवर्नर को उपनिवेश के काम का पूरा ध्यान रखना 
चाहिये, उसको मूल निवासियों की सब अकार सहायता करनी चांहिये, उसको 
उनके धरम, माल व जान की रक्षा करनी चाहिये। उपनिवेश की तरक्की के साधन 
भी सोचना चाहिये--जैसे कि रेले ओर बन्द्रगाह | 

साम्राज्य के इन भागों का शासन उपनिवेश मंत्री के हाथ में होता है जो 
कि इंगलेड के हाउस आफ कामन्स के प्रति उत्तरदायी हैं | शासकों को उपनिवेश 
मंत्री की सोलह आने आज्ञा साननी पड़ती है । उपनिवेश विभाग कि दो शाखायें 
ह---एक शासन और राजनतिक कार्यों की देख भाऊ करती है और दूसरी डाक, 
तार, रेल, मुद्रा आदि की देख रेख करती है । 


४-रक्तित राज्य ( ?707६०८०० $६6६०5 ) 


“इस संसार में किसी के अधिकारों में छेड़छाड़ से दूर रहने वाली ओर अपने 
घर में शान्ति पूर्वक रूखी सूखी रोटी खाने वाली जो बेचारी छल प्रंपच रहित 
जातियाँ हैं, वे संरक्षकता की खुदगर्ज़ी का तूफान लिये फिरने वाली इन यूरोपीय 
जातियों के पंजे में केसी बुरी तरह से आ यडी हैं ।!?---स्वाघीन 

रक्षित राज्य वह होते हैं जिसमें अ्रभुत्व तो उसी राज्य के राजा का होता 
हे, परन्तु संरक्षक राज्य का भीतरी या बाहरी बातों में दखल हो जाता है। जब 
किसी दुर्बल राज्य पर बाहर से आऋमण होता है तो यह राज्य किसी बाहरी राज्य 
की शरण लेते हैं या उसी राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं | संरक्षक राज्य 
अधिक से अधिक भू-भाय अपने हाथ में छेना चाहते हैं ओर उसको अन्त में हड़प 
कर लेना चाहते हैं | अकसर राज्यों को धन की जरूरत पड़ती है, इस ससय 
रुपया देते वक्त बड़े बड़े राज्य इन राज्यों के संरक्षक बन जाते हें । 


( १६८ ) 

निम्नलिखित राज्यों ने भय या आक्रमण के कारण अंग्रेज़ों की सरंक्षकता 
स्वीकार कर लीं है । 

ब्रिटिश साम्राज्य के मुख्य रक्षित राज्य ये हैं--- 

सलाया, खावक, बोरन्यू , सूडान और ज़ंजीवार । सब में शासन भिन्न भिन्न 
अकार का है । 

माया का शासन एक राज्य परिषद द्वारा होता है, जिसका सभापति 
यहाँ का सुलतान होता है । ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त शेज़ीडेन्ट सुुतान की 
सहायता करता है । 

स्रावक के भीतरी मामलों में त्रिटिशिओ सरकार दखल अण्दाज़ी नहीं कर 
सकती, परन्तु विदेशी मासले में सरकार अवश्य स्वयं नियन्त्रण करती है। ब्रिटिश 
सरकार इस राज्य के उत्तराधिकारी का भी निश्चय करती है। 

बोरन्यू का शासन ब्रिटिश नार्थ बोरन्यू कम्पनी? के अधीन है। ब्रिटिश 
सरकार भीतरी मामलों में कुछ दुख नहीं देती । कम्पनी के डाइरेक्टर ही शासन 
के कर्ता धर्ता होते हैं । ब्रिटिश सरकार कम्पनी के नियुक्त किये हुये गवनर को 
स्वीकृत करती है। 

सूडान--यह इंगलेंड और सिश्र की संरक्षकता में है । सूडान ने स्वतंन्नता 
के लिये आन्दोलन भी किया था, परन्तु दुमन कर दिया गया। यह अंग्रेज़ों के लिये 
बहुत ही लाभकारी है। 

सिश्र सरकार की आज्ञा से ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल को नियुक्त करती 
हे जो सेनिक तथा देश का शासन कार्य करता है। गवर्नर जनरल ग्रान्तीय गवर्नरों 
और इन्सपेक्टरों को नियुक्त करता है । 

जंजीबार का शासन सुल्तान के नास से रेज़ीडेन्ट ह्वारा होता है। रेज़ीडेक्ट 
कीनिया के गवर्नर के अधीन होता है | यहाँ का गवर्नर हाई कमिइनर (्रा४7 
(:0०7777759076% ) कहलाता है। सुल्तान और रेज़ीडेन्ट दोनों ही नियम बनाते हैं 
और उनकी सहायता के लिये एक अबम्ध कारिणी सभा होती है | इस सभा का 
सभापति सुल्तान होता है और रेज़ीडेन्ट उडपसभापति होता है । इनके अतिरिक्त इस 
सभा के तीन सरकारी ओर तीन गेर-सरकारी सदस्य होते हैं। यहाँ पर एक 
व्यवस्थापिका सभा भी है । 


( १६० ) 
५-आदेशयुक्क राज्य 


( ैग्प्रतेंबाटते ॥67७077९8 ) 

“राष्ट्र-संघ के नियमों और निर्णयों को दृष्टि से देखा जाय तो शासनादेश 
में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । नियम बहुत अच्छे हैं पर नियम बताने वालों 
की नियत सें हमें घोर सन्देह है!” |---आज 

इन राज्यों की उत्पत्ति अभी केवरू पन्द्रह वर्ष ही हुये हुईं थी। सन्‌ 
१९१९ में सित्र राष्ट्र ( 065५ ) इंगलेंड, फ्रांस, इटली के महायुद्ध में विजय 
हुईं । उन्होंने टर्कों और जमनी के राज्य छीन लिये, ओर आपस में बॉाँट लिये। 
इन राष्ट्रों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया। इनको कुछ काछ तक सबक 
सीखने के लिये अथवा शिक्षा प्राप्ति के लिये, राष्ट्रों की मातहती में रहना आवश्यक 
है । यह राष्ट्र अन्तर राष्ट्रीय संघ (०98०८ ०६ ५४०८०४७५) के आदेशाजुसार कास 
करते हैं । इन राज्यों को )(9709८0077 $८20:०८5 कहते हैं । 

ब्रिटिश सरकार नीचे लिखे हुये देशों पर आदेशयुक्त राज्य करती है। इन 
राज्यों पर शासक सरकारों का आधिपल्य है। 





राज्य । शासक राज्य 

. न्यूगिनी | आस्ट्रेलिया हर 
सेमोआ न्यूज़ीलेंड 
दक्षिण पश्चिस अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का यूनियन 
नौरू इंगलेंड, न्यूज़ीलेन्ड और आस्ट्रेलिया 
टॉगानिका 
बडे बिटिश सरकार 
इराक ब्रिटिश ओर फ्रेंच सरकार 
अं (-ठम66फ्राएठत). 6. मल्यण 
केसरून । बाते ड3न्‍ध६४१ (७078८077९7965 








शासक सरकारों का कार्य--इनको मूल निवासियों की सब प्रकार रक्षा 

ओर उन्नति करनी चाहिये | इस बात के लिये वह राष्ट्रसंघ के प्रति उत्तरदायी 

हैं। संघ की हिंदायतें यह हैं:--दास अथा और बेगार रोकी जाय, अख-शख्र पर 

रुकावट रहे, पुलिस शिक्षा के अतिरिक्त सैनिक शिक्षा न दी जाय, यहाँ पर क्लिला या 
२२ 
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सैनिक अड्डा न जमाया जाय ! उनको व्यापार का पूरा अधिकार है, पादरी बिना 
किसी रुकावट के काम कर सकें। इन नियसों का स्वाथाध या सदांध होकर बहुत 
बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। राष्ट्संघ से शिकायत करना भी तो ब्यर्थ है। 

सेमोआ--इस देश की प्रजा अपने लिये स्वतंत्रता अधिकार चाहती है। 
उनको बडी कठोरता के साथ दमन किया जा रहा है। अभागे आन्दोलकों से कहा 
जाता है वे अपने देश का हित नहीं पहचानते । ध्यवस्थापिका सभा में गेर सरकारी 
सदस्यों की संख्या बहुत ही न्‍्यून है। यह भी यूरोपीय मतदाताओं द्वारा चुने जाते 
हैं। बाक़ी जितने सदस्य हैं उनको न्यूज़ीलेल्ड का गवर्नर अपने हुक्म से नियुक्त 
करता है। सेमोइजों की एक परामर्श परिषद्‌ हे, परन्तु सरकारी नीति का समर्थन 
करने वाले ही इसके सदस्य बनाये जाते हैं। 

इशक--(इसको मेसोपोदामिया भी कहते हैं ।) तुकों' से छीन कर यह राज्य 
अंग्रेजों को दिया गया हे। पालियामेन्ट की स्थापना तो की गई है परन्तु बादशाह 
और संत्नी मंडल को नास सात्र के अधिकार हैं, वास्तव में यह इंगलेंड ही के अधीन 
देश के संसान है । 

सोसल के तेल के कुओं पर ट्की और अंग्रेज झगड़ा करने लगे। दोनों ही 
इसको अपनी सीखा में बताते हैं | एक कमीशन नियुक्त किया गया, उसकी रिपोर्ट 
से दोनों ही असन्‍्तुष्ट रहे। अन्तराष्ट्रीय संघ को भी झगड़े की सूचना मिली, डनको 
भी हाथ डालना पड़ा। सोसल इराक को दे दिया गया और इस प्रकार दूकानदारों 
के हाथ में आ गया। क्‍ 

पेलेस्टाइन--इंगलेंड को राष्ट्रसंध की ओर से यह आदेश है कि वह इस 
देश में यहदियों (]०४७७) को पूर्णतया स्थापित करदें, उनके राष्ट्र की ही स्थापना 
कर दी जाय । ( स्मरण रहे यहूदी लोगों का कोई नियत स्थान न था, यह सारे 
संसार में घूसते फिरते हैं । जहाँ जगह सिल गई वहीं बस गये । इन्होंने ही सहात्मा 
ईसा की हत्या की थी, इसी कारण इनका सम्मान जाता रहा है और हर एक कोई 
घृणा की दृष्टि से देखता है )। इंगलेंड को यहाँ पर प्रजातंत्र शासन के बीज बोने 
चाहिये जिससे कि कुछ साल बाद यह लोग अपने पेरों पर खड़े होकर अपना 
शासन अपने हाथों कर सकें। डनको स्थानीय शासन में भी निषपुण बना देना 
. चाहिये। उनके धासिक ओर नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिये । इसी 
आदेश की पूर्ति के छिये इंगलेंड ने यहाँ पर पेलेस्टाइन में 'हाई कस्तीइनरः (फाइ। 
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(207777759076% ) नियुक्त क्रिया है । उसकी सहायता के लिये एक सनोनीत सभा 
है । एक व्यवस्थापक सभा भी है जिसके सदस्य जनता द्वारा 470772८४7 चुने 
जाते हैं । 

आदेशयुक्त राज्य अपने शासन की रिपोर्ट राष्ट्-संघ को भेजते हैं । संघ जाँच 
के निभित्त एक कम्नीशन नियुक्त करता है। कमीशन के अधिकांश सदस्य उस 
सरकार के नहीं होते। कमीशन ख़राब बातों के सम्बंध में जवाब तलूब कर सकता 
है | कमीशन आवदेशयुक्त राज्य से शासन व्यवस्था, शराब, आर्थिक समानता, सा- 
जनिक शिक्षा इत्यादि विषयों पर ठीक ध्यान रखने का अनुरोध कर सकता है। 

शासक सरकार कसीशन से असन्‍्तुष्ट रहती हे । वह उसको बुरी निगाह से 
देखती है । कौन यह चाहेगा कि डसकी सनसानी बातों को रोके ? ऐसा न किया 
जाय तो आदेझ' युक्त और अधीन राज्यों में अन्तर ही क्या रहेगा ? 


६-प्रमाव-द्षेत्र 


( 8एार-/25 छा जिररिएडम2ट26 ) 


जब किसी राज्य में व्यापार की सुविधायें आरप्त होने, से या पूँजी छगाकर 
एकाधिकार आप्त होता है तो वह राज्य अभाव-क्षेत्र कहराता है। इन राज्यों में 
प्रभुता नहीं होती, परन्तु ससल सशहूर है “हाथ पकड़ते पकइते पोंचा !!” अन्त में 
उसको अपना स्थिर राज्य बना ही छोड़ते हैं । 

जिन राज्यों का हम वर्णन कर रहे हैं उनमें अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे 
बढ़ रहा है, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पहले अपनी दुकानें कगाई, सशीनें खोलीं, या ऋण 
दिया । अन्त को अंग्रेज़ों को वहाँ रहने की विशेष सुविधायें प्राप्त हो गई । 

निम्न लिखित प्रभाव-द्षेत्र हैं :--- 

भूटान, कुवेत और अरब का कुछ भाग । 

भूटान--का क्षेत्रफल अट्टारह हज़ार वर्ग सीक है ओर जन संख्या ४ राख 
है । अंग्रेल सरकार भूटान को एक छाख वार्षिक देती है और सारे बाहरी सासले 
उनकी सलाह से होते हैं । सन्‌ १७७४ में भूटान से संधि हो गई थी । इसकी 
सीसा पर भारत सरकार का रेज़ीडेंट रहता हे ( जो कि अन्दरूनी सासलों में 
दखल नहीं देता | ) 

कुबेत--फ़ारिस की खाड़ी पर है। झासक सुलतान कहकाता है। इसको 
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अपना प्रभाव क्षेत्र बना लेने से अंग्रेज़ फ़ारिस की खाड़ी को अच्छी तरह से 
अपने क़ब्जें में रख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के सुल्तान से संधि 
करली है । 

अरब का भाग--अंग्रेज़ों का रास्ता छा सागर से होकर है । इंगलेंड का 
स्वार्थ था, इसलिये अंग्रेज़ों ने अरब की जातियों से विशेष कर हेजाज़ (०09०) 
से संबंध बना रक्‍्खा हे । 

७-मिश्र, तिब्बत ओर नेपाल 
( 52४97. 77756 व्यर्त पिलफुकओं ) 

ब्रियिश सरकार से सम्बन्ध रखने वाली किसी श्रेणी में यह राज्य नहीं आते, 
इसलिये हम इनका सम्बन्ध एथक परिच्छेद में लिखते हैं । 

मिश्र--तुर्को के खेदिव पर अधिकार जमाने के लिये इंगलेंड ओर फांख ने 
उसको ऋण दे दिया । क़्र्ज़ा बसूल करने की फ़िक्र पड़ी, एक ही चारा था, राज्य 
कार्य में हस्तक्षेप करना। १८८२ में ऐलेक्ज्ेंडिया में दंगा हुआ, ब्रिटिश प्रजा की 
रक्षा के लिये, राजधानी को अंगरेज़ों ने अपने हाथ में छे लिया | खेदिव अंग्रेज़ों के 
हाथ में कठपुतलछी की तरह से आ गया । महायुद्ध में खेद्व ने अंग्रेज़ों का साथ छोड़ 
दिया, और अपने भाई ब्रादर तु्कों का पछा पकड़ा । खेदिव गद्दी से उतार दिया गया 
और नये शासक को सुल्तान की पद॒वी से विभूषित किया गया। खतंत्रता के लिये 
आन्दोकन हुआ, सहाशय जगलूल पाशा ने विशेष भाग लिया। सन्‌ १९१५ का 
समिलनर कसीशन का पूर्णतया बहिष्कार हुआ ( यह कस्सीशन शासन सुधार निम्नित्त 
आया था )। सन्‌ १९२२ में सिश्र को खतंत्र राज्य सान लिया गया। परन्तु आने 
जाने के साधन ओर विदेश नीति अंग्रज़ों के अधिकार में हैं । मिश्र वालों ने १५२३ 
में अपना विधान बनाया । सिश्र को झासन करने में स्वतंत्रता है परन्तु अंग्रेज़ों का 
झ्याल रखना पड़ता हे, इसीलिये यहाँ पर इंगलेंड का हाई कमिइनर रहता है। 
सन्‌ १९२७ से अंग्रेज़ यहाँ पर अपनी सेना रक्खे हुये हैं । इस सेना को निकालने 
का घोर अयल्न किया जा रहा है। 

तिब्बत--सन्‌ १७७४ में ब्रिटिश भारत और तिब्बत से व्यापार सम्बन्ध 
स्थापित हुआ । सन्‌ १८८८ में तिब्बत ने सिकिस की सीसा के निकट लियंतु पहाड़ 
पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार इसको अपने अधिकार में रखना चाहत्ती थी, 
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अंग्रेजों ने तिब्बत पर आक्रमण बोल दिया। १८५९३ में ओर १९०४ में अंग्रेज़ों 
सन्धियाँ हुई । 

१८९३ की सन्धि की शर्त निम्नलिखित है;-- 

तिब्बत अंग्रेज़ों के व्यापार पर से चुंगी उडा छे। इसकी दूसरी शर्ते यह 
थी कि तिब्बत अंग्रेजों की अनुमति बिना किसी अन्य राष्ट्र को भूमि पट्टा, साथें, 
खान या कर नहीं दे सकेगा। कोई राष्ट्र त्रेटिश सरकार की अनुसति बिना अपना 
एजट नहीं भेज सकता । 

सन्‌ १९१२ में चीन के हाथ से अधिकार निकल कर दलाई लामा के हाथों 
में पहुँचा । सन्‌ १५१३ में रूस और चीन में सन्धि होगई। ब्रिटिश सरकार सतक 
होगई । सन्‌ १९१४ में एक सन्धि पतन्न लिखा गया जिसकी बरतें यह थीं । 

(१) तिब्बत में चीन का अधिकार स्वीकार किया गया, परन्तु वह उसे 
अपना सूबा नहीं बना सकता । 

(२) ब्रिटिश सरकार किसी भाग को अपने साम्राज्य में न मिछावेगी । 

(३) तिब्बत की आन्तरिक स्वतंत्रता स्वीकार कर की गई । 

(9) अंग्रेज़ छासा में चीनियों की है संख्या तक रह सकते हैं । 

(७५) ज्ञानतसी में स्थापित ब्रिटिश एजेंट व्यापारिक सासलों के सम्बन्ध में 
लासा जा सकेंगे । 

सहायुद्ध में तिव्बत ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की । तिब्बत में ब्रिटिश 
सेनिक शिक्षा दी जाने छगी और छासा तक तार भी रूगा दिया गया । सन्‌ १९२० 
में वहाँ ब्रिटिश सरकार का सिशन भेजा गया । सम्बन्ध बहुत घनिष्ट हो गया है । 
यह सम्बन्ध तिब्बत के लिये हानिकारक होगा। अंग्रेज़ अपना अधिकार बढ़ाने की 
चेष्टा करेंगे, बाद को हाथ ससलते रहेंगे, पछतायेंगे और तिब्बत की खतंत्रता का 
अन्त होगा । बिच्छू से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिये । 

नेपाल--में चित्तोड़ के राजवंशी राज्य करते हैं । ये लोग गोरखा (गोरक्षक) के 
नास से प्रसिद्ध हैं । सन्‌ ३७९२ में नेपाल से व्यापार सन्धि हुईं, सन्‌ १८१६ में 
मित्रता की सन्धि हुई । 

नेपाल का प्रधान शासक सहाराजाधिराज कहलाता है। अंग्रेज लोग उसे 
[3:5 (५०४८० लिखते हैं । अधान संत्री को ही वास्तविक शासन अधिकार प्राप्त 
हैं। प्रधान मंत्री के नीचे ज॑गी लाट होता है जो कि प्रधान मंत्री के देहान्त के बाद 


( १७४ ) 
उसके पद का अधिकारी होता है। प्रधान संत्री को सहाराज ओर हिज़ ऐक्सीलेंसी 
का खिताब रहता हे । 
नेपाल को ब्रिटिश सरकार से हर दसवें वर्ष दस लाख रुपये सिलते हैं। सीमा 
पर एक अंग्रेज़ रेज़ीडेन्ट रहता है जो कि भीतरी सासलों में कुछ दखल नहीं देता । 
नेपारक का एक राजदूत ब्रिटिश सरकार रखती है। इसका क्षेत्र फल ५७,००० वर 
मील है ओर जन संख्या पचास छाख है, वाषिक आय पाँच करोड़ है। 


रूस (शित५७75) 


“सड़ी, गली चीज़ कब तक स्थित रह सकती है ? कभी न कभी तो उसका 
भी ग्राणान्‍न्त होगा। सदियों तक थह वस्तु विक्ृत रूप में तो अवश्य सिथत रहती 
है, परन्तु, अन्त को इसका स्नाश हो ही जाता है ।?? कार्लाइल 

बहुत से महाज्ुभावों का सत है कि रूस एक समूचा राष्ट्र हे, परन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं हे। सहायुद्ध से पहले रूस में दस भित्र जाति के मनुष्य वास करते 
धे--रूसी, वोब्स, यहदी, फ़िन, छेट्स, तुर्की अथवा संगोरू । 

रूस में पहले तिजारती छोंग आये ओर आकर निवासियों पर पूर्ण आधि- 
पत्य स्थापित कर छिया। यहाँ राज्य शासन अमी तक एक तंत्री था, ज़ार 
अत्यंत ऋर थे । इसका मूर कारण यह है कि तेरहवीं शताब्दी में रूत टके छोगों 
के पंजे में था। इतिहास के पाठक जानते हैं कि टक कछोगों की शासन पद्धति 
सदेव एक तंत्री रही है । पीटर दी ग्रेट ने रूस को इस बबेरता से मुक्त करने का 
घोर अयत्न किया, परन्तु उसको कोई विशेष सफलता आप न हुई । 

ताहस भी रूस का यूरोप के इतिहास में काफ़ी प्रभाव पड़ा। फ़्रान्सीसी 
क्रास्ति के समय स्वाधीनता, समानता की गूंज रूस में न पहुँच सकी, न यह 
विचार हो इस देश में समावेश कर सके। अन्त को नेपोलियन स्वयं ही यहाँ 
आ धमका, कान्सीसी झंडा यहाँ पर भी फहराया, रूस की विजय नेपोलियन 
के लिये केवल साया रूप रहा । रूस की सहायता से अंग्रेज फ़ान्सीसियों को 
वाटरल के थुद्ध में हरा सके । 

देश के विस्तार, अथवा अनेकों जातियों के होने के कारण यहाँ पर स्वेच्छा- 
चारी शासन की नींव दीक अकार पड़ सकी । समय समय पर ज़ारों ने जनता 
को जनता शासन का अलोभन दिया, सानों उनको रोदी का एक इकड़ा डाल 
दिया । उनकी भलाई तो इसी में थी कि जनता अधिकार हीन रहे ! सन्‌ १८४८ में 
अ्रजातंत्र की लहर सारे यूरोप में दोड़ गई, परन्तु रूस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा । 


१७५ 
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जार सिकन्दर द्वितीय ने रूस में गुलामी की प्रथा का अन्त कर दिया 
तथा उनकी आशिक दुश्ला भी सुधारी | परन्तु एथ्वी पतियों के या पूंजी पतियों 
के अधिकारों में कुछ कमी न की । ज़ार सिकन्दर ने ज़िलों में और प्रान्तों में जनता 
सभायें स्थापित की जो कि जेम्सवोस ( 26775:ए४०$ ) के नास से असिद्ध 
थीं। इन्होंने बाद को काफ़ी अधिकार प्राप्त कर लिये। अब लिबरल मूवमेन्ट का 
आरम्म हुआ। यह दूर पालियामेन्टरी राज्य शासन की पुकार मचाने छगा । 
जार ने इस प्रकार की सारी ख़बरों का छापना सना कर दिया । कार्क साक्स की 
शिक्षा ने भी थरहाँ पर सिक्का जमाया | जनता में साम्यवाद के भाव प्रेरित होने 
लगे । ऐसी स्थिति में रूस को जापान से युद्ध में लड़ना पड़ा । रूस को इसमें हार 
हुईं । साम्यवादियों ने श्रमजीवियों को भड़का कर अपने पक्ष में कर लिया। अपनी 
रक्षा करने के निभित्त ज़ार ने प्रजा को कुछ अधिकार देना स्वीकार किया । 

सन्‌ १९०७ में ज़ार ने कुछ फ़रमान पत्र प्रकाशित किये जिसके अनुसार 
रूस में विधान को तस्यारी होने छगी । यह केवल ढोंग था। स्वेच्छाचारी शासन 
जारी रहा | दो सभाओं की स्थापना की गई--“कॉसिल आफ दी एस्पायर' 
( ट2०फ्ालाों ०0६ ४7९८ #709776 ) अथवा इहूसा ( )प्रा79 ) । कोन्सिक आफ 
दी एम्पायर में आधे सदस्यों को राजा नामज़द करता था और आधे सदस्य ९ वर्ष 
के लिये प्रान्तीय सभाओं, एथ्वी पति, धनिक, चेम्बर आफ कामसे, चर्च, विश्वविद्यालय 
द्वारा चुने जाते थे। डूसा में ज़िला कोन्सिल के अतिनिधि आते थे जिनको किसी 
प्रकार के विशेष अधिकार न थे । 

जार इतने पर भी अनप्तनाने छगे। प्रजा भी अंधकार में थी, नितानन्‍्त 
निरक्षर थी। वह अपने अधिकार का अ्रयोग किस प्रकार करे इससे बिल्कुल अन- 
भिज्ञ थी । १९०६-१९०७ की इूमा की सभाओं में लिबरकों का बहुमत था। 
उनकी कायवाही से ज़ार के दिल सें धक धक सचने लगी । जनता इस धोके की 
टही को समझ गई, और त्नाहि न्राहि सचाने लगी । 

ज्ञार ने असन्तुष्ट होकर दो बार इसा को भंग किया | उसने समझ लिया 
डूसा की निर्वाचन विधि में परिव्तेत करना चाहिये। डसने आज्ञापन्न द्वारा घोषणा 
की कि वोटर कई भागों में बाँटे जायेंगे--प्ृथ्वीपति, तिजारती, सौदागर, कृषक, 
श्रसजीवी । प्रत्येक भाग नियमित सद॒स्य भेज सकेगा । इसके फल सरूप तीसरी डूसा 
इतनी झगड़ालू साबित नहीं हुईं | पाँच सात वर्ष तक इसने अपना कार्य किया । 
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अजातंत्र का सागें अब जनता के छिये बन्द हों गया। यह छुधा 
पीड़ित रोटी साँगते थे, उनको ऐवज़ में पत्थर नसीब हुये। लोगों को विदित 
हो गया कि ज़ार आसानी से नहीं फुलछाया जा सकता । बिना खून बहाये 
उनके पब्ले कुछ न पड़ेगा । युद्ध के आरम्भ में अधिकारियों की नितान्त अयोग्यता 
का पता चल गया। चारों तरफ़ तबाही थी। ज़ार ने निर्मोही सलुष्यों को अपना 
संत्री बनाया । इनको आन्दोलन से लेश सात्र भी सहाजुभूति न थी। इन छोगों 
ने अत्याचार करना आरम्भ किया। इूमा भी जो इतनी संकी्ण सभा थी और 
जो कि जार के साथ सहयोग देना चाहती थी, इस अत्याचार को सहन न कर 
सकी । उसके सदरुय मंत्रियों की अवहेलना करने लगे | नाज जमेनी को भेजा जा 
रहा था, परन्तु रूस के कृषकों की गदन पर छुरी चलाकर । सारी स्थिति इतनी 
असझह्य हो गई थी कि एक ज़वरदस्त क्रान्ति ही इसको ठंडा कर सकती थी । इसके 
चिह्न प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे, परन्तु वाह पट्ट ज़ार--तूने कुछ भी पर्वाह न की । 
शाबाश ! उसका परिणाम भी तो तने ही भोगा, तेरे पापों की गढरी भर गई 
थी। अन्य राष्ट्रों को इससे शिक्षा छेनी चाहिये | 

साप्े १९१७ में ऋन्‍्ति पेटरोग्रेड में आरम्भ हुईं । भूख से सताई हुई जनता 
सड़कों में घूमने लगी आर रोटी की पुकार मचाने रूगी । सरकार ने इन ऋ्ान्तिकारियों 
को तितर बितर करने की आज्ञा दी । परन्तु सेना ने आज्ञा संग की। सेना भी 
इस जनसमूह के साथ सम्मिलित हो गई। उन्होंने सेन्ट पीटर के जेल को तोड़ 
डाऊा ओर क्रंदियों को ऊुक्त कर दिया । इसी समय छूसा की एक कमेटी ने शासन 
की बाग डोर अपने हाथ में ली और विधान बनाने का वायदा किया । 

जिस दिन इस सरकार की स्थापना हुईं थी उसी दिन श्रम जीवियों ने 
'पेट रोग्रेड सोवियट बक मेन्स डिपुटीज़' को स्थापना की जिसका नाम कि दो दिन 
बाद बदुरू कर “अटरोग्रेड सोवियट आफ वर्कर्स ऐेन्ड सोश्जरसस डिपुटीज़” रक्खा गया। 
सोवियट सरकार और अ्विज़ञनल सरकारों के भिन्न भिन्न सत थे और दोनों ही 
अपनी अपनी आज्ञा देती थीं। सोवियट ने बड़ी मुश्किल के बाद सेना को भंग 
कर दिया। दोवों सरकारों ने संघ बना कर काम करना आरम्भ किया, परन्तु देश 
की सेनिक था आर्थिक गदबड़ियों को न रोक सके । 

क्‍ स्थिति दिन दिन ख़राब होती गई | इसी समय बाल्शेविक छोग शासन में 
अंधिक भाग लेने लगे । उनका कहना था कि क्रान्ति आर्थिक और राजनेतिक 
रे 
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दोनों ही होनी चाहिये। श्रमजीबि सिलों को अपने अधिकार में छा रहे थे। किसान 
पृथ्वीपतियों को निकाल रहे थे। वाल्शेविक छोग बहुत अधिक संख्या में न॒ थे, 
परन्तु उनका एक निश्चित प्रोग्राम था जिसको कि श्रमजीवि और लेनिन डीक तरह 
से समझ सके । उनका उद्देश्य था शान्ति की स्थापना करना ओर श्रमजीवी राज्य 
(?+0०६३४790) की स्थापना करना । केनिन ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले छी 
और प्राविज़्नल सरकार को निकाल बाहर कियां।.. 
साम्यवादियों की कांग्रेस ने एक (१0970 0 260965४' (१077777559/7९5 

नियुक्त की । लेनिन इसका अध्यक्ष बना । इसने विज्ञप्ति द्वारा यह धोषणा कर दी 
कि सम्पत्ति, रेलवे, बेंक, मिलें, कानें छीन ली गई हैं और श्रसजीवियों के काम में 
लाई जायेंगी । ज़ार और डसका ख़ान्दान मौत के घाट उतार दिये गये। बहुत से 
धनिक, एथ्दीपति, ज़ार के अफ़सर इत्यादि को भी अनेकों कष्ट सहन करने पड़े । 
कुछ को देश निकाल दिया गया, कुछ को खुदा गंज भेज दिया गया। चर्च भी तोड़ 
दिया गया। दो चार सास में ही देश' कम्यूनिस्ट बना दिया गया। कान्ति को 
निष्फल करने के अनेकों प्रयत्न हुये, परन्तु सब विफल हुये । 

सन्‌ १९१८ के ग्रीष्स सास में सोवियट कांग्रेस ने बोल्योविकों का बनाया 
हुआ विधान स्वीकार कर लिया। इस विधान को न तो विधान विधायिनी सभा 
ने ही पास किया था और न इस पर जनता निर्णय ही लिया गया था। रूस के 
कई भागों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की ओर सोवियट राज्य की स्थापना की । 
सन्‌ १९२२ में समस्त भागों का संघ अर्थात्‌ 'फ़ेडरेशन! बन गया । अब यूनियन 
आफ सोवियट , सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की गई और एक संघीय विधान 
तथ्यार किया गया जिस पर कि सन्‌ १९२३ में जनता निणय लिया गया । 

सन्‌ १९१८ के विधान ने रूस को रिपब्लिक या प्रजा तांत्रिक घोषित कर 
दिया । सारे अधिकार घोषणा अनुसार दुखी और सताई हुई जनता के घोषित 
किये गये न कि सम्पूर्ण रूसी .जनता के। सताधिकार उन्हीं को प्रदान किया गया 
जो कि अट्टवारह वर्ष की अवस्था के हों । और अपनी जीविका स्वर्य उपाजित करते 
हों---वे चाहे किसी जाति राष्ट्र था धर के हों सैनिकों अथवा नाविकों को भी झता- 
धिकार दिया गया । निम्सलिखित॑ मनुष्यों को न तो वोट का अधिकार हे और न 
किसी पद को पा सकते हैं ।. (१) जो दूसरों को अपने छाभ के लिये नोकर बनाते 
हैं ( इसमें घर के नोकर शासिक नहीं किये जाते हैं ) (२) जो बिना मेहनत किये 
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धन उपार्जन करते हैं जैसे सूद ख़ोर या किराये के सकान रखने वाले, (३) तिजारत 
पेशा, ऐजन्ट, दुछाल, और व्यवसायी, (४) पादरी, (७) वह छोग जिनका कि ज़ार 
से कुछ भी सम्बन्ध था, (६) झुजरिस और पागरू | अद्वारह वर्ष की अवस्था के 
व्यक्तियों को भी लोकल सोवियट केन्द्रीय सरकार के परामर्श से सताधिकार 
प्रदान कर सकती थी । 

इसके अर्थ यह हैं कि सताधिकार केवक श्रमजीवियों को और सेनिकों 
को प्रदान किया गया है। १९१८ के विधान ने अजातंत्र की स्थापना न की 
वरन्‌ डिक्टेटरशिप की स्थापना की । रूस की उच्चतस शासन संस्था यूनियन 
आफ सोवियट सोशलिस्ट रिपबश्लिका ( एॉंचाठ्श 076 $0ए00०:८ 50299: 
६००प०॥८ ०+ ए, $, $. ॥१,), की ब्रांच यूनियन कांग्रेस आफ़ सोवियट है । इस 
कांग्रेस में देहात से ओर शहर से अतिनिधि आते हैं। शहरों में प्रत्येक २०,००० 
श्रसजीवी एक प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं ओर देहात में १,२५,००० जनता एक 
प्रतिनिधि सेजती है | साल में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है, छुट्टी काल में 
कांग्रेस की निर्वाचित की हुईं युनियन सेग्ट्रढ कायकारिणी समिति ( ॥»( ) खारे 
कार्य करती है। इसको व्यवस्थापक अधिकार भी है । इस समिति की तीन सास 
में पन्‍्द्रह दिन के लिये बेढक होती है | इस कार्य कारिगी समिति में छगभर ४०० 
सदस्य होते हैं जिनके दो भाग होते हैं और अपनी अयनी सभायें करते हैं। एक 
सभा के लिये कांग्रेस चार रिपब्लिकों के कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है। आवश्यक 
कार्यों को करने के लिये एक कमेटी है जिसको 'अेज़ीडियस” (]#€अंतीप्राए 0: 
$६९९४४7४४ (!077777:६९९) कहते हैं । इसमें २१ सदस्य होते हैं । 

शासन अवन्ध के अधिकार यूनियन कौन्सिक आफ़ परीपल्स कमीसर्स को 
हैं। इसको कार्यकारिणी समिति (६) निर्वाचित करती है और इसको 
अथवा कांग्रेस को उत्तरदायी है । एक कमीसर इसका प्रेज़ीडेन्ट बनता ओर चार और 
कसीसर उपसभापति बनते हैं। अत्येक कमीसर किसी एक विभाग का अध्यक्ष 
बनता है । इसके निर्णय यूनियन के सारे छोगों के लिये माननीय हैं । इस कौम्सिक 
में एक छोटा सा केबिनेट 'सोवारकोस! (5093/7070) और हे जो कि गेर राज- 
नेंतिक विषयों पर विचार करता है। 

यूनियन विधान ने निम्न लिखित अधिकार उपरोक्त अधिकारियों को सोंपे--जैसे 
सन्धि करना और विदेशी विषय, युद्ध घोषणा या सुलह करना, ऋण लेना, विदेश 


( रै८० ) 


तिजारत को दीक करना, रियायतें देवा, ((०४270708 (:070८९५४४४0979) रेल की 
छाइने बनाना, डाकख़ाने और तारघर बनाना, सेना की देख भार करना, टक्‍्साल 
का अबन्ध करता, कर रूगाना इत्यादि सब यूनियन के अधिकार में हैं । यदि किसी 
रिपब्लिक का कोई नियम १९२२ की सन्धि के विरुद्व हो तो यूनियन उसको निषेध 
कर सकती है । 

रिपश्लिक के चारों भाग अपना अपना शासन अपनी इच्छानुसार करते हैं, 
परन्तु शासन लगभग चारों भागों का समान ही है । 

कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण छगभग ४२८ 
आदुप्तियों की एक कमेटी शासन करती है। यह संख्या भी बहुत अधिक है इस 
कारण इसकी भी एक सब कमेटी बहुत कुछ काम करती है । 

रूस के मुख्य भाग (0599 70967 ) का शासन सी लगभग उसी प्रकार 
होता है जिस प्रकार कि यूनियन का होता है। शासन अधिकार १२ आदमियों 
की एक कार्य कारिणी समिति को है। इन सदस्यों को कम्ोसर कहते हैं और 
इनको एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी चुनती हे। कसीसर कोंसिल को सदेव ससय ससय पर 
एक्ज़ीक्यूटिव को सूचना देनी पड़ती है, परन्तु विशेष ससयों पर अपनी ज़िस्मेवारी 
पर ही कास कर सकती है। अल्येक शासन विभाग की सहायता के लिये एक 
शासन बो्ड होता है । यहाँ पर कोई प्रधान संत्नी पद नहीं है, परन्तु कमीसर बोडड 
किसी एक सदुस्थ को प्रेज़ीडेन्ट चुन छेता है । 

संसार के हर एक देश में किसी न किसी प्रकार के हल्के, निर्वाचन केन्द्र, 
या क्षेत्र या ज़िले हैं। समस्त जनता को उस केन्द्र में वोट का समान अधिकार है 
और एक ही कार में वोट भी करते हैं असरीका में प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपने 
जिले के अन्तरगत सारे विषयों के प्रतिनिधि होते हैं। रूस सें प्रतिनिधि व्यव- 
साय की शक्ति अनुसार चुने जाते हैं । लोग अपने अपने व्यवसायों के प्रतिनिधियों 
के लिए. वोट करते हैं। कांग्रेस के सदस्य किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के ्रतिनिधि 
नहीं होते वरन्‌ अपने व्यवसाय और पेहे वालों के प्रतिनिधि होते हैं। 

इस अथा के सहायकों की दुलोरू है कि “यह बहुत ही सुन्द्र प्रथा है क्‍यों 
कि प्रतिनिधियों का सनन्‍्तव्य सदेव एक रहेगा और केन्द्रीय निर्वाचन तो बिल्कुल 
बेसाने बात होगी ।”” ः 

अमरीका में तो बोदर का अधिकाररियों से सीधा सम्बन्ध रहता है वही 


( १८१ ) 


व्यवस्थापिक सभाओं को अथवा कायकारिणी को चुनते हैं परन्तु रूस में वोदर की 
दशा देखिये---कितना अन्तर है | 
वोटर ग्राम सोवियट को निर्वाचत करते हैं । 


ग्राम सोवियट ज़िछा सोवियट को प्रतिनिधि भेजते हैं । 
यह ज़िला सोविथट आ्रन्तीय सोवियट को सदस्य भेजते हैं । 


| 
प्रांतीय सोवियट अखिल रूसी कांग्रेस और यूनियन कांग्रेस को अतिनिधि 
सेजती है । 


यह दोनों अपनी अपनी कार्य कारिणी नियुक्त करती हैं । 


तदुपरान्त कार्य कारिणी सब कमेटी नियुक्त करती है । 

पाठक समझ सकते हैं कि कितना अंतर हो जाता है। अतिनिधि अपनी 
ज़िस्मेवारी सहसूस नहीं करते हैं । सब गड़बड़ी और झंझट है जिसको कि साधारण 
आदसी समझ भी नहीं सकता | 

समय ससय पर साधारण था असाधारण कसीशन शासन कार्य संभालने 
के लिग्रे नियुक्त किये जाते हैं। इनकी कार्य काछ अवधि नियत नहीं रहती । सबसे 
बड़ा और सहख्द्ाली कस्तीशन चेस्का ( ()८४६० ) था। यह विद्वोहियों की 
जाँच पड़तार करता था। इसको फ़ाँसी तक दंड देने का हुक्स था। सन्‌ १९२२ में 
इस संस्था को भंग कर दिया गया ओर इसके स्थान में निर्वाचित न्यायाधीश कास 
करते हैं । 

देश का शासन सूत्र टूट क्‍यों नहीं जाता ? इसका उत्तर केवल यही है कि 
सारा शासन बोल्शोविक दुर अपने हाथ में रकक्‍्खे हुये हे किसी को हस्तक्षेप करने का 
अधिकार नहीं है । जब कभी सतसेद भी होता है तो दुरू स्वयं ही उनका निपटारा 
कर देता है | यही कारण है कि शासन निर्विन्न होता जा रहा है । 

काले सावस की अध्यक्षता में प्रथम जन्‍्तरराष्ट्रीय (75८ [0९८- 
80074 ) साम्यवादी कांग्रेस हुईं । डसके बाद दूसरी सन्‌ १८८९ में पेरिस नगर 
में हुईं। तीसरी मास्को में हुईं | यह संस्था कम्यूनिस्ट दुर की प्रतिनिधि है। इसका 
हेड आफ़िस सास्को में हे और रूस के कम्यूनिस्ट दुछ की सरंक्षकता में है । इसका 
उद्देश्य है संसार की सारी ऋरान्तिकारी दुकों का संगठन करके संसार में ऋान्‍्ति सचाई 


( १८२ ) 
जाय और कम्यूनिस्ट राज्य की अस्थापना होवे | इसी संस्था द्वारा रूस संसार में 


कम्यूनिस्ट अचार कर रहा है । 
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संयुक्त राष्ट अमर्राका 
( एऋए(एटत 56685 ० 877०7728 ) 
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सन्‌ ३७६३ में सप्त वर्षीय युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद इंगलेंड वालों का 
अमरीका देश' पर पूरी तौर से सिक्का जम गया। सारा देश उनके अधीन हो गया। 
इंगलेंड की पार्लियामेन्ट ही असरीका का शासन करती थी, सनसाने नियस बना 
कर देशवासियों पर आतंक जमसाती थी। कुछ ओऔपनिवेशिकों का कथन है कि 
पालियामेन्ट असरीका वालों पर तब तक कर नहीं लगा सकती जब तक कि 
अप्तरीका वालों का पालियामेन्ट में प्रतिनिधित्व स्वीकार न किया जाय । ड्न लोगों ने 
घोर आन्दोछन किया, खतंत्रता की पताका फहराईं, विजय का डंका बोला, हात्रुओं 
के हाथ से मुक्ति पाई । अन्त को सन्‌ १७८७ में विधान विधायनी सभा ने देश की 
शासन पद्धति का निर्णय करना आरम्भ किया । येन केव अकारेण सन्‌ १७८९ में 
विधान तठय्यार हो गया। ह 

इस विधान के अनुसार ही आज अमरीका का शासन हो रहा है। अस- 
रीका वासी इसको पूजनीय ससझते हैं । विधान पत्र बहुत ही संक्षिप्त, अथवा 
स्पष्ट शब्दों में हे। इस में आधुनिक विधानों की तरह व्यर्थ की बातों का उल्लेख 
नहीं हे । सन्‌ १७८९५ से अब तक विधान में केवल १९ संशोधन हुए हैं। विधान 
संशोधन विधि अत्यन्त ही पेचीदा हैं । इसी कारण इस देश के विधान को “रिजिडः 
(२१870) कहते हैं। 


१-प्रज़ीडेन्ट 
( ?#८४ांतेटर्णा ) 


प्रेज़ीडेन्ट के निर्वाचन की विधि बहुत ही पेचीदा है। सार देश के छोटे 
छोटे आन्तों ओर ज़िलों से दुलों के ग्रतिनिधि आते हैं और एक बहुत बड़ी महती 


१८३ 


( १८७ ) 


सभा में प्रेज़ीडेन्ट के निर्वाचन के लिये वोट देते हैं। प्रेज़ीडेन्ट को विशेष बहुमत 
( 6550[४६९८ /७/०]००४४६ए ) जाप्त करना चाहिये। बहुधा प्रेज़ीडेन्ट को पहली 
वार के वोटिंग में विशेष बहुसत आप्त नहीं होता है, दोबारा वोटिंग होता है। 
वोटिंग तब तक जारी रहता है जब तक कि किसी एक उस्मेद्वार को विशेष बहु- 
सत प्राप्त न हो जावे। 

प्रेज़ीडेन्ट के अधिकार पाँच अकार के हैं--(१) शासन सम्बन्धी, (२) सेना, 
(३) विदेश, (४) व्यवस्थापक और (७) राजनेतिक । 

( १ ) शासन सम्बन्धी अधिकार--ड्सकों म्ुजरिसों को साफ करने का 
अधिकार आप है, प्रदों पर अफसरों को नियुक्त करता है । ६,००,००० पदों की 
नियुक्ति उसके हाथ में है। बड़े पदों की नियुक्ति के लिये सेनेट का परामर्श लेना 
आवश्यक है। परन्तु, सनेट कभी हस्तक्षेप नहीं करती है। श्रेज़ीडेन्ट उन्हीं को नियुक्त 
करता है जिन्होंने कि उसको निर्वाचन काल सें सहायता दी हो । बहुत से छोग 
जिनको कि पद नहीं मिलता है अ्ेज़ीडेन्ट से नाराज़ हो जाते हैं । सन्‌ ६८८४ में 
प्रज्ीडेन्ट गार्कीबड्ड इसी असन्तोष के शिकार हुये। तब से पदों पर योग्य व्यक्ति 
प्रतिस्पद्धों के बाद भर्ती किये जाते हैं । 

(२) सेना--विधानाहुसार वह सेना का कसान्डर-इन-चीफ ((:07777977- 
१८९४-१7-(:॥7८४) होता है। सेना का साइज़ कांग्रेस ही नियत करती है क्योंकि 
यही बजट पास करती है। सारे देश में जगह जगह पर वह आवश्यकतानुसार सेना 
सेजता है । वह सनसानी जहाँ चाहे किसी देश के विरुद्ध सेना भेज सकता है और 
देश को युद्ध में घसीट सकता है । 

( ३ ) विदेश सम्बन्धी अधिकार--विदेशी राज्यों से सन्धि करता है, वहाँ 
पर राजदूत भेजता है। विदेश से आये हुये राजदूतों का स्वागत करता है । अन्तर- 
राष्ट्रीय विषयों में प्रेज़ीडेन्ट मुख्य व्यक्ति होता हे। उसके व्याख्यान व स्टेटमेन्ट्स 
विदेश में ध्यान पूर्वक पढ़े जाते हैं । यह व्याख्यान बड़े महत्त्व के होते हैं। सन्धि 
पन्न पर प्रेज़ीडेन्ट को हूं सेनेट की अनुसति आप्त करनी पड़ती है। प्रेज़ीडेन्न्ट विदेशी 
राज्यों में सेना भेज सकता है, राजदूतों को बिना किसी से आज्ञा लिये वापिस जाने 
को कह सकता है। प्रेज़ीडेंन्ट युद्ध की घोषणा तो कर नहीं सकता, परन्तु वह अपनी 
नीति से अमरीका को युद्ध में घखीट सकता है । 

( ४ ) व्यवस्थापक अधिकार--अमरीका में अधिकार विच्छेद (5००7४४07 


( ८०५ ) 


0६ 709४/3) के कारण सेनेट को नियम पास करने का अधिकार है ओर प्रेज़ीडेन्ट उन _ 
नियमों को कार्या निव्रित करता है। परत्तु प्रेज़ीडेन्ट को भी नियस बनाने के पर्याप्त अधि- 
कार हैं। प्रेज़ीडेन्ट विल्‍्सन ने बहुत से नियस सन खाने बनाये । ऐसा वह दो प्रकार 
कर सकता है (१) नियमों को स्थगित करना अथवा (२) कुछ नियमों को किसी 
सदस्य द्वारा पेश करना । वह सभा को संदेश भेज सकता है और देश ह्वित के लिए 
आवश्यक नियस पास करने को कह सकता है। प्रज़ीढेन्ट के सन्देशों में ही विदेश 
नीति का सार रहता है। कांग्रेस यदि प्रेज़ीडन्ट के ही दुछ की है तो संदेश व विछ 
अवश्य ही पास हो जाते हैं अन्यथा नहीं । 

प्रेज़ीडन्ट बिल पास हो जाने के बाद या तो इसको कार्यान्वित करता है था दस 
दिन के भीतर निषेध कर के उसकों सभा के पास पुन; निणेय के लिये मेज देता 
है । यद्दि इन दस दिन के भीतर सभा भंग हो जाये और प्रेज़ीडन्ट अपनी सम्सति 
न देवे तो बिल पास नहीं हो सकता। इस अकार के निषेध को “पाकेट वीटो” 
(०८६८८ ५८६०) कहते हैं । स्मरण रहे कि अेज़ीडेस्ट भकारण ही नियसल 
निषेध नहीं करता है । अब तक उसके नियेशध्र करने के पश्चात्‌ केवल २७ बिल पास 
हो सके हैं । 

(५ ) राजनतिक अधिकार--यह अधिकार प्रेज़ीडन्ट को विधान हारा प्राप्त 
नहीं हुये हैं । इसके अर्थ केवल यही हैं कि चार वर्ष तक ओज़ीडेन्ट देश के शासन 
की बाग डोर अपने हाथ में लिये रहता है और देश भर का प्रधान व्यक्ति अथवा 
नेता होता है । इंगलेंड में थोड़ी सी योग्यता वाला व्यक्त कदापि अधान मंत्री नहीं 
हो सकता है। परन्तु अमरीका में ऐसा नहीं है। डसको अपनी योग्यता प्रकट 
करने का अवसर नहीं मिकता है । समय ससय पर उसको सेनेट का विरोध सहन 
करना पड़ता है, यदि वह सेनेट के विरुद्ध काम करे तो उसकी बदनाश्नी होती है, 
और यदि ग्रेज़ीडेन्ट शान्त शिय है तो यह उसकी कसज़ोरी समझी जाती है । 


२-सेनेट 
( 9९॥2/6 ) 


अमरीका में विधायकों ने पालियामेन्ट की दो सभायें रखना निशिचत किया 

क्योंकि उनका इरादा यह था कि समस्त प्रान्तों को सेनेट में सस्नान अधिकार सिर 

जावे और जिन आन्तों में आबादी अधिक हो उनको साधारण सभा में प्रतिनिधित्व 
२४ 


( शे८८द ) 


सिल जाय । अद्वारहवीं शताब्दी में यह डर था कि पूर्ण शब्टीय सरकार छोटे प्रान्तों 
का अन्त कर देगी इसी कारण सेनेट का निर्माण आवश्यक समझा गया । 

प्रान्त परिषद सेनेट के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इस प्रथा में अनेकों 
दोप थे। उम्मेद्वार परिषद्‌ के सदस्यों को घूस देकर अपना निर्वाचन करा लेते थे। 
इस प्रथा को हटा कर “इन्डाइरेक्ट निर्वाचन! रीति की स्थापना की गई । उससे 
भी जनेकों दोष प्रतीत होने छगे । सन्‌ १९१३ में इस अ्था को भी हदा दिया गया 
ओर अब जनता ही सेनेटरों का निर्वाचन करती हे । सेनेट के सदस्यों की अवस्था कम 
से कम तीस वर्ष की होनी चाहिये और कस से कम ९ वर्ष के अस्रीका वासी होने 
चाहिये। इस प्रथा से भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि निर्वाचन अब भी 
दलों के हाथ में है । 

विधायक सेनेट को सरदार सभा ओर प्रीवी कोॉंसिल सभा के कार्यो को 
सोंपना चाहते थे। सब अथम प्रेज़ीडेन्ट ने जाजे वाशिगटन सेनेट का इसी प्रकार 
सम्मात किया । अब इसका उतना आदर नहीं है। सेनेट नियुक्ति ओर सन्धि पत्रों 
पर अज्ञुमति देती है। इसके साधारण सभा के समान पूर्ण अधिकार हैं । 


आन्तों सें पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रेज़ीडेन्ट डस आन्त के प्रति- 
निधियों से परामश लेता था । इसको 9$20900/447 (१0घ४६८४ए कहते हैं । सेनेटर 
इस अधिकार का दुर्व्यवहार करने छगे। फलतः सन्‌ १८६० में उनकी शक्ति मन्द होने 
लगी | प्रेज्ीडेन्ट विब्सन के का से उनकी फिर उन्नति हो रही है । 

सनेट प्रेज़ीडेन्ट का, वाईस श्रेज़ीडेन्ट का ओर पदाधिकारियों पर चलाये हुये 
अभियोगों का निर्णय करती है । अब तक केवल दो व्यक्तियों पर सेनेट में अभियोग 
चलाया गया--प्रेज़ीडेन्ट जानसन पर ओर युद्ध मंत्री पर | परन्तु उनको अभियोगी 
घोषित करने के लिये ३ सेनेट ने अनुमति न दी । 

अत्येक विछू पर तीन बार निर्णय होता है या उसकी तीन रीडिस होती है। 
(१) साधारण विवाद, (२) कमेटी द्वारा निर्णय | इन कमेटियों को एक अन्य कमेटी 
बनाती है | इनकी पूरी नियुक्ति दल नेताओं के हाथ में रहती है । अमरीका में सर- 
कारी अस्ताव नहीं होते क्योंकि यहाँ पर अधिकार विच्छेद की प्रथा प्रचलित है । 
दुरू के. परामर्श से ही नेता छोग अपने अपने प्रस्ताव पेश करते हैं, तदुपरान्त सेनेट 
की राय ली जाती है। 


( १८७ ) 
३-प्रतिनिधि सभा 


( नि०पड९ ० रि०एछ7०९5९माँ धए25 ) 


प्रतिनिधि सभा के सदस्यां की संख्या जन संख्या पर निभर हैं | संख्या और 
उसका निणय नियस द्वारा होगा । विधानाजुसार अत्पेक प्रान्त में कम से कस एक 
प्रतिनिधि साधारण सभा में अवदय आना चाहिय्रे। और ३ सदरय अधिक से 
अधिक ३०,००० जनता का अतिनिध्रि होना चाहिये। विधानानुसार प्रति दसवें 
वर्ष सनुष्पर गणना होनी चाहिये और उसी के अनुसार सदस्यों की संख्या निर्णय 
की जानी चाहिये। सबसे पहली प्रतिनिधि सभा में केवल ६७ सदस्य थे अब ४३८ 
सदस्य हैं । अतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या बहुत वढ़ गई है | इसलिये १०१० 
के वाद सदस्यों की संख्या सें कुछ भो न्‍्यूनाधिक नहीं क्रिय्रा गय्रा हैं । 

समस्त अम्नरीका के नागरिकों को जिन्हें कि अपने आनन्‍्त में वोद का अधि- 
कार है प्रतिनिधि सभा के लिये भी सत प्रकट कर सकते हं। सन्नहर्े विधान 
संशोधन के अनुसार समस्त मलुध्यां को चाहे वह किसी रंग के हों वोट का अधिकार 
दिया गया है। उनन्‍्वीसवे संशोधन के अनुसार खियों को सी मताधिकार प्रदान क्रिया 
गया । दक्षिणी अमरीका के प्रान्तों ने नीगरों को चोट से वंचित रखने के अन्‍ूकों 
साधन हूँढ़ निकाले हं--उदाहरणवत्‌-शिक्षा, टैक्स व सम्पक्ति। गरीब नीगरों को 
यह सब बातें कहाँ से प्राप्त हो सकती हैँ, इस कारण विधान संशोधन से उनका 
कुछ भी भला नहीं हुआ है। 

प्रत्येक प्रांत को निर्वाचन की सुविधा के लिये ज़िलों ओर हल्‍कों में बांट दिये 
गये हैं । प्रत्येक हल्के से १ सदस्य निर्वाचित होता है। जिलों को समान भागों में 
बाँटने का प्रयल् किया गया है, परन्तु इसमें भी दल के नेताओं की नियत साफ़ नहीं 
साल्स पड़ती । अत्येक प्रांत में जिस दुल का बहुमत रहता है। अपनी इच्छाजुसार 
निर्वाचन केन्द्र बिना किसी हिसाब के बना लेता है । वह इस वात का ध्याव रखते 
हैं कि दूसरे दुल के वोटों को १ या दो ज़िले में भर दे और बाक्ी ज़िलों में अपना 
बहुमत रहे । इस प्रकार के प्रान्त विभाग को जेरीसेन्डरिंग ((+६/४ए४7274०7१7 8) 
कहते हैं। अत्येक दर अपना अपना निर्वाचन करके अपने दुरू से किसी एक व्यक्ति 
को चुन लेते हैं। तदुपरानत वह खर्च साधारण निर्वाचन में भाग ले सकता है | इस 
प्रकार दुछ बहुत ही शक्ति शाली हो गये हैं । 


( १८८ ) 


सदस्यों की अवस्था पचीस वर्ष होनी चाहिये ओर संयुक्त राष्ट्र अमरीका के 
नागरिक होने चाहिये। यह भी आवश्यक हे कि वह सात साहू तक अम्सतरीका में 
निवास कर चुके हों। अब यह भी आवश्यक हो गया हे कि उस्मेदवार उसी ज़िले 
का निवासी होवे । सदस्य अन्तर राष्ट्रीय समस्याओं में कुछ भाग नहीं छेते हैं. बरन 
अपने ज़िले के हित की ही प्रेरणा करते रहते हैं। प्रतिनिधि सभा की कार्य काल 
अवधि दो वर्ष है जिसके अर्थ यह हैं कि सदस्य जब सभा पद्धति सीख पाते हैं उसी 
समय उनको पद त्याग करना पड़ता है । 

अप्तरीका में सरकारी प्रस्ताव नहीं होते क्योंकि यहाँ पर अधिकार विच्छेद 
की प्रथा प्रचलित है । सदस्य अपने दुल के आदेशानुसार या किसी विभाग के हेड 
के कहने से सभा में प्रस्ताव पेश करते हैं । रेनेट भी बिल पेश करती है। तदुपरान्त 
यह बिलर किसी कमेंटी के पास निर्णय के लिये भेजा जाता है। यदि कमेटी इस पर 
ख़राब रिपोर्ट देती है तो बिल के पास होने की छेश मात्र भी आशा नहीं होती । 
अगर साफ़िक़न राय देती हे तब भी यह ज़रूरी नहीं कि बिरू पास ही हो जाय । 
पास होवे या न होवे | तदुपरान्‍त दोनों सभाओं से पास होकर बिल प्रेज्ञीडेन्ट के 
पास हस्ताक्षर के निभित्त जाता है। प्रेज़ीडेन्ट की वीटो के सम्बन्ध में हम पहले लिख 


चुके हैं । 
४-जनता-नियणॉय व प्रस्तावना 


( रिटार7९7रतंपफ बाते जांपंदधंए: छ रैफाल्शंट० ) 


.._ अनुभव हमको इस बात का परिचय देता हे कि आजकल व्यवस्थापिका 
सभाओं का सम्मान दिन दिन क्षीण होता जा रहा है ओर क्राय कारिणी के अधि- 
कार बढ़ते जा रहे हैं । अमरीका के प्रांतीय सभाओं के बजट सम्बन्धी अधिकार दिन 
दिन कस किये जा रहे हैं । रगभग आधे प्रांतों में जनता को भी बिक पेश करने 
का अधिकार दिया गया है इससे धारा सभाओं का सम्सान घटता जा रहा है | धारा 
सभाओं का सम्मान घटने का एक प्रधान कारण यह भी है कि कुछ सहालुभावों 
को यह विश्वास भी हो गया है कि जनता कभी ग़रूती नहीं कर सकती, इसी 
कारण सारे अधिकार जनता को सौंप देना चाहिये। 

प्रथम बार सन्‌ १८९८ में दक्षिण डेंकोटा के प्रान्त की जनता को 
प्रस्तावनाा का अधिकार दिया गया था। इस प्रांत ने इस विषय में स्वीटज़रलेंड 
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की प्रथा का अनुकरण किया । कुछ वर्ष वाद अन्य प्रति ने सी इस प्रथा को अप- 
नाना आरम्म किया। सन्‌ १९०० में ऊठा प्रांत ने, सन १९०१२ में आरीगन प्रात ने 
इसको अपनाया | आजकल २२ ग्रांतों में जनता ग्रस्तावना की अ्रथा अचलित है । 

रातों में जनता-निणंय अथवा अस्तावना की समान विधि नहीं हे। परूतु 
तब भी कुछ बातें समान हैं। उदाहरणार्थ प्रार्थना पत्र पेश करना। बहुधा 
कोई संगठन अपने ऊपर इसका खारा भार छेता है। भिन्न भिन्न ग्रांतों सें 
हस्ताक्षरों की संख्या भिन्न भिन्न है। ८ प्रति शत से १७ प्रति शत हस्ताक्षरों की 
आवश्यकता पढ़ती है । विधान संझोधन के लिये २० प्रतिशत जनता के हस्ताक्षरों 
की आवश्यकता पड़ती है । कुछ आन्तों में जनता केवल विधान संशोधन सम्बन्धी 
प्रस्ताव कर सकती है और कुछ प्रान्तों में जनता को साधारण प्रस्ताव भी पेश 
करने का अधिकार है । ह 

हस्ताक्षर ग्राप्त करने के बाद प्रार्थना पत्र अधिकारियों को भेजा जाता हैं । 
अधिकारी इस अ्रार्थना पर कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं, वरन्‌ केवल जनता के परासईा 
लेने के लिये उनकी वोट लेते हैं । 

कुछ आन्तों में बिछ को पास करने के लिये केवल जनता का बहुमत पर्याप्त 
है परन्तु कुछ में प्रस्ताव को पास करने की संख्या नियसित रहती है । 

जनता का झत ही सर्च प्रधान है, प्रेज़ीडेन्ट भी डसका निषेध नहीं 


कर सकता | 





जापान की शासन पद्धति 


[ लेखक-श्रोयुत्‌ रहसबिहारी बोस, टोकियो, जापान | 

जापान का शासन सुधार सम्बन्धी आन्‍न्दोछन और बहुत से देशों के 
आन्दोलनों से इस बात में भिन्न था कि यहां यह सन्नाद की शक्ति को कप्त करने के 
लिये कदापि नहीं चलाया गया था। न प्रतिनिधि द्वारा निधि वितरण सम्बन्धी 
सिद्धाग्त को स्थापित करता ही इस का उद्देश्य था। यह सुधार १८६८ के देश' 
व्यापी सुधार का स्वाभाविक फल स्वरूप था | इसके अजुलार जापान योरोपीय देशों 
के समान बन गया | चाहे देश के नेताओं ने इस की कल्पना भी न की हो, जब 
जापान सदियों की नींद से जाग उठा उसे छोटी छोटी रियासतों को अछग करके एकता 
का मन्त्र जपना पढ़ा। इसी से राज्य प्रबन्ध का भार शोगोन नासी सेनापति के 
हाथ से निकछकर पघम्राट के हाथ पहुँचा यद्यपि सहाराजा साहब इस समय 
नाससात्र ही को थे । 

१८७४ ई० में जापान के शासन सुधार सम्बन्धी आन्दोलन का नियसित 
रूप से आरंभ हुआ । जिन राजनीतिज्ञों ने सुधार कार्य को अपने ऊपर लिया वे दो 
भिन्न दुल के थे एक सेनिक वर्ग दूसरे साधारण अ्जा वर्ग । एक के विचार कंकोकूटो 
दल से सिलते थे जो देश में विदेशियों के आने जाने के पक्ष में थे | दूसरों के विचार 
जोइटो दुर से मिलते थे, जिनका सत यह था कि विदेशियों को देश सें किसी प्रकार 
नहीं आने देना चाहिये। पर जब दोनों पक्षों के नेताओं ने देखा कि उनके इस 
भेद से जातीय जीवन सड्डूट में पड़ रहा है, तो दोनों ही में देश' भक्ति के भाव 
उसड़ आये । दोनों ही ने दशा हित के लिये एक हीं कास करना आरस्भ किया । 
विदेशियों का डर दूर होने पर कभी न कभी दोनों विपक्षी दलों में मुठभेड़ होना 
स्वाभाविक था जब राजकीय शासन जस गया तो यह ससा-चार कोरिया इस 
आशा से भेजा गया कि वहां से अभिननन्‍्दनाथ एक राजदूत जावेगा जैसा कि नये 
झोगून ( सैनिक शासक ) के सिंहासन पर बेठने के ससय सदा से होता चला आया 
था। पर कोरिया ने राजदूत भेजना डीक न समझा । सैनिक दुक इस अपसान का 
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बदला लेने के लिये कोरिया में एक सेना भेजना चाहता था केकिन प्रजावर्ग के 
नेताओं ने इसका घोर विरोध किया दोनों में फूड पड़ गई । पराजित दुल के त्याग- 
पत्र देने से इस घटना का अंत हुआ । अधिकार छोडने के बाद कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय 
सहासभा स्थापित करने के छिय्रे आंदोछन उठाया ओर अधिकारी वर्ग पर ख़ुरलमखुद्ला 
निरंकुशता का दोष ऊूगाया | जन साधारण के छिये इस प्रकार का आंदोलन बिलकुल 
नया था। क्योंकि वे सदियों से निरंकुश शासन के आदी हो गये थे। फिर भी इस 
नये आंदोलन का उन पर अद्भुत असर पड़ा। यह आंदोलन देश में ऐसा फेला कि 
सरकार को सीनेद नासी एक व्यवस्थापक सभा, हाईकोर्ट और प्रांतीय गवनरों 
(शासकों) की सभा बनाने के लिये बाध्य होना पद्ाा। पर विरोधी दुल को इतने से 
संतोप न हुआ ओर उन्होंने वध आन्दोलन चलता ही रक्‍्खा । इसका फल यह हुआ 
कि १२ अक्तूबर सन्‌ १८८१ ई० को सरकार ने एक शाही फरमार निकाला जिसके 
अनुसार १८९० इई० में राष्ट्रीय सभा स्थापित करने की आज्ञा हुईं । १८८२ के सारे 
मास में युवराज इंटो ( जो उस समय सहाहय ईटो कहलाते थे ) और उनके 
अनुयाई योरुप को इसलिये भेजे गये कि वे वहां की शासन पद्धतियों का अध्ययन 
करके जापान के लिये शासन अणाली तथ्यार क₹। १८८४ इईं० मे यह सिशन 
जापान छोट आया । जब युवराज इंटो योरुप में थे तब उन्होंने अधिकतर समय प्रृद्या 
में विताया जहाँ उनका प्रिंस विस्माक से बहुधा सम्पर्क होता रह्य जिन की बातचीत 
से भिस ईंटो ने बहुतसी बातें सीखीं | 

वास्तव में ईंटो ने योरुप से छोटने पर जापान में श्रृशा के समान ही नौकर 
शाही स्थापित करने में अपनी सारी शक्ति रमादी । उसकी अध्यक्षता में १८८४ ई० 
में शासन सुधार सम्बन्धी एक सूचनाऊकूय की नींव पड़ी इसका कास हो यह था कि 
नवीन शासन पद्धति का ससविदा तथार करें यह आयोजन १८८५९ ई० में बनकर 
प्रकाशित हो गया। दूसरे वर्ष राष्ट्रीय सभा अथवा राजसभा ( इम्पीरियलछ डायट ) 
की स्थापना हुई । इस प्रकार जापान में निरंकुश राज सत्ता के बदले नियन्चत्रित 
राजसत्ता को स्थान मसिला। जापान की शासन पद्धति में मुख्य संस्थाएं यह हैं । 

सम्राट, अिबी कॉसिल, केविनेट ओर इम्पीरियल डायट । इनका अधिकार व 
बल संक्षिप्त में इस प्रकार हे 


सम्राट 


नवीन शासन पद्धति के अनुसार सम्राट के वेध अधिकार व स्थिति संसार 
के दूसरे नियन्त्रित राजाओं ही के ससान हैं पर जन साधारण पर महाराज का 
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प्रभाव अल/किक और अद्वितीय है। शासन अणाली के झुख्य रचयिता युवराज ने 
महाराज की स्थिति की ध्याख्या इन शब्दों में की हे 

देश पर राज्य करके ओर व्यवस्था ढडीक रखने का अधान अधिकार सहाराज 
को जन्‍म ही से प्राप्त हैं और उनके हारा यह अधिकार डनकी भावी सनन्‍्तान को 
मिलता रहेगा । 

नियस बनाने व शासन करने की समस्त शक्तियाँ जिन से देश व जाति पर 
राज्य किया जाता है महासान्यवर सम्राट ही में मिलती हैं। जिस प्रकार समस्त 
सानसिक क्रियाओं का मूल कारण सन है चाहे इन क्रियाओं का आविर्माव शरीर के 
भिन्न भिन्न अंगों द्वारा ही क्‍यों न हो। इसी प्रकार समस्त राजनेतिक जीवन के 
केन्द्र, सम्राट हैं । सारे विभागों में जीवन संचार महाराजा द्वारा ही होता हे। इस 
भाँति सिद्धान्त में जापानी सम्राट स्वेच्छा-चारी हैं। जापानी प्रजा उन्हें पवित्र व 
अवध्य समझती है । पर वास्तव में सम्राट सहोदय, अधान मंत्री की सम्भति के 
अनुसार ही काम करते हैं। अतिदिन के जीवन में जापानी सम्राट की शक्ति व 
अधिकार ब्रिटिश' सम्राट से कुछ भी अधिक नहीं हैं पर प्रजा पर उनका अत्यन्त 
प्रभाव है जिसका फल जापानी राजनेतिक जीवन में देखा जाता है । 

जापान की शासन पद्धति सें सम्राट के बाद दूसरा विलक्षण स्थान शिवी 
कोंसिल का ही है । जापान की प्रिवी कोंसिल ब्रिटिश शिवी कोंसिल से भिन्न है । 
इंगलेंड की प्रिवी कोंसिल से तो यहाँ के मंत्री मंडल ( केबिनेट ) का जन्म हुआ 
है । और क़ानून के अनुसार मंत्रियों का उससे घनिष्ट सम्बन्ध है। पर जापान में 
प्रिवी कॉसिल ओर केबिनेट दो भिन्र व स्वतन्न्न संस्थाएँ हैं। जिवी कौंसिल के 
फेसले को सानना जापानी सरकार के लिये आवश्यक नहीं है । 

जापान में प्रिवी कॉंसिल का अधिकतर काम सलाह देने का है। राजकाज 
में जब कोई कडिन समस्या आ जाती है तो सम्राट सहोद्य के कहने पर यह अपनी 
बेठक करती है और अपने ज्ञान के अनुसार सम्राट को सलाह देती है। अधिकतर 
भ्रिवी कॉंसिल से पूछ ताछ उन सासलों में की जाती है जो इम्पीरियल हाडस 
छा (शाही घरेलू क़ानून) शासन प्रणाली के नियमों के अन्तर्गत हैं । 
शाही फरसान व सुहासरा-सम्बन्धी घोषणाओं के नियस तथा अन्‍्तर्सट्रीय सभी 
प्रकार की सन्‍न्धि व प्रतिज्ञा पन्नों के अवसर पर अिवी कोंसिल का कास 
पड़ता है। 
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केबिनेट 

इड्लेंड के समान ही जापान में भी केबिनेट दी अधान कार्य कारिणी 
समिति है | बादशाह को जितनी न्याय शासन और ब्यवस्था की ताक़तें मिली हुईं 
हैं उन सब का अयोग बादशाह के नाम से केविनेट ही करती है। अर्थात्‌ शासन 
सम्बन्धी घोषणाएँ, विदेशी जातियों से सन्धि करना, युद्ध अथवा शांति घोषित 
करना थरू व जल सेना को आज्ञा देना और उनके संगठन को नियत करना। सावे- 
जनिक राज कर्मचारियों को जिन में आजन्म न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं. नियत 
करना व अछग करना उनका वेतन व पेन्शन आदि बाँथना आदि कास बादशाह के 
नास से वास्तव में केविनेद द्वारा ही होता है । 

इंगकेंड में केविनेट के मंत्रो ( हाउस आफ कासंस ) कासंस सभा के 
किसी न किसी दल के सदस्य ही होते हैं और केबिनेट कामंस सभा के बहु संख्यक 
दुरू द्वारा नियुक्त होती है। इसे ही राष्ट्र की कार्य कारिणी शक्ति सौंप दी जाती है। 
और इसलिये पारलियामेंट के सामने उत्तर दायी होती है । 

पर जापान में संत्री सण्डल के सदस्य सदा सण्डली विशेष हो के छोग नहीं 
होते । अतिनिधि सभा का सहारा न सिलने पर भी वे अपने पद पर रह सकते हैं । 

प्रतिनिधि शासन पद्धति का विकास जापान में इतना नहीं हुआ है जिससे 
मंत्री लोग अनिवाय रूप से डायट ( राष्ट्र सभा ) के सामने उत्तर दायी रहें । एक 
नियस के अनुसार केवल सेनापति ही युद्ध-मंत्री ओर जल सेना नायक ही जल 
सेना का संत्री हो सकता है। पर इस नियम के कारण जापान की राजनीति 
में एक विलक्षण घटना खड़ी हो जाती है। कुछ वर्ष हुए वायकाउंट क्योस को 
संत्रिसण्डल की स्थापना करने की आज्ञा सिलो पर अलजुकूछ सेना नायक न 
मिलने से वे संत्रि-सण्डल को संगठित न कर सके। पर ऐसे असंग बहुत कम 
होते हैं । सच तो यह हे डायट और ख़ास कर अतिनिधि सभा की दाक्ति दिनों 
दिन बढ़ रही है । 

और आज कल संत्रिसण्डल के लिये आवश्यक है कि उनका डायट ( सभा ) 
में बहुमत हो क्योंकि इसकी अनुसति के बिना राष्ट्र का कोई बड़ा काम नहीं चल 
सकता । आय व्यय का लेखा तो दोनों सभाओं की स्वीकृति ही से कार्य रूप में 


परिणत होता है । 
रण 


( १९७ ) 
इम्पीरियल डायट 


इम्पीरियल डायट दो सभाओं में विभक्त है एक नामज़द शाही कुटुम्ब वालों 
( पियर ) की सभा है दूसरी प्रजा के अ्तिनिधियों की । नामज़द सदस्यों की सभा 
में सब ३९४ सदस्य हैं. जिनमें पन्द्रह तो सम्राट के सगे युवराज हैं। १४ युवराज 
कुटरिवियों के हैं. ३३ सारक्विस, २५ काउंट, ७४ वायकाउंट, ७२ बेरन, १२१ सम्राट 
द्वारा नियुक्त सदस्य हैं और ४५ अतिनिधि उन धनी लोगों के हैं. जो सब से अधिक 
कर देते हैं। सगे युवराज, दूसरे शाहज़ादे और सारक्विस बाछिग होते ही पियर 
सभा के सदस्य अपने आप बन जाते हैं । काउंट, वायकाउंट और बैरन अपने ग्रति- 
निधि प्रति सातवें वर्ष छुनते हैं इसी प्रकार सब से अधिक कर देने वालों के प्रति- 
निधियों का चुनाव भी हर सातवें वर्ष होता है पर भहाराजा द्वारा नियुक्त किये 
गये लोग आजमन्स सदस्य रहते हैं । 

व्यवस्था सम्बन्धी बातों में डायट की दोनों समाओं को ससान शक्ति और 
अधिकार मिले हुए हैं । अन्तर केवल यह है कि आय व्यय का लेखा पहिले प्रति- 
निधियों की सभा में पेश होता हे | इस प्रकार सिद्धान्त में दोनों सभाएँ बराबर 
अधिकार वाली हैं न कोई छोटी गिनी जाती है न कोई बड़ी । पर कार्य रूप में ऐसा 
नहीं होता । जहां कहीं दो सभाएँ होती हैं वहाँ नियम बनाने के अवसर पर स्वतः: 
एक सभा का अधिकार दूसरे से बढ़ जाता है । 

ऊपर से पियर सभा के सदस्यों की स्थिति अधिक प्रबल जान पड़ती है 
क्योंकि यह सभा कभी भंग नहीं की जाती है । अतिनिधियों की सभा विसर्जन कर 
दी जाती है। पर कार्य रूप में सन्त्रि-सण्डरू को प्रतिनिधि-सभा अधिक शक्ति शाली 
और भयानक जान पड़ती है जिसका शासन करना कडिन हो जाता है वास्तव में 
बात यह है कि (पियर) उच्च सभा के १२१ सदस्य जिन्हें सम्राट नियुक्त करते हैं 
अधिकतर भूतपूव पदाधिकारी होते हैं और जीवन भर के लिये सदस्य होते हैं । शेष 
जन्म तथा धन के कारण स्वेच्छाचारी होते हैं जिस से स्वभावत: उनकी सहानुभूति 
मन्त्री मण्डल से होती हे जो प्रतिनिधि सभा पर निर्भर नहीं रहता है | पियर सभा 
में साधारणतया विद्येष दुक बन्दी नहीं होती । पर इस सभा के सदस्यों के छः राज- 
नेतिक समूह हैं। पर ये समूह किसी विशेष राजनैतिक सिद्धान्तों या विचारों पर निर्धा- 
रित नहीं हैं । आरम्भ में ये सामाजिक न कि राजनेतिक कारणों से अलग बट गये थे । 





भारतवर्ष (4७) 


भारतवर्ष में इस्ट इन्डिया कम्पनी की प्रधानता 

कम्पनी के शासन को हमस चार भागों में बाँद सकते हैँ--- 

१--सन््‌ १६०० में ब्रिटिश सम्राज्षी सहारानी ऐलीज़बेथ के फ़रमान से इंस्ट 
इंडिया कम्पनी की स्थापना हुईं । इसको दृस्सय भारतवर्ष और अन्य पूर्वीय देशों से 
शासन करना था, इसी कारण इस कम्पनी को कुछ नेयाय्रिक और व्यवस्थापिक अधि- 
कार भी दें दिये गये। उस चार्टर के अनुसार कम्पनी आइडिनिन्ल नियम इत्यादि 
बना सकती थी ( 76 खाबाप९, 0/वंग्ात बाते 20कषप्प्पप्ड अपट्ी 8 
९007950६70079, 07475 04 07070909 0८९5 85 57975 ४९९४१ 7९0९558/ए 
बाात॑ 200ए९४7९080६ ई0# ४6 80006 8४0५६. 07 ६#6 $दव4 ८07779879 ) 
ससय ससय पर इन चाटरों की वृद्धि हुई । 

व्यापार निमित्त इस्ट इंडिया कम्पनी ने समुद्बतदों पर अपने गोदास घर 
बनाये । अद्वारहवीं शताउदी सें स्थिति बदली, सुखरूमानों का पतन हुआ, फ़्रान्सी सियों 
से युद्ध में जीत हुई । सरहदों के पड़ोस में रहने के लिये उनके पास दो मार्ग रह गये थे । 
भारत त्याग था खययं आक्रमण करना। उनकी नीति का उलछख करने की 
आवश्यकता नहीं है, इतिहास के पाठक इससे भरी भाँति परिचित होंगे। 
कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्े हुये। क्लाइव, छारेंस और कूद ने अपने आतंक 
से दक्षिणी भारत में सिक्का जमा लिया। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद 
अंग्रेज़ बिहार और बंगाल के मालिक हो गये। अंग्रेज़ां ने बड़ी चतुराई के साथ 
मुगल दुबौर के नियमों का उलछंघन करना आरम्भ कर दिया। बग़ुला भगत 
लोग भारत को अपना साऊ् समझने छंगे। सन्‌ १७२६ में सदरास, बम्बई और 
फोट विलियस में मेयर कोट्स की स्थापना हुईं । यह कोट अंग्रेज़ों के झगढ़ों का 
निपटारा करते थे, साथ में हिन्दुस्तानियों के मासकों में भी हस्तक्षेप करने लगे । 
सन्‌ १७६७ में कम्पनी ने शाह आलूस से दीवानी का फ़रसान प्राप्त किया। इस 
फरसान के अनुसार कम्पनी को बिहार, बंगाल ओर उड़ीसा का शासन प्राप्त हुआ। 


श्शज्‌ 


( १९६ ) 
केवल फ़ोजदारी के मुक्नदमें मुगल वादशाहों का प्रतिनिधि नवाबनिज्ञामन तय 
करता था। 

२--१७६५ से १८५८ तक इंस्ट इन्डिया कम्पनी की वृद्धि हुई, 
उसके राज्य का विस्तार बढ़ा । सन्‌ १८५७ के गदर के बाद कम्पनी के शासन का 
अन्त हुआ, पालियामेन्ट ने शासन अपने हाथ में लेलिया । 

सन्‌ -३७०३ में रेगूलेटिंग एक्ट पास किया गया जिसके अज्ुसार कम्पनी को 
अच्छा शासन करना चाहिये। बंगाल सरकार सर्वे प्रधान थी और यह मद्रास, बम्बई 
की सरकारों का निरीक्षण करती है । बंगाल में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया 
गया । और उसकी सहायता के लिये चार आदमियों की अबन्ध कारिणी समिति 
बनाई गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोट खोला गया। जिसमें एक प्रधान 
न्यायाधीश था और तीन उसके सातहत । कौन्सिल गवर्नर जनरल के हुक्स का निषेध 
कर सकती थी । वारन हेस्टिग्ज को इस प्रकार सदेव दिफक्न किया जाता था | शासन 
सरकार शासन कोर्ट के विरुद्ध भी कुछ नहीं कर सकती थी। सन्‌ १७८१ में इस 
नीति में संशोधन किया गया। | 

सन्‌ ३६७८४ में पिद्स इंडिया एक्ट ( ६05 7744 3८०४ ) पास किया 
गया जिपके जनुसार पालियामेन्ट हिंदुस्तान के शासन में भाग लेने लगी । इंगलेंड में 
छः आदुसियों का बोर्ड बनाया गया। समस्त विषयों का निर्णय केबिनेट बोर्ड के 
परामशझ से करने रूगा । 

हर बीस साल बाद कम्पनी को पालियामेनल्ट से फ़रसान लेना पढ़ता 
था। सन्‌ १८१३ के चाटर एक्ट के अनुसार क्राइउन का कम्पनी की सम्पत्ति पर पूर्ण 
अधिकार घोषित किया गया। सन्‌ १८७७ के ग़दर ने कम्पनी के शासन का अन्त 
कर दिया । भारतवासियों को स्वतंत्रता की आशा जाती रही, जंज़ीर में जकड़ दिये 
गये, अपने ही देश में स्वयं गुलाम बन बेठे, और वह भी मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के हाथों 
में । इसका मूल कारण हे भारतवासियों का फूट-प्रेस । 

३--सन्‌ १८७५८ में गवनमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट पास किया गया। 
भारतवर्ष का राज्य भारत सचिव राजा के नास से करने छगा | प्रधान मंत्री ही भारत 
सचिव को अपने दल में से चुनता है। सन्‌ १८५८ से १९१७ तक ब्रिटिश सरकार 
ही सारा शासन करती थी । भारत सचिव ही सब कुछ बन गया | गवनर जनरल 
को भी उसकी आज्ञा का पालन करना, चाहिये। वह राजा को उच्च पदाधिकारी 


( १९७ ) 

नियुक्त करने की सलाह देता है। भारत सचिव की सहायता के लिये दो सहायक 
सचिव हैं । 

भारत सचिव और उसकी कोन्सिल “इण्डिया कोन्सिल?” के नास से प्रसिद्ध 
है । कान्सिक के ८ से १९ तक सदस्य होते हैं। यह सदस्य पूर्व के भारतीय पदाधि- 
कारी होते हैं । जो अपने अन्नुभव के अनुसार सलाह देते हैं। कोन्सिल के मेम्वर 
पाँच साल के लिये नियुक्त किये जाते हैं । यही कौन्सिल सारा कास करती है। 

४--सन्‌ १९१७ में सहाशय संटेगू की अध्यक्षता में एक कमीशन भारतवर्य 
में आया जिस ने कि दो वर्ष की मेहनत के वाद अपनी एक शासन सुधार रिपोट 
पेश की । उसके बाद पालछियामेंट ने एक क़ानून बनाया और उसी के अज्ुसार 
आजकल भारतवर्ष का शासन हो रहा है । जिसका कि अब हम निरूपण करते हैं । 


२-ज़िले का शासन 


पल्येक प्रांत में कुछ कमिइनरी हैं ओर कुछ कर्मीशनरी में ज़िले । इस परिच्छेद 
में हम जिले का शासन प्रबंध लिखते हैं त्रिटिश भारत में ज़िलों की कुछ संख्या २७७ 
है । ज़िले छोटे बड़े हैं । सारे ज़िलों को शासन अवंध एक सा है-- 

ज़िला मेजिस्टेट-- (7075:772६ ?४५६75६:2८०) पंजाब के ज़िलों में वह 
डिप्टी कमिइनर कहलाता है और अन्‍य प्रांतों में कलेक्टर कहलाता हे ( अर्थात्‌ माल 
युज़ारी वसूल करने वाला )। 

उसके कर्तव्य :--( १ ) ज़िले की भूमि सस्बंधी सासलों पर विचार करता 
है । लगान के झगड़े या पृथ्वी के झगड़े जो किसानों ओर ज़मीदारों में होते हैं उनका 
निपटारा करता है। अथवा उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अजा 
सरकार की सेवक बनी रहे । 

( २ ) दुर्भिक्ष के समय तक़ावी के लिये सिफारिश करता है। 

( ३ ) ज़िले के कोष को ठीक प्रकार रखने के लिये वह पूर्णतया जिस्मेवार है । 

( ४ ) ज़िले के बोर्ड और स्युनिसिपेलिटियाँ उसके निरीक्षण में रहती हैं । 

( ५ ) वह अपराधों के लिये दो वर्ष की क्रेद और १००० रुपया जमाना 
भी कर सकता हे । 

( ६ ) ज़िले में असन चैन फेलाने का प्रयल करता है। सारी पुलिस उसी 


के इशारे पर कास करती है। 


( १९८ ) 


( ७ ) ज़िले के पब्लिक वर्कंस, जेसे सड़क, पुल, सफ़ाई इत्यादि का वही 
निश्चय करता है । स्थानीय स्व॒राज्य के लिये वही सिफारिश भी करता है । 

( ८ ) ज़िले के अवन्ध की रिपोर्ट उच्च कर्मचारियों को भ्ेजता है, शासन 
त्रुट्ियों को दूर करता है । 

ज़िले में हर विभाग के लिये अध्यक्ष भी होता है, जैसे स्कूलों का डिप्टी 
इन्पेक्टर, पुलिस के सुपरिस्टेन्डन्द (20[06 $076४77:270९70) अस्पताल के 
सिविल सर्जन, जेलों के भी सुपरि्टेन्डेन्ट होते हैं। निर्माण कार्य के लिये एण्ज़ी- 
क्यूटिव इंजीनियर (7९८परए० 7877९८७) और ज़िछा जज जो सारे न्याय 
कार्य करता है । 

अत्येक ज़िले को कई हिस्से में बाँद कर सब डिबीज़न या तहसील बनती 
है। तहसीलदार अपनी तहसीऊ के साछ व फौजदारी कास के अलावा, म्युनिसि- 
पेक्षिटियों ओर बोर्डो में भी काम करते हैं। तहसीलदारों का सब से मुख्य कार्य रूगान 
वसूल करना है । इनके नीचे, नायब तहसीलदार, पेशकार, क़ानूनगो, रेवन्यू इन्स- 
पेक्टर आदि होते हैं । 

गाँव में लग्बरदार, चौकोदार ओर पटेल होते हैं जो तहसीलदार को सहा- 
यता देते हैं । लम्बरदार गाँव से छझगान और कर वसूल करके तहसील में भेजता 
है । चौकीदार चौकसी करता है| जो कि पुलिस की जीवन, मझत्यु, चोरी, छूट, ऋत्छ 
इत्यादि की आवश्यक सूचना देता है । 

पटवारी किसानों व ज़र्मीदारों के अधिकारों के काग़ज़, खेतों के नक्तरो, खेवट, 
इत्यादि रखता हे ओर ससय समय पर सरकार को सूचना देता रहता है । 


३-प्रान्तीय सरकार 


( ?-०बरॉग्रटाछों (०४९०४॥ा३९०४ॉा ) क्‍ 
सद्गास प्रान्त के अतिरिक्त समस्त प्रान्तों में चार या पाँच कमसिइनरियाँ 
होती हैं| इनका अध्यक्ष कमिइनर कोई विशेष काम नहीं करता वरन्‌ शासकों को 
चुनौती देता रहता हे। ज़िलों की और प्रान्तों की चिट्ठी पत्नी कसिइनर द्वारा 
होती हैं। कमिइनर माल के मुक्तदमे सी सुनता है। कसिइनर, अपने विभाग की 
स्युनिसिपेलिटियों की भी देख भाल करता है । क्‍ 
माछगुज़ारी की देख भाल के लिये कुछ आन्तों में अर्थ कमिइनर और कुछ में 


( १९९ ) 
रेवेन्यू बोर्ड होते हैं। यह अर्थ ओर बोर्ड कमिश्नर कलेक्टर की देखभाल करते हैं | 
रवेन्यू के सामलों सें कलेक्टर के विरुद्ध अपील भी सुनते हैं । 

आन्‍्त दो प्रकार के हैं---.९ बड़े प्रान्त हैं ओर छ: छोटे प्रान्त हैं । 
बड़े प्रान्त---(१) बड्माल, (२) वम्बई, (३) मद्रास, (४) संयुक्त ग्रान्त, 

(७) विहार उड़ीसा, (६) पशञ्चाव, (७) वर्मा, (८) मध्य प्रात, (५) आसास । 

छोटे प्रानत---3) देहली, (२) परश्चिसोत्तर सीसा प्रान्‍त (7४. ए. 
ए+0म्0०७ ?70ए/7८०९5 ), (३) बिलोचिस्तान, (४) अजमेर, (७) कुगे, (६) 
ऐंडसोन निकोबार । 

छाटे धानन्‍्तों का शासन अवन्ध चीफ़ कमिश्नर करते हैं जो कि भारत सर- 
कार को उत्तरदायी हैं आर गवर्नर जनरर उनको नियुक्त करता है। कुछ चीफ़ 
कमसिइनर आन्तीय शासन के अतिरिक्त कुछ राज्य प्रवन्ध भी करता है। वह अपने 
प्रान्त की अन्तर्गत स्टेट्स का रेज़ीडेन्ट अथबा एजंट होता है। 

छोटे छोटे प्रान्तों के लिये भारतीय व्यवस्थापक मंडल क़ानून बनाता है, 
परन्तु कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद्‌ ही नियस बनाती है । 

बड़े प्रान्त--गवरनेर प्रान्त का प्रधान अधिकारी होता हे, और प्रान्त की 
सुख शान्ति का उत्तरदाता होता है । 

बंगाल, सदरास ओर बम्बई के गवर्नर ओर प्रान्तों से ऊँचे साने जाते हैं । 
इन प्रान्तों के गचनर कोई राजनीतिज्ञ होते हैं जो कि भारत संत्री की सलाह 
से नियुक्त किये जाते हैं, और अन्य प्रान्तों के गवनर उच्च सिविरू सर्विस के 
सदस्यों में से गवनर जनरल के परामश से नियुक्त किये जाते हैं । 

गवर्नर अपने आन्त का शासन अपनी प्रवन्ध कारिणी सभा ओर मंत्री 
संडल की सहायता से करता है। अबन्ध कारिणी के सदस्यों को सम्नाद्‌ नियुक्त 
करता है और इनकी संख्या दो से चार तक होती है | एक सदस्य को कस से कम 
बारह वर्ष का अनुभव होना चाहिये। 

मंत्री गेर सरकारी सदस्यों में से गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते हैं 
जिनका वेतन कि अ्रबन्धकारिणी के सदस्यों के बराबर होता हे, इनका वेतन 
घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह गवनर को परास् देते हैं, परन्तु वह उनके 
निर्णय से बाध्य नहीं है। प्रबन्ध कारिणी और मंत्री मंडल के सदस्यों का सतसेद 


गवर्नर ही दूर करता है। 


( २०० ) 

सन्‌ १९१५ के शासन सुधार से प्रान्तीय सरकारों को कुछ विशेष अधिकार 
दिये गये हैं। व्यवस्थापिका सभायें पूर्व की भाँति अधिकार शल्य नहीं रही हैं। 
शासन सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं:--(१) रक्षित या “रिजवेंड' ( १०४८४ए८० ) 
हस्तान्तरित 'द्वान्सफड! ( 72757277८० ), रक्षित विषयों का अबन्ध 
गवनर और उसकी अबन्धाकरिणी समिति करती हैं। ओर हस्तान्तरित विषयों का 
अबन्ध गवर्नर और उसके मंत्री करते हैं । यानी सरकार के दो भाग हो गये हैं गवनेर 
और उसकी अवन्धकारिणी सभा, दूसरे भाग में गवनंर और उसके ऊझंत्री । जो 
प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है वही उसका निर्णय करता हे । 

रक्षित विषय;--(१) आबपाशी व नहर, (२) रेवेन्यू, (३) न्याय विभाग, 
(७) औद्योगिक विषय जिनमें कारख़ाने ओर मसज़दूरों की कुश इत्यादि का ध्यान 
रखना पड़ता है, (७) रुपया उधार लेना, (६) नये प्रान्तीय कर, (७) समाचार पत्र, 
(८) पुलिस, (९) बन्दरगाह, (१०) व्यवस्थापिका सभाओं के लिये निर्वाचन की व्य- 
वस्था, (११) भारतीय और अन्य सरकारी नोकरियां, (१२) सरकारी कासों के लिये 
ज़सीन हासिल करना । ह 

हस्तान्तरित विषय-- (१) स्थानीय स्वराज्य, (२) चिकित्सा ओर स्वास्थ्य, 
(३) शिक्षा (यूरीपीयन और एऐंग्लो इंडियनों को छोड़ कर), (8) निर्माण कार्य विभाग, 
(७) कृषी और सहकारी समितियां, (६) जंगल और आबकारी, (७) दस्तावेज़ों का 
रजिस्ट्री विभाग, (८) धार्मिक और दान देने वाली संसथायें, (५) ९०४६९४४८४०४, 
(१०) नाप तोल ( छ८28/08 200 ४(०९४5७४८४६ ) 

रक्षित ओर हस्तान्तरित विषयों का निर्णय गवर्नर करता है । जो विषय दोनों 
विभाग! में आते हैं तो ऐसी सिथति में गवर्नर दोनों विभागों से परासर्श लेता है । 
हस्तान्तरित विषय भारत मंत्री की आज्ञा लिये बिना रक्षित नहीं बनाया जा सकता । 

प्रत्येक मंत्री तथा अबन्ध कारिणी सभा के सदस्य की सहायता के लिये 
एक सेक्रेटरी रहता है। संत्रियों के सेक्रेरी प्रायः कौन्सिल के सदस्य होते हैं 
इसलिये सभा के प्रति उत्तरदायी हैं । 

प्रान्तीय सरकार को कुछ केन्द्रीय विषयों का भी पालन करना पड़ता है । 
हस्तान्तरित विषयों में भारत सरकार का नियन्त्रण कम हे | ऋण और वेतन भोगियों 
में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। पद्‌ सृष्टि या वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में 
आन्‍्तीय सरकारों को भारत संत्री से परासश लेनी पड़ती है । 


( २०१ ) 
४-प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌ 


(,2 235 ए8 (०पाटा[5 ) 


कु 


अत्येक प्रान्‍्त में क्रानून बनाने के लिये व्यवस्थापक परिषद्‌ है। कुर्य के 
अतिरिक्त अन्य किसी छोटे प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद्‌ नहीं है । 

परिषद्‌ की कार्य कारू अवधि तीन वर्ष की होती है । गवर्नर यदि चाहें तो 
अवधि को घटा बढ़ा सकता है । परिषद्‌ में तीन प्रकार के सदंसय होते हँ---अवन्ध- 
कारिणी के सदत््य, नामज़द अथवा निर्वाचित | सुधार एक्ट के अनुसार २० पति- 
शत से अधिक्र सरकारी आर ७० फीसदी से कम्त निर्वाचित सदस्य नहीं होते । 

उस्मेदवारों की अवस्था यद्चीस वर्ष की होती है, ओर निर्वाचन के समय 
२५०) रू० की ज़मानत दाख़िल करनी पड़ती है । 

निर्वाचक संघ दो पअकार के हैं-“-(१) साधारण निर्वाचक संघ, जाति गत 
निर्वाचन संघों में विभाजित किये गये हैं । 

(२) विशेष निर्वाचक संघों सें विश्वविद्यालय के रजिस्ट्ड अेजुएुट्स, ज़मीदार 
ओर काससे सभा के प्रतिनिधि । 

निर्वात्चक की योग्यताय--( (20४ ८0085 #07 ए0६९४$ ) साधा- 
रण संघों में निर्वाचकों की योग्यतायें--(१) जो संघ क्षेत्र में रहते हों और उनके 
मकान का किराया ३) मासिक हो । 

या २--शहर में रहने वाले २० ०) रु० आय पर कर देते हो 

था ३--जो भारत सरकार को आय-कर देते हैं । 

या ४७--जो लोग ऐसी जमीन के सालिक हों जिसकी आय निर्धारित 
रक्तम या उससे अधिक हो । ( हमारे .प्रान्त में २७) वाषिक मालाज़ारी देनेवालों 
को मताधिकार है ) । 

था ७--जिनके अधिक में निर्धारित आय या उससे अधिकार की ज़म्तीन हो 
(हमारे ग्रान्त में ७०) रू० का वाषिक लगान देने वालों को सताधिकार गत है) । 

या ६--जिनको पेंशन मिल रही हो । 

विशेष निर्वाचचक संघ--जो विश्व विद्यालय के कोर्ट यथा सिनेट के मेम्बर 
हों । या बी० ए० की परीक्षा पास किये हुए सात साल व्यतीत हो गये हों और 
एस० ए० की परीक्षा पास किये हुए एक साल व्यतीत हुआ हो । 

२८६ 


( २०२ ) 


हसारे प्रान्त में वह व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो अवध के ब्रिदिश 
इंडिया ऐैसोसियेशन के सदस्य हों या ७००० रु० की वापिक सालगुज़ारी देते हों । 
कानपुर को काससे चेम्बर वाले भी अपने कुछ अतिनिधि भेजते हैं । 

निर्वाचक संघ मुस्किस और गेर-मुस्लिस संघों में विभाजित हैं । 

परिषद्‌ अपना सभापति और उप समापति स्वयं नियुक्त करती है। और 
उनका वेतन भी नियुक्त करती है। परिषद के सदसयों को निर्वाचित होने पर राज- 
भक्ति की शपथ लेनी पड़ती है | परिषद्‌ कुछ विषयों पर निर्णय नहीं कर सकती, 
डनका अंतिस निर्णय गवर्नर को है । कुछ महत्व पूर्ण विषयों पर विवाद करने के 
लिये परिषद्‌ के अधिवेशन को स्थगित किया जा सकता है । 

परिषद्‌ अपने प्रान्त की शान्ति अथवा सुप्रबन्ध के लिये क्ानून बना सकती 
हैं। यह भारत सरकार या प्रान्तीय संस्थाओं के बनाये हुये क्वानून सें भी संशोधन 
कर सकती है । पाहियामेंट के नियमों में परिषद्‌ कुछ हस्तक्षेप नहीं करती । क्लानून 
बनाने से पूचे या उन पर विचार करने से पूर्व गवनर की परासश लेनी पड़ती है। 

सदस्य अपने प्रान्त के सम्बन्ध में सावजनिक अइन पूछ सकते हैं, अदाछत 
में पेश होने वाले, देशी रियासत या विदेश से सम्बन्ध रखने वाले प्रइन नहीं पूछे 
जा सकते | प्रइन पूछने से पहले सूचना देनी चाहिये और सरकारी भेम्बर उनका 
उत्तर देते हैं। (5909[[०70०7:9/ए) अर्थात्‌ 'पूरक' प्रइन भी पूछे जा सकते हैं । 

सदस्य सूचना देकर अपने प्रान्त सम्बन्धी प्रस्ताव कर सकते हैं । यह प्रस्ताव 
सिफ़ारिश के रूप में होते हैं । परिषद्‌ में पास हो जाने के उपरान्त अस्ताव गवर्नर के 
पास जाता है, वह चाहे तो पास कर दे या रह कर दे । ( रियासतों या विदेशों 
से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव परिषद्‌ में नहीं रक्खे जा सकते ) । 

सरकारी या ग़ेर सरकारी सदस्य सूचना देकर बिक पेश कर सकता है। 
उस विषय से सम्बन्ध रखने वाले सरकारी सदस्य अपने प्रस्ताव पेश' कर सकता है--- 
हस्तान्तरिक विषयों के ससविदे मंत्रियों द्वारा उपस्थित किये जाते हैं । भर सरकारी 
सद्स्यों को अपने अस्तावों की सूचना पहले से देनी पड़ती है| परिषद्‌ यदि विचार 
करना चाहे तो बिक को एक छोटी कमेटी के पास भेजती है । प्रस्ताव से सम्बन्ध 
रखने वाका सरकारों सदस्य इसका सभापति होता है। रिपोर्ट सभा में पेश की 
जाती है, पूरे ससविदे पर बहस होता है । पास हो जाने के बाद गवनेर की स्वीकृति 
आप हो जाने पर एक्ट बत्त जाता है अन्यथा नहीं । 


( २०३ ) 

गवर्नेर--उसके अधिकार--गवनेर परिषद्‌ के अधिवेशन के किये समय 
ओर स्थान नियत करता है। परिषद के सम्मुख भाषण करने के लिये सदस्यों को 
बुला सकता है । वह परिषद्‌ की अवधि घटा सकता है ओर एक सार के लिये 
बढ़ा सकता है। वह परिषद्‌ के पास किये हुये ससविदे को रह कर सकता है। 
मससविदे पर विचार होने से भी रोक सकता है, अथवा उसके किसी अंश को 
भी ससविदे से निकाल सकता है--यदि वह यह समझे कि यह उसके प्रान्त की 
शान्ति में वाघक होगी | 

आन्त की शान्ति के लिये वह ससविदे पेश भी कर सकता है--( [76 
227 ८८९४६ ए ४०७3 ) यह झसविदे परिषद्‌ को पास करने पइते हें--अन्यथा वह 
स्वयं उसको बिना परिपद' की स्वीकृति के कार्यान्व्रित कर सकता हे । 

प्रान्तीय वज़॒द--प्रान्तीय सरकार साचे मास सें परिषद्‌ में आयब्यय अनु- 
सान पत्र उपस्थित करती है। बजट तय्यार करने में रक्षित विषयों के सम्बन्ध में 
प्रबन्ध कारिणी के सदस्यों की ओर हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में सब्त्रियों 
की सलाह ली जाती हे । परिषद्‌ किसी सद को कस कर सकती है या अस्वीकार 
कर सकती है--परन्तु ऋण, ब्याज, और अधिकारियों के वेतन में परिषद्‌ सत नहीं 
दे सकती । परिषद आवश्यक विषयों के सम्बन्ध सें भी जिनको कि गवनर ने पास 
कर दिया हो मत प्रक5 नहीं कर सकती । 

ग्रानत की रक्षा के लिये गवनर स्वयं कुछ व्यय कर सकता है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि गवर्नर बजट के विषयों में भी स्वॉपरि है । उसको गवर्नर जनरल 
और भारत-सन्‍्त्री के आदेशानुसार कास करना होता है । 


“भारत सरकार 


( (छ6फएटाफमखाल्ता जज ियाव ) 


भारत सरकार का अर्थ है कौन्सिल-युक्त गवर्नर जनरक ( (907९४४0४ 
(लाला क्‍7 ()०प्रशर्तों )। ( कौन्सिल का अर्थ है डसकी प्रबन्ध कारिणी सभा 
ओर न कि व्यवस्थापक सभा ) । 

गव्तर-जनरल् या वाइसराय--यह भारत सरकार का सबसे उच्च पदा- 
घिकारी हे। यह आन्तीय शासन की निगरानी करता है ओर प्रान्तों के गवर्बरों 
के ऊपर होने के कारण वह गवर्नर जनरल कहलाता है | वह सम्राट का अटिनिधि 
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बनकर देशी रियासतों में जाता है, द्रबार करता है, इसलिये वाइसराय कहलाता 
है । उसकी अवधि पाँच साल की होती है। और किसी लार्ड की उपाधि वाले 
व्यक्ति को गवर्मर जनरल बनाया जाता है। यदि किसी बाइसराय बनने वाले 
व्यक्ति को छाड की उपाधि प्राप्त न होवे तो वह छा बना दिया जाता है ( हसारे 
भूतपूव वाइसराय छाड इरविन को “लार्ड! की उपाधि प्राप्त न थी ) । 

अवन्ध कारिणी की अज्ुपस्थिति में वह पदाधिकारियों और प्रान्तीय सरकार 
को आज्ञा भेज सकता हे। ब्रिथ्शि भारत सें शान्ति स्थापित करने के लिये छ: 
महीने के लिये 'आडिनेन्स! ( (0/009772९ ) निकाल सकता है। ( हमारे दुःखी 
भारतवासी इन जाडिनेन्सों से बहुत सताये गये हैं, इनको वह कभी नहीं भूल 
सकते ) । वह अपराधियों को क्षमा कर सकता है| उसको प्रबन्ध कारिणी सभा, 
भारतीय व्यवस्थापिका सभा ओर राज्य परिषद्‌ सम्बन्धी, प्रान्तीय सरकार और 
उनकी व्यवस्थापिका सभा अथवा नरेन्द्र संडल सम्बन्धी विविध अधिकार हैं। 

प्रबन्ध कारिणी सभा--इसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त छः सदस्य और 
हैं। इनमें से तीन सदस्यों को दस वर्ष का अनुभव होना चाहिये। ला मेम्बर को 
दस वर्ष तक हाईकोट का वकीछ होना आवश्यक है। यह सदस्य पाँच वर्ष के 
छिये सम्राट की अनुमति से नियुक्त किये जाते हैं । 

भारत सरकार सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं--(१) केन्द्रीथ ओर ज्रान्तीय 
मुख्य केन्द्रीय विषय निम्नलिखित हैं ।--- 

( $ ) देश रक्षा, ( २) विदेश सम्बन्ध--देशी रियासतें भी इसी में आ 
जाती हैं, (३) ख़्चे, ( ४ ) बन्द्रगाह, (५ ) डाक, तार, रेल इत्यादि, ( ६ ) 
कर, ( ७ ) वक्सार और करेंसी नोट्स इत्यादि, ( « ) भारतीय ऋण, (९ ) सेविंग 
बेंक, ( १० ) भारतीय हिसाब की जाँच का विभाग ([#69% 2प्रत00%8 ०7८6 ), 
(११ ) कासर्स ओर बीसा, (१२ ) अफ़रीस आदि पदार्थों की पेदावार, ( १३ ) 
पुलिस और हथियार, ( १४ ) मनुष्य गणना (()८४5प5), (१५) भारतीय नौक- 
रियाँ और ( १६ ) प्रान्तों की सीसा । 

भारत सरकार के निम्नलिखित ८ विभाग हैं:--- 

१--अर्थ या 'फाइनेन्स! (787720) --यह विभाग बजट बनाता है, आय- 
व्यय का हिलाब रखता है । टक्‍्साल तथा डाक तार का भी प्रबन्ध करता है । 

२--स्वदेश “या होस' (#0776) --यह देश के भीतरी शासन का निरीक्षण 
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करता है। सिविल और मेडिकल सर्विस, क़ानून, व्यय, जेल, काला पानी, ईसाई 
घर, अथवा पुलिस करम-चारियों की संख्या झहराता है । 

( ३ ) कानून या छा! ( [9छ9 )--क्रानूनी विपतों में परासश देता हे । 

(४ ) उद्योग तथा श्रस ([,890प7 08वें ।9605:८ए ) 

(५ ) शिक्षा, स्वास्थ्य या भूसि ( 7तप7९8007, +7९9॥ 3 48705 ) 

( ६ ) रे ओर काससे ( रि०७॥एछ2ए3 274 (:07797772726 ) 

( ७ ) विदेश (707287 ) यह एशिया के खाधीन राज्यों, देशी रियासतों, 
सीसान्त अदेशों से सम्बन्ध, उपाधि, विदेशी वाणिज्य, दूं का स्वागत भादि 
का प्रबन्ध करता हैं । 

(८ ) सेना ( 8४७॥709ए ) विसाग । 

प्रथम छः विभागों के सदस्य प्रबन्ध कारिणी के सद्स्य होते हैं। विदेश 
विभाग गवर्नर जनरल के अधीन है, और सेना विभाग कर्मांडर-इन-चीफ़ के जघीन है । 

डाइरेक्टर-जनररू आर इन्सपेक्टर-जनरल आन्तीय सरकार के विविध विभागों 
की देख भाल करता है। 

प्रबन्ध कारिंणी सभा का अधिवेशन शत्रति सप्ताह होता है, गवर्नर 
जनरल या उसकी अजुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य सभापति वनता है । निर्णय उन्हीं 
विषयों पर होता है जो गवर्नर जनरल पेश करता है या सदस्य पेश' करते हैं। 
गवर्नर-जनरल अबन्धकारिणी सभा के निर्णय से वाध्य नहीं है। (अन्तिस बार 
लार्ड रिपन ने अवन्धकारिणी को अजुसति के विरुद्ध काम किया था )। 

भारत सरकार अपने कार्यों के लिप्रे ब्रिटिश पाठियामेन्ट के त्रति उत्तर दायी 
है, न कि भारतीय जनता के प्रति । यदि प्रबन्धकारिणी के सदस्य इंगलेंड की सरकार 
से सहमत न होवें तो त्याग-पत्र देना होगा। उत्तराधिकारियों को ब्रिटिश सरकार 
की आज्ञाजुसार कास करना पड़ता है । 

सारा कास भारत मंत्री के आदेशाजुसार होता है । 


६-भारतीय धारा समायें 


( [,०४४0978 255९777979ए बाप 356 (0प्रटण्य ०6 5६७७ ) 


भारतीय व्यवस्थापक सभा (7 ,6875/907५ए४ 55८77 79) और राज्य परिषद्‌" 
को मिलाकर भारतीय व्यवस्थापक संडल ([70790 ०६759007०) बनता है। 
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दोनों सभाओं के स्वीकृत कर देने पर ही नियम पास हो सकते हैं । सरकारी 
नोकर निर्वाचित नहीं हो सकते | गवनर जनरल की कोन्सिल के सदुसण किसी एक 
सभा के सदस्य होते हैं । 

व्यवस्थापिका सभा--इस सभा में १४५ खद॒सथ होते हैं, ४७० नासज़द हैं । 
नामज़द सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते । कम से कम $ सदस्य 
अवश्य निर्वाचित होने चाहिये। नासज़द में कम से कम्त $ ग़ेर सरकारी होने चाहिये । 
सभा की आयु तीन वर्ष हे | परन्तु गवनेर जनरल इसकी अवधि घटा बढ़ा सकता है । 

भारतीय व्यवस्थापिकरा सभा के लिये भी सुसलूमानी, गेर-सुसलमानी, सिख, 
यूरोपियन, जरमींदार, व्यापार के निर्वाचन संघ हैं । निर्वाचक होने के लिये सम्पत्ति 
योग्यता भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न है । 

सभा अपना सभापति और उप-सभापति चुनती है, और गवर्नर जनरल 
अपनी सम्भति देता है । सभा ही इनका वेतन स्वीकृत करती है । 

राज्य परिषद्‌ में ६० सदस्य होते ह--३४ निर्वाचित और २६ नासज़द । 
नामज़द में २० से अधिक अधिकारी नहीं हो सकते । सभापति को गवर्नर जनरल 
स्र्य॑ नियुक्त करता है। परिषद्‌ का निर्वाचन पाँच साल के लिये होता है। सित्र 
भिन्न प्रान्तों में आय-कर या ज़म्तनीन कगान अकंग अछग है। संयुक्त प्रान्त में 
१००००) रू० पर आयकर देने वाले वोट दे सकते हैं। हसारे प्रान्त में ५०००) रु० 
सालाना छगान देने वालों को मताधिकार है। सारांश यह है कि इस परिषद्‌ के 
लिये बड़े बड़े जमींदार आर पूँजीपति निर्वाचित होते हैं । 

भारतीय व्यवस्थापक मंडल खतंत्रता पूचक क़ानून नहीं बना सकता | यह 
उन्हीं विषयों पर क़ानून बना सकता है जिन पर कि इसको पालियामेन्ट से अधिकार 
प्राप्त हों । यह शासन पद्धति इत्यादि में संशोधन नहीं कर सकता। 

सभा की बेठक आस तौर से ११ बजे से शास के पांच बजे तक होती है । 
आसस्म में प्रइनों के उत्तर दिये जाते हैं। कुछ दिन गेरसरकारी अख्तावों पर विचार 
होता है, शेष दिन सरकारी प्रस्तावों पर। सेफ्रेटरी ऐसेम्बली के लिये ऐजेंडा 
तय्यार करता है । नवीन विषयों पर विचार करने के लिये सभापति आज्ञा देता 
है । राज्य परिषद्‌ में १५ सदस्यों की उपस्थिति से और व्यवस्थापिका सभा में २८५ 
सद्सयों की उपस्थिति से कोरस पूरा होता है। अंग्रेजी भाषा न जानने वाले 
सदस्य हिन्दी में मापण कर सकते हैं । 


(्‌ ४०५७ ) 

प्रइन पूछने की सूचना दस दिन पहले देनी चाहिये। सभापति चाहें तो 
प्रइदन पूछने की अनुभति न दें । 

व्यवस्थापक मंडरू के प्रस्तावों से भारत सरकार बाध्य नहीं है । प्रस्ताव केवल 
सिफारिश के रूप में होते हैं। विदेशी या देशी राज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश नहीं 
किये जा सकते । जिन बातों का मुक्दसा अदालत में हो रहा हो उन विषयों से 
सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव भी पेश नहीं किये जा सकते । कुछ विज्यों पर प्रस्ताव 
पेश करने से पहले गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक है | गवर्नर यदि चाहे 
तो अस्ताव के किसी अंग को या अस्ताव को ही निषेघ कर सकता है । 

राज्य परिषद्‌ में प्रस्ताव दो पअकार के होते हैं--( $ ) किसी आवश्यक 
विपय पर बादाजुवाद करने के लिये सभा को झुब्तबी करना, (२) या भारत सरकार 
से किसी बात के किये सिफारिश करना । प्रथम प्रकार के प्रस्ताव श्रइनोत्तर के 
बाद सेक्रेटरी को सूचना देकर उपस्थित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के अस्ताव 
के लिये १५ दिन की सूचना देना आवश्यक है। सभापति के निर्णय से ही अस्ताच 
उपस्थित किया जाता हे । 

सदस्य अपने प्रस्ताव ( यदि आवश्यक हो तो गवनर जनरक की अनुमति 
प्राप्त करके ) नियमित सूचना देने के उपरा्त सभा में पेश करते हैं । प्रस्ताव के 
सिद्धान्तों पर विवाद हो चुकने के बाद यह प्रस्ताव तीन आदुसियों की 
एक कमेटी को रिपोर्ट निभित्त सोंपा जाता है। तत्‌ पश्चात पूरे प्रस्ताव के सारे 
हिस्सों पर विवाद होता है और पास होते हैं । तहुपरान्त यह प्रस्ताव दूसरी सभा 
में भेजा जाता है और उसके बाद गचवनर की स्वीकृति ञ्राप्त की जाती है । तब यह 
अस्ताव क़ानून का वेश घारण करता है । यदि दूसरी सभा संशोधन करे तो प्रस्ताव 
व्यवस्थापिका सभा को विचारार्थ लौठाया जाता है। व्यवस्थापिका सभा यदि संशोधनों 
को न झाने तो राज्य परिषद्‌ या तो ससविदे का निषेध कर देती है या गवर्नर 
जनरल के पास सेजती है। गवर्नर जनरल यदि चाहे तो दोनों सभाओं की संयुक्त 
ब्रेडक कर सकता है, जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होगा वही पास किये जायेंगे । 
अभी तक दोनों सभाओं की कोई संयुक्त बेठक नहीं हुईं हैं । 

गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को आमंत्रित करके भाषण 
कर सकता है। कुछ अस्ताव बिना डसकी अज्जुसति के सभा में पेश नहीं हो 
सकते । दोनों सभाओं में भी पास हों जाने पर उसकी स्वीकृति बिना प्रस्ताव 


( २०८ 9 


कार्यान्वित नहीं हो सकते | दोनों सभाओं की अवहेलना करके गवर्नर जनरल 
देश की शाम्ति के लिये अस्तावों को सभा में विचारार्थ ज़बरदस्ती पेश कर 
सकता है ( 6 ८80 ८०८ध ए५ ) और सभा पास करे था न करे 
ससविद क़ानून बन जाता है । 

भारतीय बजट प्रति वर्ष व्यवस्थापिका सभा के सासने रक्‍्खा जाता है। गवनेर 
जनरल की सिफारिश से ही किसी काम में रुपया लगाया जा सकता है । कुछ विषयों 
पर व्यवस्थापिका सभा न तो वोट दे सकती है ओर न वादाजु॒वाद कर सकती है-- 
उदाहरणार्थ--ऋण का सूद; जो ख़्चे नियम द्वारा निर्धारित हो; सम्राट या भारत 
सन्‍त्री द्वारा नियुक्त कर्त चारियों का वेतन; धामिक, राजनेतिक रक्षा इत्यादि के खच । 

इन प्रस्तावों को छोड़ कर अन्य प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख, 
माँग के स्वरूप में खरे जाते हैं। सभा इनको अस्वीकार कर सकती है ओर गवरनेर 
जनरक चाहे तो उनकी अस्वीकृति को रह कर सकता हे । 

७>-भारतमंत्री ओर उसकी सभा 
( 862८7४2(8४७ए ० 9६6४ 67 मरा ) 

पालियामेन्ट भारतवर्ष का निरीक्षण भारत मंत्री ओर उसकी फोन्सिल 
द्वारा करती हे। 

भारत खंत्री के दो सहायक मंत्री होते हैं---एक स्थायी ओर दूसरी उस 
सभा का सदस्थ जिसका कि भारत जमंन्नी सदसय न होवे । उसके दफ्तर को इंडिया 
आफिस! ( 7079 (07८० ) कहते हैं । 

प्रधान मंत्री की परामर्श से सम्राट उसको नियुक्त करता है । राजनतिक 
दल का होने के कारण उसका पद्‌ स्थायी नहीं है । पालियामेन्ट के अधिवेशन के 
२८ दिन के बाद वह भारतवर्ष की आय व्यय की रिपोर्ट पालियासेन्ट के सासने 
पेश करता है। और साथ में गत वर्ष को रिपोर्ट भी देता है। हाउस आफ कासनन्‍्स 
की एक कमेंटी इस पर निणेय करती है और भारत संत्री सारी बातों को समझाता 
है । पा्लियामेन्ट के सदस्य भी बहस कर सकते हैं। भारत-मंत्री पार्लियामेन्ट को 
भारत सम्बन्धी आवश्यक सूचना देता रहता है | सम्राट भारत मंत्री द्वारा भारतीय 


कानूनों को रद कर सकता है। बड़े कर्मचारियों की नियुक्त के लिये सम्राट को 
सम्मति भी देता है। 


( २०९ ) 


भारतीय शासन के लिये भारत मंत्री पालियामेन्ट के श्रति उत्तरदायी है । 
भारतीय व्यवस्था के निरीक्षण और नियन्त्रण सम्बन्धी नियम बना सकता है। 
प्रान्तों के हस्तान्तरित विषयों के नियस वना कर पार्लियामेन्द की दोनों सभाओं में 
पेश करता है| रक्षित विषयों के नियम डसे पहले परालियामेन्ट की दोनों सभाओं 
में पेश कर के स्वीकार कराने पड़ते हें । 

इन्डिया कौन्सिल भारत-संत्री की सहायता व परामर्श देने के लिये है । 
इसकी बेंठक प्रति सास होती है। भारतमंत्री या डसका सहकारी इसका सभापति 
बनता है । सदस्यों को भारत मंत्री-स्वयं नियुक्त करता है। विशेष समयों में वह 
कौन्सिल के वहुसत के बिना भी कास कर सकता है । 

इन्डिया कौन्सिल की कई समितियाँ बनाई जा सकती हैं जो कि भिन्न भिन्न 
विभागों का काम करती हैं । कोन्सिल-युक्त भारत मंत्री ही वास्तव में भारतीय था 
प्रान्तीय सरकार से पत्र व्यवहार करता है । 

इस कोन्सिल में ८ से १९ तक सदस्य होते हैं। आधे सदस्य भारतवर्ष के 
रिटायर्ड कमंचारी होते हैं जिन्हें नोकरी छोड़े पांच वर्ष से अधिक व्यतीत न हुग्रे 
हों । सदस्य पाँच वर्ष के लिये चुने जाते हैं। तोव सदस्य भारतवासी होते हैं प्रत्येक 
सदस्य को ३७००) रु० सासिक वेतन मिलता है। भारतीय सदस्यों को इसके 
अछावा ७५०) २० भत्ते के मिलते हैं । कुछ ख़चचे अंग्रेज़ी कोष सहता है । 

सदस्य भारत संत्री को केवल अपनी सम्मति अकट कर सकते हैं। उनकी 
सम्म्ति को ठुकराया जा सकता है। सदसय पालियामेन्ट में नहीं बेठ सकते, सगर 
पालियामेन्ट ही इनको पदच्युत कर सकती है। 

हाई कमिश्नर पाँच वर्ष के लिये नियुक्त होता है, उसका वाषिक वेतन 
३००० पोंड है जिसका भार भारतीय कोष को सहना पड़ता है| यह गवर्नर 
जनरछ और उसकी कोौन्सिर के अधीन है। इसका कास है ठेके देना, इण्डिया 
आफिस का सरुटोर्स विभाग ओर उसका हिसाव रखना, भारतीय विद्यार्थियों और 
तिजारत की देख भाल | 

८-देशी रियासतें 
( पिदाए€ 5६9९४ ० 7075 ) 

रियासतों के अन्दरूनी सासलों में भारतीय सरकार दुरुछ नहीं दे सकती । 

कुछ रियासतें बहुत बड़ी हैं। और विस्तार में प्रान्तों के बराबर हैं। कुछ स्यासतें 
२७ 


७६२ हैं जिनकी तीन श्रेणियाँ हैं । 

१---ऊँचे दर्ज की रियासतें--जिनमें भारत सरकार का एक रेज़ीडेन्ट 
रहता है और भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है। ये रियासतें हेदराबाद, मेसूर, 
बड़ोदा, काशसीर, ग्वालियर और सिकिस की हैं । 

२--दूसरी श्रेणी में उन रियासतों का समूह है जो आस पास बसी हुई हैं । 
इनमें वाइसराय का एक एजेंट रहता है, ओर ये 'ऐजंसी” कहलाती हैं--ये हैं राज- 
पूताना, सध्य भारत, पश्चिसोत्तर सीसा प्रान्त ओर बिलोचिस्तान ऐज॑सियाँ । 

३---तीसरी श्रेणी में इधर डघर की छोटी छोटी रियासतें हैं। ये आन्तीय 
सरकारों के अधीन हैं, कुछ में पोलिटिकल अफसर रहते हैं ओर कुछ की देख भाल 
निकटवर्ती ज़िलों के कलेक्टर करते हैं । 

देशी रियासतों पर ब्रिटिश भारत का क़ानून नहीं लग सकता। परन्तु देशी 
रियासतों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा पर या जहाँ पर बहुत से अंग्रेज़ रहते हैं वहाँ पर 
अंग्रेज़ी सरकार का क़ानून ही लागू होता है। देशी रियासत की प्रजा अपनी रिया- 
सत की सीसा के बाहर ब्रिटिश अ्रजा ही की तरह मानी' जाती हे । परन्तु ब्रिटिश 
भारत का भागा हुआ मनुष्य रियासत से पकड़वा कर बुलवाया जा सकता है । 

नरेश अपनी प्रजा से कर लेते हैं ओर दीवानी व फ़ौजदारी के मुक्तदसों को 
करते हैं । कुछ नरेश रियासत में आने वाके सामान पर चुंगी छेते हैं, कुछ अपने 
रुपये भी ढालते हैं, परन्तु सब में अंग्रेज़ी रुपया चाल है । 

भारतीय सरकार का विदेश भाग रियासतों की देख सार करता हे। 
भारतीय सरकार रियासतों की रक्षा तब तक करती है और इनका अस्तित्व तब तक 
बनाये रखती हे जब तक कि यह राजभक्त बनी रहे और सन्धियों का पालन करती 
रहें । नरेश अपनी रियासत का शासन करने में स्वतंत्र हैं, परन्तु भारत सरकार 
हस्तक्षेप कर सकती है ओर नरेश इस आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते | भारत 
सरकार किसी को उतार सकती है और डसके निकटतम सम्बन्धी को गद्दी सौंप 
सकती है । नरेशों को गोद लेने का अधिकार भी दिया गया है। ( सन्‌ १८४५९ 
में ला डलहोज़ी ( [0०]0एञ्ल० ) ने यह नियस पास किया था कि जिस नरेश के 
बच्चा न होगा वह गोद नहीं ले सकता ओर उसकी रियासत अंग्रेज़ो राज्य में 
मिला ली जायगी ) यदि नया राजकुमार अब्पावस्था का हो तो सरकार स्वय॑ रिया- 
सत का शासन करती है । बिना सरकार को आज्ञा के रियासतें न परस्पर सम्बन्ध 


( २१५११ ) 


रख सकती हैं और न किसी विदेशी को नोकर रख सकती हैं । इनको सरकार की सहा- 
थरता के लिए कुछ सेना रखनी पड़ती हे | किसी पर चढ़ाई वगरह नहीं कर सकती हैं । 

किसी रियासत का दूसरी रियासत से सतभेद होने पर या किसी शि्यासत 
का ग्रान्तीय सरकार से सतसेदु होने पर और या भारत सरकार किसी रियासत से 
असस्तुष्ट होवे तो वाइसराय एक जाँच कमीशन नियुक्त कर सकता है। इस 
कमीशन की रिपोट यदि वाइसराय को पसन्द न आवे तो भारत मंत्री इसकों झगड़े 
को ठथय करता है । किसी रियासत के शासक को था उसके उत्तराधिकारी को पदच्युत 
करना हो तो भी एक जाँच कमीशन नियुक्त होता है । 

नरेन्द्र मंडल ( (मब्रशरणला ० शिल्ंत्रत28 )--पूर्वा में भारत सरकार 
रियासतों के सम्मेलन को नहीं चाहती थी और न यह चाहती थी कि वह परस्पर 
परासश कर सके । अब यह विदित हो गया है कि भारतीय सरकार और नरशहों 
की पररुपर परामर्श से बहुत सीं बातों का अन्त हो सकता है । नरेशों के संगठन 
की आवश्यकता पड़ी जिससे कि वह अपनी सम्समति प्रदान कर सके। ८ फ़वरी 
१९२१ को नरन्द्र संडल की स्थापना की गई । 

१०८ बड़ी बड़ी रियासतों के नरेन्द्र स्वयं मंडल में आकर उसके कार्यक्रम 
में भाग लेते हैं । १२७ रियासतें १९ अतिनिधियों को निर्वाचित करतीं हैं | वाइस- 
राय स्वयं इनका सभापति होता हैं। प्रति वर्ष मंडल के सदस्यों में से चांसलर आर 
ग्रो-चांसलर चुने जाते हैं । चेम्बर केवल विवाद करती है और परामर्श देती है । 

चेम्बर में रियासतों की सन्धि या भीतरी सामलों के सम्बन्ध सें, या उनके 
अधिकार के विषय में या उनके खानदान के सम्बन्ध में विवाद नहीं हो सकता । 

चेम्बर के पस्ताव किसी प्रकार किसी रियासत को हानि नहीं पहुंचा सकते 
या वाइसराय और गवर्नर जनरल से उनके सम्बन्ध तोड़ सकती है । 

संडल की कार्यवाहीं गुप्त रखी जाती है, चाइसराय का भाषण तक 


अकाशित नहीं होता । 
&-न्याय-विभाग-हाई कोट 


( लाएगए (णणल॑ंड रण प्रिती9 ) 
पहले पहल भारतवर्ष में अँग्रेज़ों के झगड़ों का निपटारा करने के लिये 
“इगलिश कोट्स! (४9887 (:00७::८७) थे। सन्‌ १७२६ में सद्वास बम्वई और फ़ोर्ट 


( श११२ ) 


विकछियस में मेयर ( )/(५ए००८ ) कोठ की स्थापना हुईं। गवनर इन अदालतों के 
फसलों की अपील सुनता था। यह जदालतें अंग्रेज़ों के अधीनस्थ निवासियों के 
मुकदमे फ़ैलल करती थीं। भारतवासी इन अदाछतों के फैसलों से संतुष्ट होकर 
अपने मुक़दमे इन अदालतों के पास के जाने छगे । सन्‌ १७६५ में दीवानी सिल 
जाने के बाद प्रत्येक श्रांत में ज़िला फोज़दारी अदालत और ज़िला दीवानी अदालतों 
की स्थापना की गईं। डनकी निगरानी के लिये सदर दीवानी अदालत और सदर 
निज़ासत अदालत बनाई गई । 

सन्‌ १७७३ में रेगूलेटिंग एक्ट पास हो जाने से कलकतते में एक सुप्रीम कोर्ट 
की स्थापना की गईं । सन्‌ १७५९७ में सद्ास ओर बम्बई के मेयर कोर्ट में छ्क्क 
रेकार्डर और नियुक्त किया गया और उनका नास रेकार्डर कोर्ट ( १९००४०८८१६ 
(;07४८ ) खखा गया। सन्‌ १८०१ में मद्गास में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 
की गई । 

सन्‌ १८७७ के गदर के बाद सुप्रीम कोट को और दो सदर अदालतों 
को सिलाने की आवश्यकता पड़ी। सन्‌ १८६१ में इंडियन हाई कोर्टो एक्ट! 
पास हुआ जिसके बाद छेट्से पेटेन्ट ( .2:0275 ?290०४४ ) से कलकत्ते 
बम्बईे, और सद्रास के हाई कोट की स्थापना की गई । इन हाई कोर्ों 
को अपने प्रान्त पर समस्त अधिकार हैं । 

अजकल भारतवर्ष में बादशाह के लेटस पेटेन्ट ढ्वारा स्थापित किये हुये सात 
हाईकोट हैं। सम्राट अन्य हाईकोटों की भी स्थापना कर सकता है । गवर्नर चाहें तो 
किसी हाईकोर्ट के निरीक्षण क्षेत्र की सीसा को घटा सकता है, परन्तु सम्राट 
इस परिवर्तन को रह कर सकता है | हर हाईकोर्ट में एक अधान न्यायाधीश 
( (7९ [05४०९ ) और आवश्यकताजुसार सहकारी न्यायाधीश (?पघा57० 
774865 ) रहते हैं । बीस से अधिक न्यायाधीश नहीं नियुक्त किये जा सकते । 
उनको कार्य काल अवधि राजा पर निर्भर हे। आवश्यकता पड़ने पर कुछ काल के 
लिये गवनर जनरल न्यायाधीशों को नियुक्त करता हे । 

कौन न्यायाधीश हो सकता है :--- 

अ---जो इंगलेंड, आयलेंड का बेरिस्टर रहा हो और स्काटलेंड के फ़ेकब्टी 
आफ पेडवोकेट्स ( 7४८७०८ए ०६ .007ए0०००५८८५ ) का मेम्बर हो और कम्त से कम 
पाँच साल तक प्रेक्टिस की हो । 


( २११३ ) 


व--इन्डियन सिविल सबिल का सदस्य जिसको कि दल वर्ष का अनुभव हो 
ओर कस से कस्न तीन साल तक ज़िले का न्यायाधीश रहा हो । 

स--जों व्यक्ति कम्म से कम पाँच साल के लिये सबोडि नेट जज था जज स्माल 
काज़ कोट ( 570797 (३७५४८ (!0घ४६ ) रहा हो वह भी न्यायाधीश बनाया जा 


सकता है। 
द--जिसने हाईकोर्ट में कम से कस दस वर्ष वकालात की हो । 


कस से कस ह न्यायाधीश 'एडिशनल न्यायाधीशों” को छोड़ कर पअथस श्रेणी 
में से होने चाहिये और कस से कस ह इल्डियन सिविल सर्विस में से होने चाहिये । 
हर हाईकोर्ट का काय-दक्षेत्र छेटेस पेटन्ट में स्प्टलथा बता दिया गया है | हाईकोर्ट 
की सारी कार्यवाही का रेकार्ड पार्चमेन्ट पेपर पर रक्खा जाता हे---इस लिये यह 
'रेकार्ड को! ( (१09755 ० १०८००४०५ ) भी कहलाते हैं । 

रेवेन्यू के सासलों में हाईकोर्ट को ( (0:3877% ) अधिकार नहीं हैं । 

हाईकोर्ट सारी आदलतों को निगरानी में रखती है । और उनके फसलों की 
अपीछू सुनती है । 

अ--- ((:०/| ६0% #€6८प४४5) 

ब---एक अदालत से दूसरी अदालतों को मुकदमे की तबदीली करना । 

स--कोर्टस के कार्यक्रम के लिये नियस निर्माण करना । 

ड---उनकी किताबों की और रकार्ड की पुस्तकों के फार्म डीक करना । 

इ--वकील बैरिस्टर, मुहरि र और अन्य पदाधिकारियों की फीस निडिचत करना। 

गवर्नर जनरल, प्रत्येक गवर्नर, प्रधान कमिशनर गवर्नर जनरक ओर गवनेरों 
की अ्वन्धकारिणी सभाओं के सदस्य और मंच्नीगण । 

&--न तो हाईकोट की किसी बात के अधीन है । 

8--न हाईकोर्ट खुद डनकों गिरफ़्तार कर सकती है। 

(_--कोई फोजदारी का जुर्म इन पर नहीं छय सकता--यदि यह शाजद्रोह 
का न हो या कोई घोर अपराध ( #€079 ) व हो । 


प्रीवी कोन्सिल 


( एलरए ९०णमटा ) 
सम्राट की गुप्त सभा इंडिया के अपीलों की उच्चतस संस्था है। उसका 
निर्णय अन्तिस है । सम्राट न्‍्यायश्रोत है और साम्राज्य के सुक्तदमे सुन सकता है । 


( २५१४ ) 


इसी कारण अुक्दमे उसके पास जाते हैं। 

सम्राट से जो अपील होती है उनको गुप्त सभा की न्याय समिति ही सुनती 
है । न्याय समिति को स्थापना पूरी एक शताब्दी हुई सन्‌ १८३३ में हुईं थी। 
कमेटी में लाई चांसलर, लाड ग्रेज़ीडेन्ट अन्य सदस्य, अथवा जो हाईकोट के च्याया- 
धीश रह चुके हैं । सन्‌ १९१५ के बाद उपनिवेशों के सुप्रीमकोर्ट के ओर भारतवर्ष 
के हाइंकोओं के न्यायाधीश भी ग्रीवी कान्सिल के सद॒स्य बनाये जा सकते हैं। सत्र 
१९२५९ में भारतवर्ष की अपील सुनने के लिये दो ०07६0797  ][प१22०५ 
नियुक्त किये गये हैं । 

प्रीची कोन्सिल में फ़ौजदारी के झुक्तदसों की अपील नहीं सुनी जाती है, 
परन्तु विशेष अवस्थाओं में फोजदारी के अुक़दमें भी जा सकते हैं। फ़ोजदारी के सुक्त- 
दमों में तो श्रीवी कान्सिल जब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि उसको इस 
बात का ढीक तरह से ज्ञान न हो जाय कि कायवाही में बेइेसानी और नाइन्साफी 


इत्यादि हो रही है | 
१०-स्थानीय स्वराज्य 


जनता को अपने नगर, व गाँव के सम्बन्ध में कुछ अधिकार सिल गये हैं। 
जनता अपने अतिनिधियों को चुनती है, इसी को स्थानीय स्वराज्य कहते हैं । 
स्थानीय स्वराज्य की मुख्य संस्थायं तीन हैं । 
१--म्युनिसिपेलिटियाँ । 
२--ज़िला बो्ड । 
३--पंचायतें । 


“-म्युनिसिपेलिटियों 
( फ्माटाए०765 ) 
स्युनिसिपेलिटियों का कार्य क्षेत्र नगर या शहर है । इनके दो उद्देश्य हैं नगर 
का सुधार करना अथवा जनता को नागरिक शिक्षा देना । 
ब्रिटिश भारत में सब सिलाकर साढ़े सात सरो स्युनिसिपेलिटियाँ हैं | ७० 
स्युनिसिपैलिटियाँ ५०,००० से अधिक जन संख्या की अतिनिधि है । प्रारम्भ में केवल 
कलकत्ते, बम्बई और मद्रास में ही स्थुनिसिपेलिटियाँ थीं। सन्‌ १८८४ में छार्ड रिपन 
ने इनके अधिकार बढ़ा दिये । इस समय से जनता इनमें ज़्यादुह भाग लेने लगी है । 


( २१७ ) 

प्रत्येक स्युनिसिपेलिटी की सीमा निश्चित है । ह सदस्यों को जनता निर्चा- 
चित करती है और है नामज़द रहते हैं। अपनी पहली बेठक में म्यूनिसिपेलिटी एक 
सभापति था “'चेयरमेन' ((!97777970 ) चुनती है। चेयरमेन गेर-सदस्यों में से भी 
चुना जा सकता हैं, परन्तु उप सभापति सदस्यों में से ही चुना जाता है। 

स्थुनिसिपेलियी की सहायता के लिये छोटी छोटी समिति रहती हैं ओर चार 
छः अन्य सदस्य होते हैं । सिलाये हुये सदस्यों को छोदी कमेटी में तो अधिकार हैं 
परन्तु स्युनिसिपलू कमेटी में नहीं हैं । 

स्युनिसिपेलिदीं के सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते हैं। जो हाउस टेकक्‍्स 
या स्युनिसिपल रेट देते हैं ओर उनकी अवस्था १८ वर्ष की हो वोट दे सकते हैं । 
३) रु० सहावार के मकान में रहने वालों को भी सताधिकार है । 

नगर वाडों में बेटे हुए हैं। प्रत्येक वाई से १ या इससे अधिक सदस्य 
चुने जाते हैं । २१ वर्ष की आयु वाले निर्वाचक सदस्य बन सकते हैं। निर्वाचन में 
बहुमत पाने वाले ही सदस्य वन सकते हैं ओर वह '“स्युनिसिपछ कमिइनर' कहलाते 
हैं । वह सदस्य जनता की अच्छी सेवा कर सकते हैं । 

स्थुनिसिपेलिथियों के कर्तव्य हैं :-- 

(१ ) जनता की सुविधा और भले के साधन ह्ँढ़ता, सइक बनवाना, उनकी 
सरस्सत करना, उन पर छिड़काव करना ओर वृक्ष लगाना। अभि झान्त करना, 
विपत्ति के सलय सहायता करना । 

(२ ) स्वास्थ्य-रक्षा, अस्पताल, टींके, गंदा पानी बहाना, छूत की बीसारी 
रोकना | स्वच्छ जल की व्यवस्था करना। खाने, पीने को चींज़ सें सिलावट 

(00ए7६९४०४८702) रोकना । 

(३ ) शिक्षा का अचार करना । 

( ४ ) रोशनी और ट्रेफ़िक का इन्तज़ास करना । 

आमदनी--समस्त स्युनिसिपेलिय्यों कीं वाषि क आय कहूगभग ३२ करोड़ 
है और इसके साधन यह हैं :-- 

($ ) अन्दर आने जाने वाले साल पर चुंगी, ( २) हाउस टेक्स और पृथ्वी 
कर, (३ ) व्यापार ओर पेशा कर, (४ ) नदियों के पुछों का कर, (५) सवारियों 
पर कर, ( ६) पानी, रोशनी, क़साइख़ाने ओर हाट कर, (७) आय, सम्पत्ति 
और जानवरों पर कर, ( ८ ) यात्रियों पर कर, ( ५ ) सरकारी सहायता । 


( ११६ ) 


सेक्रेटरी म्युनिस्रिपल आफिस का प्रधान कमचारी होता है । स्युनिसिपेलिटी 
इसको चुनती है आर सरकार इसको पसन्द (0०70०ए८) करती है । 

सफाई काम के लिये हेल्‍थ आफिसर, सेनिटरी इन्सपेक्टर इत्यादि होते हैं । 
नर, पानी, पुल, सड़क के लिये इन्जीनियर और ओवरसियर होते हैं । 

कुछ स्युनिसिपेलिटियों को अपने बजट के लिये सरकार से स्वीकृति लेनी 
पड़ती है । आयः नये कर के लिये भी स्वीकृति लेनी पड़ती है । म्युनिसिपेलिटियों 
का काम ठीक न होने से सरकार उनको तोड़ भी सकती है। तदुपरान्त नया 
घुनाव होता है । 

8--ज़िला-बोड 
( हजलटा 80275 ) 

ग्रामों के सुप्रबन्ध के लिये ज़िला-बोर्ड होते हैं :--यह तीन अकार 
के होते हे दल ४ 

१--लोकल बोड---एक गाँव के लिये या कुछ गाँवों के संघ के लिये । 

२--ताल्लुक्ता था सब डिविज़नल बोर्ड । यह एक ताब्लुके में होता हे और 
छोकल बोडों की देख भाल करता हे । 

३--ज़िला बोर्ड ज़िले के समसत बोर्डो की देख भाल करता है। 

बोडडों में चुने हुये सदस्थ ज़्यादृह रहते हैं, परन्तु नामज़द सदस्यों की संख्या 
स्यूनि्सिपेलिटियों से ज्यादुह रहतीं है । सभापति इत्यादि निवाचित होना चाहिये 
या नियुक्त इसको प्रान्तीय क्लानून निर्िचत करता है । हमारे प्रान्त में और सध्य 
आन्त में सभापति चुना जाता हे ओर गर-सरकारी होता है । 

निरवाचन--सदस्यों का और सभापति का निर्वाचन तीन वर्ष के लिये 
होता है । ज़िका हत्क़ो या 'सकित्स! ((7८टा28) में विभक्त रहता है और अत्येक 
हलक से सदस्यों की संस्था नियमित रहती हैे। प्रत्येक निर्वाचक डम्मेदवार हो 
सकता है। जिसको परिषद्‌ की योग्यता प्राप्त है था जिसने देशी भाषा की परीक्षा पास 
करली है सत दे सकता है। 

इन बोर्डा' के कर्तव्य वही हैं जो कि स्युनिसिपेलित्यों के हैं, इसके 
अतिरिक्त इनको कृषि और पश्ु की उन्नति का भी ध्यान रखना पड़ता है। मुख्य 
कतंच्य निम्नलिखित हैं । 


( २१७ ) 

(१ ) सइके बनवाना और पेड छगवाना । घाट, नाव, पुल इत्यादि का 
प्रबन्ध करना । 

(२ ) प्रारमस्मिक शिक्षा देना । 

(३) चिकित्सा करना । 

(४ ) बाज़ार, नुसाइश', मेंला और कृषि प्रदर्शनी रचना । 

(७ ) पानी के लिये कुएँ और तालाब खुदवाना । 

(६ ) कांजीहोज़ (777० 005८) जहाँ पर लावारिस और खेती की हानि 
करने वाले जानवर रक्खे जाते हैं । 

इन बोडडों के क्षेत्रफल में रहने वाले लगभग २१ करोड़ व्यक्ति है । समस्त 
बो्डों की पूरी आसदनीं ग्यारह करोड़ हे । इनकी आय का मुख्य साधन भूमि लगान 
से होता हे जिस पर कि इनकों एक आना रुपया कशीशन सिरूता है। सरकार 
इनको कुछ रक्तम ओर भेंट कर देती है। इनके अछावा इनको तालाब, कांजीहौज़ 
मेले इत्यादि से भी कुछ आमदनी हो जाती है। छोकल बोर्डो को खर्च के लिये 
ज़िल्ला-बो्डों से रुपया सिलता हे, इस कारण छोकल बोर्ड उनकी इच्छा बिना खर्च 
भी नहीं कर सकते | 

कलेक्टर आर कसिइनर इन बोडो की देख भाल करते हैं । वह किसी हानि- 
कारक प्रस्ताव को काम में लाये जाने से रोक सकते हैं। जो बोर्ड अपने अधिकारों 
का दुरुपयोग करते हैं, उनको आन्तीय सरकार चाहे तो तोड़ सकती है । आरन्तीय 
सरकार चाहे तो नया निर्वाचन करे या अपने आदमियों द्वारा उनका काम्त करावे | 


०-पंचायतें 
( 77८79 ए०४४६5 ) 

भारतवर्ष में तो पंचायतें चिरकाल से स्थापित हैं | यह कर वसूल करती थीं, 
पुलिस का भी काम करती थीं, दीवानी और फ़ोजदारी के सुक्तदमों का फ़ेसछा भी 
करती थीं। पंचायतों पर बड़ा विश्वास था। ब्रिटिश राज्य में इन के अधिकार 
आन्तीय सरकार ने छीन लिये । अब भी पंचायतों के कुछ चिह्न बाक़ी हैं। अब 
इनको पुन: जीवन देने का उद्योग किया जा रहा है| यह सरकारी संस्थाओं की 
भाँति हैं । 

भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में पंचायत क़ानून (22704ए4: ५०६८) बन 

२८ 


( २११८ ) 
गये हैं । पंचायतों के अधिकार और संगठन निर्धारित हो गये हैं । बहुत से गाँवों 
में पंचायतें खुल भी गई हें । 
किसी ज़िले में कलेक्टर या ( डिप्टी कमिश्नर ) पंचायतें स्थापित कर सकता 
है । किसी गाँव के मुख्य व्यक्तियों की दर्ख्वास्त पर भी पंचायत को स्थापना की जा 
सकती है। कलेक्टर योग्य आदमियों की जाँच करता है, तदुपरान्त पंच नियत 
करता है और एक को सरपंच बनाता है। तत्पश्चात्‌ रजिस्टर, फार्स इत्यादि पंचा- 
यत के पास सेज दिये जाते हैं, औपर उनके काम की तिथि इत्यादि भी नियत 
कर दी जाती हैं । 
संयुक्त प्रान्त के १९२० के पंचायत क़ानून के अजुसार पंचों की संख्या 
७५ से ७ तक होती है । ग्राम वालों की इच्छा से कलेक्टर पंचायत नियत करता है । 
उनमें दो पढ़े लिखे होने चाहिये। ख्त्रियाँ, दीवालिये, २७ वर्ष की कम अवस्था 
वाले, सरकारी नोकर, सज़ा पाये हुये व्यक्ति, पंचायत क्षेत्र में न रहने वाले आदमी 
पंच नहीं बनाये जा सकते | पंच तीन वर्ष तक नियुक्त होते हैं। इनकी बैठक के 
समय कस से कम तीन पंच उपस्थित रहने चाहिये । 
सरपंच को शिक्षित अवश्य होना चाहिये। वह ग्राभ्ष कोष, आवश्यक 
काग़ज़ और रजिस्टर रखता है, सम्भन तालीस करता है, और कलेक्टर को पंचायत 
सम्बन्धी रिपोर्ट देता है। कलेक्टर की अनुमति से एक कूके भी रक्खा जा 
सकता है । 
पंचायतों को दीवानी और फ़ौजदारी दोनों ही प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं । 
आवारा भवेशियों के सम्बन्ध में भी कुछ अधिकार आप हैं । इनको सरकार से कुछ 
रक्तम मिलती है। पंचायत क्षेत्र में रहने वालों पर कर लगा सकती है। अप- 
राधियों पर जुर्माना कर सकती है। कलेक्टर की अनुमति से ही पंचायतें व्यय कर 
सकती हैं । 
सध्य प्रान्त की पंचायतों में ५ से १५ तक पंच होते हैं। २१ वर्ष के सजु॒ष्य 
पंच बन सकते हैं। डिप्टी कमिइनर इन पंचों की फ़ौजदारी के मुक्रदसों के लिये 
पविलछेज बेंच' (५१||४2० 8०४८०) बना देता है और दीवानी के मुकदसों के लिये 
(५३॥४४० (:0प८४) बना सकता है। (इन बेंचों या कोर्टों में सब या कुछ 
मेम्बर होते हैं ) पंचायत समस्त प्रान्तों में एक सी हैं । 
.... कभिदनर किसी विलेज बेंच या कोर्ट को तोड़ सकता है, इनकी किसी 


( २११९ ) 


कार्यवाही को रह कर सकता है । अन्य कार्यों के सम्बन्ध में पंचायतों पर “ज़िला 
कोन्सिल! का तियंत्रण रहता है | ज़िला कोन्सिल है सदस्यों के बहुसत से पंचायत के 
किसी प्रस्ताव को था आज्ञा को रद कर सकती है। 

पंचायत से मुक्तद्मेवाजी कस हो जाती है । अकारण घन नष्ट नहीं होता । 
इनके अधिकार कस हैं, आय के साधन भी कम हैं । पंचायत के निणयों को ग्रास- 
वासी प्रायः न्याय पूर्वक समझते हैं, लोगों में पररुपर स्नेह बना रहता है, यह सब 
से बड़ी बात है। 

आयल्ेंड 
( [72६०४ ) 
(६ ६ 

आयलेंड का इतिहास केवरू उसकी स्वतंत्रता संग्राम की एक दुख भरी कहानी 
है । विदेशी जाति के पंजे में जकड़ कर किसी देश' का इतिहास ही क्या हो सकता 
है । विदेशी सनोवांछित शासन करते हैं। डनको पर्वाह नहीं कि निवासी मरते हैं या 
जीते हैं, उनको खाने पीने के लिये भी हे या नहीं । डनको तो केवल एक बात से 
मतलब है--लूट सचाना, देश की वर्बादी से ही उनके उद्देश्य की पूति हैं। विदेश 
के हाथ में होकर आयलेण्ड का इतिहास ही क्या हो सकता है--केवल इधर उधर 
खतंत्रता की झलक, कुछ थोड़ा बहुत आन्दोलन । उनका अस्तिम संस्कार कर दिया 
आतताइयों के दुसन ने, उनके शस्त्र प्रहार ने, उनके निर्मेम, निरंकुश व्यवहार ने । 
जनता की बोलती बन्द कर दी गई । ु 

ग्यारहवी शताब्दी से अट्टारहवी शताब्दी तक का इतिहास केवल आन्दोलन 
ओर दमन है | डब्लिन में श्रोटेस्टेडन जनता की पालियामेन्ट भी अधिकार झुन्य 
थी। ब्रिटिश पालियामेन्ट की अनुसति बिना न तो यह अधिवेशन कर सकती थी 
और न कोई नियस ही पास कर सकती थी । यह लाचारी थी सहाशय पोयनिंग 
के नियम के फल स्वरूप (?0एमा785 0८20) इंगलेड की सरकार अपनी स्वार्थ पूर्ति 
के लिये ही नियम पास करती थी । 

अट्टारहवी शताब्दी के अन्त में उनको कुछ अधिकार दिये गये । व्यवस्थापिका 
सभा को कुछ अधिकार दिये गये। भीतरी सामलों में कुछ स्वतंत्रता प्रदान की ॥ 
डब्लिन पालियामेन्ट में केवल प्रोटेस्टेन्ट थे । यह अधिकार किस लाभ के जब कि 


हम 


आधी से अधिक जनता दूसरों के पंजों में फैसी रहे । स्थान स्थान पर बलवे हुये । 
शस्त्र ग्रहारों का आयलन्ड वाले झ्ुक्ताबला नहीं कर सकते थे । 

छोटे पिद (४००४8०/ 2६0)_ ने डनकी गुलासी को सदैव क्ायस रखने के 
लिये सत्‌ १८०० में यूनियन ऐक्ट पास किया जिससे कि आयलेंल्ड ओर इंगलेंड को 
सम्मिलित कर दिया गया । डब्छिन की पालियामेन्ट ने बड़ी कडिनाई से इसको पास 
कर दिया | आयलेन्ड को पालियामेन्ट में सदसय भेजने का अधिकार दिया गया-- 
२८ सरदार भेजने का अधिकार दिया गया और १०० प्रतिनिधियों को “हाडस 
आफ कासनन्‍्स” में भेजने का अधिकार मिला । आयलेन्ड का काम लार्ड लफ्टन्ट करता 
था। उसके कोई विशेष अधिकार न थे। सारा काम उसका चीफ़ सेक्रेटरी करता 
था । उसका किसी के प्रति उत्तरदायित्व न था। अभी तक आयलेंन्ड वाले नौकरी 
में भरती नहीं किये जाते थे। कुछ काल बादु थोड़ी सी इनायत की गई। सारा 
संगठन का खरूप नोौकरशाही था। आयलेंन्ड के प्रतिनिधि कासन्स सभा में बेटते 
थे। इसी कारण अपने देश के लिये नियम बनाने में उनको कुछ अधिकार प्राप्त 
था। परन्तु कायकारिणी में उनको कुछ अधिकार न था । 

आययलेंन्ड में अशन्ति के तीन कारण थे---कृषक, धार्मिक ओर राज- 
नेतिक । इन समसस्‍्यायों का समाधान किस प्रकार हो सकता था, यह बहुत ही कठिन 
बात थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक स्थिति में कुछ परिवतंन न हुआ । 

सन्‌ १८३४ में सहाशय डेनियल ओकानर ( [)97४70 (7"(705706£ ) ने 
आन्दोलन आरम्भ किया । वही हुआ--दुसन । कुछ छोगों का सत था कि ढीक तरह 
कास करने से, व्यवस्थापिका सभा में साँगें पेश करने से मुमकिन हे कुछ स्वतंत्रता सिल 
जाय, परन्तु अंग्रेज़ी सरकार के कान में जूँ तक न रेंगी। आयलेंल्ड वाले परेशान हो 
गये । अन्त को तंग आकर उन्होंने दूसरा सागे अख्तियार किया वह था क्रान्ति का । 

आपयजेन्ड के कुछ क्रान्तिकारी अम्तरीका सें थे, उन्होंने अपना संगठन करके 
फ़िनीरियल अ्रातृत्व ( £77697९० 370776/7000 ) की स्थापना को । उनकी 
नीति थी, इंगलेंड और आयरलेन्ड में छूट मार । डनकी सारी कार्यवाही गुप्त रूप से 
होती थी । डनकी कायवाही का किसी को पता न चलता था । महाशय ग्लेस्टन 
((]905:07० ) ने भी डीक ही कहा है “इन्हीं लोगों के उद्योग के कारण ब्रिटिश 
अधिकारियों के क्षत में परिवर्तत हो सका हे ।?” शान्ति दुल ने क्रान्तिकारियों के इस 
आन्दोलन की तीव्र आलोचना की । 


( २२५१ ) 


सन्‌ १८७० में सहाशय आईज़क बट ( [58८ 80५४ ) ने होस रूल छीग की 
स्थापना की। यह संस्था अपना काम शान्ति से करना चाहती थी । इस लोग 
के ६० सदस्य निर्वाचित हो गये । महाशय पार्वेछ ( 22/ए८| ) नेता बने । इन्हीं 
के परिश्रम के कारण ब्रिटिश पालियामेन्ट में खलबली सच गई और आयलेण्ड का 
प्श्ष राजनीतिज्ञों को तंग करने लगा। इन्होंने आयलेंण्ड के सदस्यों का संगठन 
करके एक राष्ट्रीय दुल बनाया---जिसका उद्देश्य था, पार्लियामेण्ट के काम में बाधायें 
आर रुकावट डालना। (7]6ए टब-7#76व 5प६ 4 70॥2ए 07 055६#प८४ां०05 
290 79प75६९८४४४8) इनके उद्देश्य की पूर्ति जब तक नहीं हो सकती थी जबतक 
कि यह किसी दल से मेल न कर लें। सन्‌ १८८७ में इन्होंने अनुदार दुल से मेल कर 
लिया, परन्तु यह दुलू तो आयर्लेण्ड की स्वतंत्रता का कदर शत्रु था। इस दल को त्याग 
कर आयर्लेन्ड वालों ने ग्लेस्टन की शरण ली उसको अपने पक्ष में सिला लिया | 
उन्होंने होसमरूल बिल पेश किया, परन्तु यह बिल पास न हो सका | ग्लेस्टन को पद॒- 
त्याग करना पड़ा। सन्‌ १८९३ में हाउस आफ कामन्स ने तो बिर को पास कर 
दिया, परन्तु सरदार सभा ने इसको नासंज़र कर दिया। तदुपरान्त अनुदार दल 
नेता बना ओर सन्‌ १९०७५ तक शासन की बागडोर अपने हाथ में छिये रहा । सन्‌ 
१९०७ में उदार दुर को आयदलेंग्ड वालों की सहायता की आवश्यकता न थी । 
उन्होंने इस कारण आयलेण्ड वालों का साथ दिया। 

सन्‌ १९१० में उदार दुल की संख्या घट गई, आयलेण्ड वालों से सहायता 
समाँगी, तीसरा होसरूल बिल पास किया गया। अब बिल के पास होने की बहुत 
कुछ सम्भावना थी क्योंकि सरदार सभा के निषेध करने पर भी बिरू पास किया 
जा सकता था । 

अल्सटर के प्रोटेस्टेन्ट धर्मानुयायियों ने सम्पूर्ण आयलेण्ड के होसमरूल का 
घोर विरोध किया और आन्दोलन आरस्म किया । सहाशय एसक्रिथ (.$5१एा८7) 
अपने कार्य में संलम रहे । दो दफ़ा सरदार सभा ने इसका निषेध किया, तीखरी 
बार इसको प्रतिनिधि सभा ने पास कर दिया । सरदार सभा ने बिल का संशोधन 
करते हुये यह प्रस्ताव पेश किया कि यदि अल्सटर का कोई भाग आयलेण्ड के 
होसरूल से अलछग होना चाहता है तो वह ऐसा केवल छः मास ठक कर सकता 
है। यह बात किसी को पसन्द न आई । महायुद्ध आरठ्भ हो गया। सारा कास 
डड़ा दिया गया। शोन फ्रीन दुरू आगे बढ़ा । 


( २१२२ ) 


आयलेंण्ड को स्वतंत्रता अदान करने का काम शिथिक पड़ गया था। शीन 
फीन लोगों ने भी समझोते को सान लिया था, परन्तु वह कब चुप बेठने वाले 
थे; दूसरों की आपत्ति और उनका मौका । इईंस्टर के दिनों में वलूवा किया, परन्तु 
शान्त कर दिया गया। उन्होंने अपना एक नेता खुन लिया जिसको कि जआायलेंण्ड 
का नेता घोषित किया गया। ब्रिटिश, सरकार भयभीत हो गई--हाय ! आयलेण्ड 
हाथ से निकला । यह आन्दोलन अव्सटर के अतिरिक्त सारे आयलेण्ड में फेल गया । 
सन्‌ १९१८ के झ् साधारण निर्वाचन के समय शोन फ़ीनरों के १०० में से ७३ 
अतिनिधि निर्वाचित हुये। इन लोगों ने स्वयं अपनी पालियामेन्ट की सथापना 
की । शीन फ़ीनरों के ३७ सदस्य डीवेलरा ([0८५४०८०) सहित जेलखानों में 
सड़ रहे थे। शोन फ़ीनरों ने पेरिस का फ्रेन्स में सम्मिलित होने का घोर प्रयत्न 
किया । डीवेलरा जेल से भाग निकले और अमरीका आये और असरीका वाशसियों 
से घन की सहायता लो ओर उनको अपने पक्ष में मिलाने छगे | आयलेंण्ड वाले 
अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहने लगे । सरकार ने सन्‌ १९१४ के होसरूरू बिल को स्थगित 
कर दिया ओर नया बिक तथ्यार किया--गवनसेन्ट आफ आयलेण्ड बिल | इस बिल 
के अलुसार एक सभा होनी चाहिये थी और न्यायालय ओर कुछ रक्षित विषय 
([78520 ४9 $976809/५४७) दोनों में शान्ति स्थापना करने के लिये एक कमेटी 
बनाई गई । इससे केसे सन्‍तोष हो सकता था। राजनीतिज्ञ जब ज़ल्स से कास लेना 
चाहते थे परन्तु संसार तो अन्धा नहीं था, वह आयलेण्ड के ही पक्ष में था। 
इस स्कीस को जबरदस्ती कार्यान्वित करने का प्रयल्ल किया गया। निर्वाचन हुये, 
चार मेम्बरों के अतिरिक्त सब शीन फ़ीन दुर के थे। उन्होंने पालियामेंट में जाने से 
इन्कार कर दिया | छिपछिप कर लड़ाई प्रारम्भ हुईं | डीवेडरा ओर लायड जार्ज में 
चिट्टी पन्नी शुरू हुईं | दुस जुलाई सन्‌ १९२१ को कायड जाजे ने डुसिनियन स्टेटल 
([20770907 5६9८८७ ) दिया । डीवेलरा को इसे मंजूर करने के लिये धमकी 
दी गई । 

शीन फ्रीन समझ गये कि यदि अब उन्होंने कुछ आनाकानी को तो यह 
सोफक़ा भी हाथ से जाता रहेगा । लायड जाज ने धमकी दी थी कि यदि छः दिसम्बर 
तक कुछ तसफ़िया न हुआ तो सारी बातचीत बन्द करदी जायगी | भयभीत 
होकर तीसरी दिसम्बर को आयलेड वालों ने ऐंग्लो-आइरिश' सन्धि कर ली । 

कुछ काल के लिये ( ?:09४752074. ) सरकार की स्थापना को गई । इसने 


( २२३ ) 


विधान बनाने का कास आरम्भ किया | डीवेलरा विधान में शपथ आवश्यक नहीं 
समझते थे । उन्होंने इसका घोर विरोध किया । सन्‌ १९२७ में उन्होंने विरोध त्याग 
दिया आर पालियामेंट में भाग लेने रूगे । 
६, #% :) 

आयलेंण्ड की जनता को अपना विधान स्वर बनाने का सोभाग्य ग्राप्त 
हुआ। परन्तु विधायकों को सारा काम ६ दिसस्वर सन्‌ १९२१ की सन्धि के 
अनुसार करना था ! उनको अपनी कार्यवाही के लिये ब्रिटिश सरकार से मंजूरी लेना 
भी आवश्यक था । और यह घोषणा कर दी गईं कि सन्धि के विरुद्ध के सारे नियम 
रह कर दिये जायेगे, परन्तु इससे विधायकों के भागे सें कुछ बाधा नहीं पड़ी ।' 

विधान में अजातंत्र के सम्बन्ध में अनेकों सिद्धान्त, व डह्देइ्यों का वर्णन है 
जिन का कि पूरा करना भी किचित झुश्किल दीख पड़ता हे । 

विधान के पहले भाग में जनता के अधिकारों का वर्णन है। उदाहरणवत्‌ , 
व्याख्यान, मेल मिलाप ओर सत स्वार्तत्य इत्यादि । विधान के अज्ञुसार नागरिकों 
के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का परस धर्म हे । 

विधान में हम चार बातें प्रधान पाते हैं:--- 

(१) राज भक्ति का अंश, (२) गण तंत्र अंश, (३) अ्जातंत्र अंश, (४) गेलिक 
( (5०[(0 ) अंश । इनका हस समय ससय पर निरूषण करेंगे । 

आयलेंड में नियम बनाने के अधिकार दो सभाओं को हैं और इंगरूंड के 
राजा को । आयलेंड के लछेजिस्ठेचर को “डरिक्तास! ( (0)0८८!६०५ ) कहते हैं । 
साधारण सभा को डिल इरीन' ( [का ९४४४७ ) कहते हैं और अधान सभा 
को 'शानाद इरीन”ः (52978 +77९०४०) कहते हैं । 

डेल? अर्थात्‌ साधारण सभा में १७५३ सदस्य हैं जो कि संख्या तुत्य निवाचन 
के आधार पर चुने जाते हैं । इनसें से ६ सदस्य विश्वविद्यालयों के अतिनिधि होते 
हैं। अत्येक सदस्य ३०,००० जन संख्या के हिसाब से निर्वाचित होता है । दसवें 
सार जन संख्या के अनुसार सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जाती है। इकीस वर्ष 
की अवस्था वाके आइरिश नागरिकों को ( स्त्री या पुरुष ) मताधिकार प्राप्त है । 

सभा का कार्य काल पाँच वर्ष का हे ओर गवनंर जनरलरू कार्यकारिणी की 
सम्मति से इसको भंग कर सकता है । 

प्रधान खभा के निर्वाचन की विधि भी बहुत हो अशंसनीय है । हस इसको 


( २१२५७ ) 


जनता मताधिकार अथवा तालिका विधि का संघर्ष कह सकते हैं ( ॥ 20777479- 
009 067 47९८६ 909प%# ९८४०४ १7वें 99706 3ए50९४0 ) । 

तीस वर्ष की अवस्था वाले व्यक्तियों को सताधिकार होना चाहिये। प्रति- 
निधि सभा अर्थात्‌ 'डेल! को २८ उसम्मेदवारों की तालिका बनानी चाहिये, सेनेट 
को भी १४ उसम्मेदवार भेजने का अधिकार दिया गया। जो लोग पूर्व में अधान सभा 
के सदस्य रह सुके हैं वह भी खड़े हो सकते हें । 

सेनेट में ७० सदस्य होते हैं जिनकी कार्य काल अवधि बारह वर्ष हे । इसके 
चार सदस्य विश्वविद्यालयों के अतिनिधि हैं । $ सदस्य अर्थात्‌ १४ सदस्यों को प्रति 
तीसरे वर्ष घद-त्याग करना पड़ता है और उनकी जगह उपरोक्त विधि से भरी 
जाती है । । 
इस विधि के दोष प्रत्यक्ष ही हैं | निर्वाचक उस्मेदवारों को जानते तक नहीं 
थे, इस दशा में इस विधि में परिवर्तन करना आवश्यक था। सेनेट की कार्य काल 
अवधि ५९ वर्ष रकक्‍्खी गई । अब इसमें से $ सदस्यों को प्रति तीसरे वर्ष पद त्यागना 
पड़ता है ओर जनता सत की बजाय निर्वाचन संघ ( 770८६0/४रफ (0686 ) 
इनको निर्वाचित करता हे। ( विधायकों का तात्पर्य था काबिल और योग्य पुरुष 
सेनेट के सदस्य हों, परन्तु अब तो केवल दुल के टटू हू ही सदस्य होते हैं ) । 

दोनों सभाओं का सम्बन्ध--अर्थ बिलों का श्री गणेश साधारण सभा में 
ही हो सकता है और अर्थ बिलों पर सेनेट को अपना 'निर्णय १४ दिन के अन्दर 
देना चाहिये। सेनेट अर्थ सम्बन्धी विषयों के लिये केवल सिफारिश कर सकती है । 
साधारण सभा इन सिफ़ारिशों को संजूर कर श्कती है ओर नासंजूर भी । जिस रूप 
में साधारण सभा इस बिल को पास करे, डसी रूप में बिरू कार्यान्वित होता है । 

.. साधारण बिलों को भी अतिनिधि सभा सेनेट के निषेध करने पर भी पास 
कर सकती है साधारण सभा में पास होने उपरान्त बिल सेनेट के पास भेजा जाता 
है । सेनेट अपने संशोधन इत्यादि करके बिल को साधारण सभा के पास भेजती है। 
साधारण सभा को यदि यह संशोधन स्वीकार न हों तो बिल १८ महीने के बाद 
पुनः सेनेट के पास जाता है । इस अवधि के ६० दिन पर्यन्त सेनेट चाहे मंजूर करे या 
न करे बिल पास कर दिया जाता हैं और गवनर जनरल के हस्ताक्षर लिये जाते हैं । 

इंगलेंड में तो सभापति ही यह निर्णय करता है कि अम्ुक बिल अर्थ बिल 
हे या नहीं, परन्तु इस बात का निर्णय करने के लिये आयलेंड में एक “कमेटी आफ 


० शक 

आविलेजेज़' ( ()077776006९ 07 फरा ०४०५ ) है जिपमें कि दोनों सभाओं के 
तीन सदस्य होते हैं और सभापति के नेतृत्व में ही इस कमेटी की बेठक होती है । 

यदि किसी विषय पर या बिल पर दोनों सभाओं में घोर झतभेद होवे तो 
सेनेट की आर्थना पर बाद विवाद के लिये ( व कि वोटिंग के लिये ) दोनों सभाओं 
की संयुक्त बेठक होती है | मुमकिन है सेनेट अपने तक से साधारण सभा के अधि- 
कांश सदस्यों को अपने पक्ष में कर ले । 

जनता निर्णय ओर प्रस्तावन्ा--अर्थ बिलों के और आवश्यक बिलों के 
अतिरिक्त अन्य सब बिल है डिक” या सेनेट के वहुसत से ९० दिन के लिये स्थगित 
किए जा सकते हैं | इसी अवधि में यदि जनता का ३७ अंश या हूँ सेनेट प्रार्थना करे 
तो बिल जनता निर्णयार्थ रक्खा जा सकता है । 

विधान सम्बन्धी बिलों को व्यवस्थापिका सभा आठ वर्ष तक स्वयं पास कर 
सकती थी । परन्तु १९३० के बाद जनता निर्णय आवश्यकीय समझा गया । यदि 
जनता का बहुमत वोट देने आवे ओर इसका है अंश इससे सहमत होवे तभी यह 
बिल पास किया जायगा अन्यथा नहीं । 

व्यवस्थापिका सभाओं के निर्णय के दो साल बाद से ७०,००० जनता प्रस्ता- 
वना कर सकती है । अगर दो साछ तक सभायें कुछ ध्यान न दें तो ७५,००० 
जनता सभाओं को जनता निणय के लिये बाध्य कर सकती है । 

सन्‌ १९२८ में अजीडेन्ट काँग्रेस ने एक बिल को आवश्यक घोषित करके 
जनता निण्य या अस्तावना की आज्ञा न दी । इसलिये आजकल केवल वेधानिक 
विषयों पर ही जनता का निर्णय लिया जाता है । 

सभाओं की काये पद्धति--सबसे मुख्य पदाधिकारी साधारण सभा का 
सभापति होता है। वह किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता है । उसके निर्वाचन का 
कोई विरोध नहीं करता है और सदेव निर्वाचित हो जाता है। 

आयलेंण्ड में स्थायी समितियाँ नहीं हँ | बिल को पेश इत्यादि करने की 
विधि वेसी ही है जैसी कि इंगलेंड में, केवल अन्तर इतना है कि यदि विछू अधिवेशन 
काल में रह कर दिया जाय तो उसी काल में वह पुनः पेश नहीं किया जा सकता, 
इंगलेंड में ऐसा नहीं है। 

आइवेट बिल सबसे पहले सेनेट में पेश होते हैं, तदुपरानत साधारण सभा के 


पास आते हैं । 
२९ 


( शश॑द ) 


आयलेंण्ड की कार्यकारिणी--सन्‌ ३९२६ की इसी “इम्पीरियल 
कान्फ्रेन्स” ने यह तय किया कि बादशाह उच पब्लिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर 
सकेगा जिसको कि कार्यकारिणी न चाहे और कार्यकारिणी सभा के प्नति उत्तर- 
दायी हो । सन्‌ १९२६ से पेइतर शवर्नर जनरक केबिनेट के परासशे से ही कास 
करता था, परन्तु अब उसको आयलेड की कार्यकारिणी के आदेशालुसार ही कास 
करना पड़ता हे । उसका कतंव्य वही है जो कि इंगलेंड में बादशाह का है। 

गवनर जनरल की नियुक्ति में काथकारिणी की सलाह अवश्य ले लेनी 
चाहिये। विधानाजुसार यदि गवर्नर जनरल में विश्वास नहीं है तो उसको स्तीफ़ा 
देना चाहिये। 

सारे अधिकार कार्यकारिणी समिति के हाथों में हैँ जिसमें कि हम अनेकों 
नई विशेषताय पाते हैं। कार्यकारिणी में ५ से ७ तक सदस्य हो सकते हैं जो कि 
केवल साधारण सभा में से ही चुने जा सकते हैं | इन पाँच में 07०४४0९०६, डपसभा- 
पति और अर्थ मंत्री सदेव रहते हैं ओर शेष दो किसी पद्‌ को सुशोभित करते हैं। 

सबसे प्रथम 'डेल' प्रेज़ीडेन्ट को चुनती है जो कार्यकारिणी के सदस्यों को 
चुनता है तदुपरान्त सभा इन सदस्यों की सूची को मंजूर करती है या रद्द कर 
देती है ([247 #९]९८९४ 00 ३०८९७०६४ ६76 8: 88 8 ण0/०) । 

काय कारिणी सभा घरेलू ओर विदेश नीति का निर्माण करती है, आय 
व्यय अजुसान पत्र तय्यार करती है। गवर्नर जनरल को ससय समय पर सलाह देती 
है । गवर्नर जनररू कार्यकारिणी की आज्ञा से किसी बिल को निषेध कर सकता है, 
परन्तु कार्यकारिणी सभा ऐसा क्यों करेगी क्योंकि वह सभा के प्रति उत्तरदायी है । 

इंगछेड सें हारा हुआ संत्री संडल दूसरे निर्वाचन के लिये बादशाह से 
आग्रह कर सकता हे। परन्तु आयलेड में मंत्री संडल ऐसा नहीं कर सकता । 

बाहरी अथात्‌ एक्‍्सटने मंत्री (256९४४ /(१7780675 )--विधायकों के 
ससक्ष यह अस्ताव उपस्थित किया गया कि बाहरी मंत्री रखना बहुत लाभदायक 
होगा क्योंकि जो सहापुरुष दलबन्दी की झंझटों से अलूग रहना चाहते हैं उनके 
लिये भी कोई साधन होने चाहिये । दूसरा कारण यह था कि बहुत दिनों तक 
आयलंड को नये नये विचारों की ओर साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिये ऐसे 
मंत्रियों का होना परसावश्यक है । 

संत्री संडल में ७ से ७ तक सदस्य होने चाहिये और कार्यकारिणी के 


( शर२२७ ) 


सदस्यों की संख्या १२ से अधिक नहीं होनी चाहिये। प्रेजीडेंट बाहरी मंत्रियों के 
लिये पदों की एक सूची तय्यार करता हे और सभा को पेश करता है । सभा एक 
कमेटी बनाती है ओर भिन्न भिन्न पदों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को नियुक्त करती है । 
यह लोग अपने कार्य के लिये केवल साधारण सभा को उत्तरदायी हैं, ओर इनकी 
कार्य काल अवधि पाँच वर्ष हे । 
एक्सटरन मंत्री पदच्युत नहीं किये जा सकते हैं। इस नीति ने ठीक काम 

नहीं किया। इस श्रस्ताव के सबसे बड़े समर्थक केबिन ओहिगिन्स ने इसकी त्रुटियों 
को ओर दोषों को स्वीकार कर लिया। कोई भी बिल अर्थ संत्री के परासर्श बिना 
पास नहीं हो सकता था क्योंकि वही धन नियत करता था। ऐसी परिस्थिति में 
एक्सटरन मंत्री क्या कर सकता था ? यदि वह कोई ख़राब बात करे तो सारी 
ज़िम्मेवारी उसके सिर सढ़ी जाती है। राजनेतिक और अन्य मेम्बरों सें सदेव सतसेद 
रहता था । विधान संशोधन सम्बंधी प्रस्ताव पेश क्रिया गया जिससे कि इन झगड़ों 
ओर सतसेदों का ही अन्त हो गया। इस संशोधनाजुसार केबिनेट में ७५ से १२ तक 
सदस्य हो सकते हैं और यदि प्रधान चाहें तो एक्सटर्न मंत्री मी रख सकता है । 

व्यवस्थापिका सभायें कोई नियम विधान विरुद्ध नहीं बना सकतीं। उनके 
बनाये हुए सारे नियमों पर सुप्रीम कोट अपना निर्णय देते हैं। यदि कोर्ट उसको 
विधान विरुद्ध समझें तो बिर रह कर दिया जाता है। इसी को नेंयायिक अधानता 
या जुडिशल सुप्रीमेसी ( [00॥2८४४7 $प597९४09८9 ) कहते हैं । 

असाधारण या स्पेशल ट्राइब्यूनक नहीं बनाये जा सकते । केवल युद्ध काछ 
में ही मिलिट्री ट्राइव्यूनल बनाये जा सकते हैं जोर उसी क्षेत्र के निवासियों का 
मुकदमा इनमें हो सकता है। यहाँ के सुप्रीम कोट की अपील प्रीवी कॉसिल में 


नहीं जा सकती । 


मिश्र ( 88ए9६ ) 


सन्‌ १९३४ से पहले मिश्र टर्की वालों के हाथ में था | दिसम्बर सन्‌ १९१४ 
से यह अंग्रेज़ों का रक्षित राज्य बना दिया गया। झुहम्भदअली के वंश के सब से 
बड़े राजपुनत्न हुसेन कासिल सुल्तान बनाये गये | १९१७ में हुसेन कामझिल की झूत्यु 
हो गई ओर इसी वर्ष अंग्रेजों का आधिपत्य भी घट गया । सिश्र अँग्रेज़ों का रक्षित 
राज्य न रहा १७। साच १९२२ को सुब्तान ने अपने को बादशाह घोषित किया । 
आधुनिक राजा इस वंशावली के नव हैं। राजगदी वंश' परम्परा के अनुसार चंश 
के सब से बड़े अधिकारी राजपुनत्र को दी जायेगी | खियाँ या उनके बच्चे गही पर 
नहीं बैठ सकते । जो छोग पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुये है वह सी राजा नहीं 
बन सकते । शासक की अवस्था अठ्वारह वर्ष से कम्त होने पर एक रीजेन्सी की 
स्थापना की जाती है। या तो पूर्ष राजा स्वयं अपना वसीयतनासा छोड़ जाता हे, 
अन्यथा पारलियामेन्ट स्वयं तीन आदुमियों की रीजेन्सी कोन्सिल बनाती है। इस 
रीजेन्सी कोम्सिल के वही छोग सदस्य चुने जा सकते हैं जो कि राजपुत्र हों, या 
प्रधान मंत्री हों या रह चुके हैं, संत्री गण या नेता लोग । 

२२ अक्टूबर सन्‌ १९३० का विधान सिश्र को स्वाधीन, पेधराजतंत्रो 
(0737 ८7ए ०07 १०७४७९४८४४॥ ४४५९ (50ए४/४77८४०४) घोषित्त करदी है । 
समससत मिश्र वासियों का समान नागरिक अथवा राजनतिक अधिकार है--नागरिक 
चाहे किसी देश या धर्म के हैं। घा्िक अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लड़कों और 
लड़कियों के लिये प्रारस्भिक शिक्षा आवश्यक है । 

राजा को सेनेट और प्रतिनिधि सभा की भाँति समान अधिकार हैं। राजा 
ही अर्थ बिलों का श्रीगणेश करता हे । कोई बिह पालियामेन्ट की सम्मभति और 
राजा की आज्ञा बिना नियम नहीं बन सकता। राजा प्रतिनिधि सभा को भंग कर 
सकता है । संत्री इस सभा को हर अकार उत्तरदायी हैं । राजा जलू वा थरू सेना का 
अध्यक्ष होता है। कोई युद्ध. पार्लियामेन्ट की आज्ञा बिना नहीं छेड़ा जा सकता । 
सारे काप्न सत्रियों द्वारा होते हैं । 


शर्ट 


( २१५०९ ) 


सेनेट में १०० सदस्य होते हैं | इनमें से ६० को राजा स्वर नामज़द करता 
है और ४० का जनता द्वारा दुस वर्ष के लिये निर्वाचन होता है। प्रत्येक दसमें वर्ष 
सेनेट के आधे सदस्यों की जगह सें नये सेनेटर नियुक्त किये जाते हैं । 

प्रतिनिधि सभा में १५० सदस्य होते हैँ जो कि पाँच वर्ष के छिये निर्वाचित 
होते हैं | सदस्यों का निर्वाचन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है । 

पालियामेन्ट के सदस्यों को चेतन सिलता है। पालियाप्रेम्ट की आज्ञा से ही 
कर लगाये जाते हैं था हटाये जाते हैं | अर्थ वर्ष के समाप्त होने से तीन सास पहले 


सभा में वजट पेश होते हैं । 
देश का मुख्य धर्म इस्लाम है । अरबी इसकी भाषा है और केरो ( ()४:० ) 


इसकी राजधानी है । 

सभा वंश परम्परा, या ग्रजातांत्रिक विषयों में या ससानता वा स्वाधीनता 

के सिद्धान्तों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । 

स्थानीय शासन--सन्‌ १९०५९ में प्रान्तों को कुछ विशेष अधिकार दिये गय्रे। 
उनको पब्लिक विक्रय स्थान खोलने का पूर्ण अधिकार है । वे गाँव के चोकीदारों का वेतन 
और उनकी संख्या नियत करते हँ--चोकीदारों को अरबी भाषा में गाफिर कहते हैं । 
समस्त वन क्यूलर स्कूल उनकी अध्यक्षता में हैं। प्रान्तीय कोम्सिल में अल्येक केन्द्र (4,-«) 
से दो प्रतिनिधि आते हैं। मुदीर ( ,५४७३०) ही कोन्सिल का सभापति होता है। 

सिश्र पाँच गवर्नर आन्‍्तों में विभाजित है जिसको कि गवनरशिप या 
सुहाफूज ( 5५७)» ) कहते हैं | यह आआन्त भी अन्य छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुये हैं। 

चौद॒ह प्रधान नगरों में सिश्रित समिति हैं। इन सिश्रित समिति ( (5८० 
(0०प्मलों ) में य्रोपषियों की और सिश्र वासियों की समान संख्या है। यह कॉंसिल 
नगरों का झासन व देख रेख करती है । सिकन्दरिया (८५०४०८/४०) की मिश्रित 
कोंसिल के अतरिक्त अन्य समस्त कोंसिलों को कर रूगाने का पूणं अधिकार है । 

७५६ नगरों में स्थानीय शासन की कुछ भिन्न प्रथा है | स्थानीय कॉसिल में 
चार सदस्य होते हैं। इन के कॉसिलों के अधिकार लगभग वही हैं जो कि मिश्रित 
कोंसिलों के हैं । 

सन्‌ १९१८ में कुछ याँवों में ग्राम कोंसिलें नियुक्त की गई । आजकल इस 
प्रकार की कोंसिलें ३९ कस्बों में हैं। परन्तु इनको अपनी कोंसिल में सनमानी 
सदस्य भरने का अधिकार नहीं है । 

केन्द्रीय सरकार को इन कोंसिलों के नियस निषेध करने का पूर्ण अधिकार है। 


दि क्‍ 
चीन ( (शाप ) 

१२ अक्टूबर १९१२ को संसार के एक बहुत ही प्राचीन राजवंश का अन्त 
हुआ | (क्रान्ति के सम्बन्ध में हम सूगोल के पिछलों अंकों में लिख चुके हैं )--यह 
था संचू वंश जो कि ताचिंग चायो ( 9 (77४8 (7०५० ) के नाम से 
अखिद्ध था--- 

इसके अन्तिम बादशाह पू-इस ( ?7-ए75 ) इस वंश' के सोलहवें राजा थे | 
आपका जन्म ११ नवस्वर १९०६ को हुआ | १४ नवम्बर १९०८ को अपने चाचा 
की झत्यु के पश्चात गदही यर बेठे । अपने जन्म के ठीक छ: वर्ष बाद, उसी दिन 
आप राजगही से उतार दिये गये । ५ नवस्बर १९२४ को आपने चीन का नागरिक 
होना स्वीकार किया । 

केन्द्रीय सरकार नानकिंग में स्थापित हुईं। इसको समभ्षिति शासन 
( (:07777700९6 (५०0ए९०८४४7९४४ ) कहना कोई अत्युक्ति न होगा | यह शासन 
कोरमिंगताग ( (077708:978 ) अर्थात्‌ राष्ट्रीय दुछ का प्रतिनिधि है। 

राष्ट्रीय शासन सरकार की पाँच समितियाँ या 'थुआन” ( शेप७॥ ) हैं-- 
कार्य कारिणी समिति, व्यवस्थापक, नेयायिक, परीक्षार्थ, निरीक्षक । 

देश का एक नेता (2/०४70८४४८) भी होता हे । उसकी सहायता के लिये २४ 
से ३६ तक सदस्यों की पराशर्श समिति होती है। प्रत्येक सभ्षिति का एक सभापति 
और उपसभाषति होता है जिनको कि राष्ट्रीय दुल की सुख्य समिति निवोचित करती 
है । समस्त निर्णयों पर, आज्ञापत्रों पर, सेना की देख रेख सम्बन्धी विषयों पर 
प्रेज़ीडेन्ट के ओर उस विषय से सम्बन्ध रखने वाली समिति के प्रेज़ीडेन्ट के अथवा 
संत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये । 

कार्य कारिणी समिति देश की सर्व प्रधान शासन संस्था है। यह समिति 
मंत्रियों को अथवा आवश्यक विषयों पर निर्णय करने के लिये कम्नीशन नियुक्त करती 
है । यह समिति में आय-व्यय अज्ुुमान पतन्न, सुक्ति श्रस्ताव, युद्ध घोषणा, सन्धि 
अस्ताव अथवा अन्य अन्तर राष्ट्रीय विषय से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव व्यवस्थापिका 

समा में पेश करती है । ह ह 


२३० 


| ( श३१ ) 


धारा सभा उपरोक्त विषयों पर विचार करती है । इस सभा का एक सभा- 
पति होगा और एक डपसभापति | इसमें ४० से ९९५ तक सदस्य होने चाहिये । 
सभा के प्रेज़ीडेन्ट की सिफारिश के अज्ुसार राष्ट्रीय सरकार इन सदस्यों को दो 
साल के लिये नियुक्त करती है । 

नेयायिक समिति मुक्तदमे तय करती है, न्याय शासन की देख भार करती 
है, काम में न्रुटि होने के कारण अफसरों को सजा देती है, अभियुक्तों की मुक्ति के 
लिये इस समिति का श्रेजीडेन्ट राष्ट्रीय सरकार से सिफारिश करता है।.. 

परीक्षा समिति का कास वही है जो कि भारतवर्ष में पड्छिक सर्विस कमी- 
शन का है। यह परीक्षा लेने के बाद योग्य पुरुषों को पदों पर नियुक्त करती है । 

निरीक्षण समिति का काय केवल निरीक्षण का है। यह बड़े बड़े अधिकारियों 
पर अभियोग चलाती है ओर हिलस्लाव की जाँच करती है । राष्ट्रीय सरकार इस 
समिति के सदस्यों को नियुक्त करती हे । इसमें १९ से २५ तक सदस्य होते हैं । 
इसके सदस्यों को राज्य भर सें कोई अन्य पद नहीं सोंपा जा सकता न सदस्य ही 


अपने पद से हटाये जा सकते हैं । 

स्थानीय शासन--सन्‌ १९२८ के जुछाई सास में ६ अ्धान और कुछ 
साधारण स्थुनिसिपेलिटियों की स्थापना की गईं। सन्‌ ३९३० में अधान ओर 
साधारण का भेद उड़ा दिया गया। ज्ञात रहे प्रधान स्थुनिसिपेलिदटियाँ राष्ट्रीय 
सरकार अथवा कार्य कारिणी की अध्यक्षता भें थी और साधारण ग्युनिसिपेलिटियाँ 
अपनी आन्‍्तीय सरकारों की अध्यक्षता में थी, दोनों प्रकार का भेद तो अवश्य हटा 


दिया गया है परन्तु उनका शासन पहले की भाँति ही होता है । 


सियाम 
( ाधा ) 


२७ जून १९३२ तक सियास एकतंत्री शासन के सूत्र में आबद्ध था । इसी 
वर्ष यहाँ पर क्रान्ति झ्च गई। राजा को विवद् हो कर वेधानिक बनना पड़ा। 
विधान बनने में अवश्य बहुत समय नष्ट होता है। इसी कारण कुछ काल के लिये 
शासन निम्नित्त २७ जून को ॥९०90/747ए (/०7500ए८०7४% 3८४ पास कर 
दिया गया । ससस्त अधिकार प्रजा के अथवा राष्ट्र के हैं । 

राजा राज्य का अधिष्ठाता है। शासन अधिकार जनता दुल के पत्द्ह सदस्यों 
की एक समिति के हाथ में हैं। यह सदस्य 'पीपव्स सेनेट' ( ?2209[०४? 5९09६० ) 
में से चुने जाते हैं । 

नये विधान की तय्यारी हो रही है। इस विधान के अनुसार सभा के आधे 
सदस्यों को राजा नामज़द करगा और आधे सदस्यों का निर्वाचन होगा। 

आचीन सुप्रीम कॉंसिक और प्रिवी कोंसिल भंग कर दी राई हैं । 

सियास राज्य १० केन्द्र था 'सानथों) ( (77८6 0# /(०00॥707॥ ) में 
विभाजित है। ९५ केन्द्रों में शासन के लिये ९ छाडे लफ़्टन्द ( .070 46प:९- 
78705 ) हैं। उनकी अध्यक्षता में छोटे छोटे ग्रान्‍्तों के गवर्नर रहते हैं। क्रुन्गदेव 
( ॥+प्र7846 ) केन्द्र के शासन के लिये एक छाडे प्रीफ़ेक्ट होता है । यह दस 
केन्द्र ६९ प्रान्तों में विभाजित हैं ( अर्थात्‌ 'चंगवत! (97892: )। ४०६ ज़िलों 
में विभाजित है. ( अथात्‌ “अमपुर' ७7075 )। ४९७८ कम्यून में विभाजित है 
( 'तम्बोन! 3 2777098$ )। | 

सियास आजकल अनेकों सन्धि करने के बाद विदेश' जातियों के झंझट 
से मुक्त हो गया है । 


२३२ 


दक्षिणी अमरीका के स्वतंत्र राज्य 


यह छोटे छोटे राज्य पहले स्पेन के अधीन थे । पाठकों को विदित होगा कि 
स्पेन वालों ने यहाँ आकर अपने उपनिवेश बनाये | सोने की खोज में उन्होंने सारा 
देश छान डाला, निवासियों पर जो अत्याचार किये उनका वर्णन करने से रोसांच 
हो आता है । धीर धीरे निवासियों ने तथा उपनिवेशकों ने दृढ़ता से स्वतंत्रता प्राप्त 
की । हस दक्षिणी असरीका के राज्यों के विधान सें स्वतंत्रता के युद्ध का वर्णन 
करना व्यर्थ समझते हैं | हम केवल संक्षिप्त में आवश्यकतानुसार सब कुछ आप के 
सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । ह 

१-वबेनेज़ुला 
( ४९४९०४2ए०८ ) 

यहाँ के निवासियों ने सन्‌ १८३० में रिपब्छिक की घोषणा की, परन्तु 
निवासियों में अथवा अन्य व्यक्तियों में सदेव फूड रहती थी। इसी कारण देश का 
शासन डीक प्रकार न हो सकता था। महाशय विनसेन्टी गोमेज़ ((७९४८/४ [प७॥ 
५३७८९०४७४ (5077९ ) ने इस झगड़े को अन्त करने का प्रयल्ल किया। आप १९०५९ 
से १९१७० तक और पुन; सत्‌ १९२२ से १९२९५ तक वेनेजुका रिपब्लिक के प्रेज़ीडेंट 
रहे । सन्‌ १९२९५ में देश के राजनैतिक विषयों से आप विल्कुछ पथक हो गये । 
परन्तु सेनापति के पद पर स्थित रहे। सन्‌ १९३१३ के अग्नेल सास में सेना में 
उपद्वव खड़ा हो गया । कांग्रेस ( कांग्रेस के अर्थ हैं व्यवस्थापिका सभायें ) ने जनरल 
गोमेज़ को अेजीडंट निर्वाचित कर लिया | ७ जुलाई १९३१ को विधाव में भी 


संशोधन कर दिया गया । 
विधानाजुसार कांग्रेस के दो भाग हैं--सेनेट और चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ । सेनेट 


में ३० वर्ष की अवस्था के ४० सेनेटर होते हैं । प्रत्येक आंत दो सदस्य भेजता हे । 
इनकी कार्य कार अवधि तीन वर्ष है। 
चेम्बर आफ डिपुटीज़ अर्थात्‌ प्रतिविधि सभा में ७७ सदस्य होते हैं। इसकी 
श्३३ 
डे श् 


( श३४ ) 


कार्य काल अवधि भी तीन वर्ष है । $ सदस्य ३०,००० जन संख्या का अतिनिधि 
होता है । यदि किसी ग्रांत में १७,००० वोट शेष रह जावे तो वह प्रांत $ सदस्य 
और भेजता है। 

कांग्रेस कम से कम तीस वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को सात वर्ष के लिये 
राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। केविनेट मंत्रियों के परामर्श से ही शासन का सारा 
काम होता हे । 

कारकास इस देश की राजधानी हे। आवश्यकता पड़ने पर कारय कारिणी 
इसको हटा भी सकती है। 

प्रान्तों को भी पूण खतंत्रता प्राप्त हे, उनको समस्त ससान राजनेतिक 
अधिकार प्राप्त हैं। अत्येक प्रांत में लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली हैं, एक प्रेज़ीडेंट होता है 
जो कि प्रांतीय विधानाहुसार चुना जाता है । 

ज़िलों में ग्युनिसिपेलिटियाँ हैं, म्युनिसिपल कोंसिल इत्यादि हैं । 


२-यूरेगुए 
( ए-#ण्ड्टण०ए ) 

इस देश में स्पेन के राजाओं के प्रतिनिधि अर्थात्‌ वाइसराय शासन करते 
थे। वास्तव में यह राज्य ब्रेज़ील के अधीन था और उसी का प्रांत भी था। घोर 
प्रयत्न के बाद अथवा अनेकों कष्ठों को सहकर १८ जुलाई सन्‌ ३६८३० को उन्होंने 
अपनी सखतंत्रता घोषित कर दी, विधान पास कर दिया। देश का सुचारु रूप से 
शासन होने रूगा | 

इस देश वालों ने इस बात का ध्यान रक्खा कि प्रेज़ीडंट कभी भी डिक्टेटर 
( [070:870# अर्थात्‌ सब कुछ करता धरता ) न बन जाये । कार्य कारिणी में प्रेज़ी- 
डेंट सम्मिलित है और उसकी सहायता के लिये ५ सदस्यों की एक राष्ट्रीय शासन 
कारिणी समिति है । इसके छः सद॒स्य तो बहुसत दुलू से चुने जाते हैं और ३ उस 
अठप दर से चुने जाते हैं जिसके अव्प दलों में से सबसे अधिक वोट आये हों। इस 
शासन कारिणी के ३ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अपना पदु त्याग करते हैं, और उनकी 
जगह नये चुने सदस्य जाते हैं। जनता ही प्रेज़ीडन्ट को और शासनकारिणी 
कोन्सिल को निर्वाचित करती है। अज़ीडेन्ट का निर्वाचन चार साल के लिये होता 
है । उसका पुनः निर्वाचन केवल उसके कार्य काल की अवधि समाप्त होने के आड 


( श३५ ) 


साल बाद हो सकता है । 
प्रेज़ीडेन्ट विदेश, युद्ध, जलसेना और देशी मंत्रियों को नियुक्त करता है और 


उन पर उसका पूरा दुबाव है। कोंसिल अर्थ, देश' सेवा, तिजारत, शिक्षा के विभागों 
के संत्रियों को नियुक्त करती है । कोन्सिल वार्षिक आय व्यय अनुसान पतन्न तय्यार 
करती है और आय के साधन ढूँढ़ कर श्रेज़ीडेन्ट को बतलाती है । 

सन्‌ १९१५९ में विधानसंशोधन हुआ--चर्च को राज्य से प्रथक्‌ कर दिया 
गया अर्थात्‌ यह घोषित कर दिया गया कि धर्म का राजनैतिक विषयों में कुछ स्थान 
नहीं होना चाहिये । 

प्रथम तो केवल १८ वर्ष की अवस्था वाले मनुष्यों को मताधिकार था। यह 
आवश्यक है कि वोटरों को छिखने पढ़ने की योग्यता होनी चाहिये। सन्‌ ३९२१ 
में खियों को भी सताधिकार दिया। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार 
पर होता है। 

पार्लियामेन्ट के दो भाग हैं :---सेनेट ओर प्रतिनिधि सभा ( 520966 2४० 
(9777 6८ 07 ९८०/९४००४०७४४४८७ ) | सेनेट में १५ सदस्य हैं जिनको कि एक 
निर्वाचन संघ ( /[0९2८:८079 (:०0[०४० ) छः वर्ष के लिये निर्वाचित करता है। 
प्रत्येक विभाग ( [0९94/7077९770 ) एक सदस्य मेजता है। ६ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष 
पद त्यागते हैं। द 

, अतिनिधि सभा में १२४ सदस्य हैं जो कि तीन वर्ष के लिये निर्वाचित होते 

हैं। १२००० व्यक्ति एक अतिनिधि को निर्वाचित करते हैं। 

सभाओं का अधिवेशन १५ साचे से १५ दिसम्बर तक होता है । छुट्टियों के 
दिनों में दो सेनेटरों ओर पाँच प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की एक कोन्सिल 


काम करती है। 
२-पौरू 
( ?€-प ) 
पीरू में भी स्पेन के वाइसराय शासन करते थे । १८ जुलाई सन्‌ १९२१ को 


पीरू ने खतंत्रता की घोषणा की । परन्तु पूर्ण स्वत्तत्रता उनको केवल सन्‌ १९२४ में 
युद्ध के बाद आप हुई थी । आजकल पीरू का शासन ३८ जनवरी १९२० के 


विधानाजुसार हो रहा है । 


( शरद ) 


यहाँ पर सेनेट को और प्रतिनिधि सभा को जनता ही पाँच पॉँच वर्ष के 
लिये निर्वाचित करती है। सेनेट में ३५ सदस्य होते हैं, और प्रतिनिधि सभा में 
११० सदस्य होते हैं | प्रत्येक वर्ष २८ जुलाई से सभाओं का अधिवेशन आरस्म होता 
है । यह सभायें ९० दिन से १२० दिन तक कास करती हैं । 

प्रेज़ीडेन्ट पाँच साल के लिये चुना जाता है और ७ सदस्यों के एक केबिनेट 
हारा शासन कार्य करता है । केबिनेट के सदस्य ग्ेज़ीडेल्ट को उत्तरदायी हैं । भ्रेज़ी- 
डेन्ट जब चाहें उनको पदच्युत कर सकता है। 

देश में बीस विभाग ( 7)९02/077९705 ) हैं जो कि ११३ प्रान्तों 
में विभक्त हैं । यह प्रान्त भी ५७३ ज़िलों में चिभक्त है। प्रत्येक विभाग में प्रीफ़ेक्ट 
होता है, और अत्येक ग्रान्‍्त में एक सब-प्रीफेक्ट होता है । 

स्थुनिसिपेलिटी के सदस्यों को जनता ही निर्वाचित करती है। परदेशियों 
को भी मताधिकार है । 

४-पेरागुये 
( एिकग8प०ए७ए ) 

यह देश सन्‌ १८११ में स्पेन के बच्चन से मुक्त हुआ। १८१५ में डाक्टर 
गेस्पर ( ॥2%, 05९ (98537 रि०व८ऑंंवुपट #7+9प८०७ ) डिक्टेटर बन 
गये और अपनी झूत्यु पय्यत्त, २० सितस्वर सन्‌ १८४० तक डिक्टेटर बने रहे । 
इसी वर्ष एक नया विधान बनाया गया। इसके अज्लुसार प्रज़ीडेन्ट ही सब प्रधान था। 

सन्‌ १८६५ से १८७० तक पेरागुये का ब्रेज़िल राज्य से युद्ध छिड़ा रहा। 
सन्‌ १८७० में युद्ध समाप्त हो जाने के बाद नवीन विधान का निर्माण किया गया। 

कांग्रेस के दो भाग हैं :--सेनेट और प्रतिनिधि' सभा!। सेनेट में २० सद्स्य 
हैं। ८००० से १२,००० तक जनता एक सेनेटर को निर्वाचित करती है । सेनेट की 
कार्य काल अवधि छः वर्ष है। ६ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद॒च्युत होते हैं और नये 
सदस्य भरे जाते हैं । 

अतिनिधि सभा में ४० सदस्य होते हैं जो कि चार वर्ष के लिये निर्वाचित 
किये जाते हैं । आधे सदस्यों का दूसरे वर्ष निर्वाचन होता है। ६,००० जनता के 
हिसाब से एक अतिनिधि चुना जाता है। अडारह वर्ष की अवस्था वाले मनुष्यों को 
सताधिकार है । | 


( २३७ ) 


दुध्टियों में काम करने के लिये दो सेनेटरों ओर चार अतिनिधियों की सभा कास 
करती है। प्रेज़ीडेन्ट भी चार वर्ष के लिये निर्वाचित किया जाता है। उसकी 
सहायता के लिये ५ सदस्यों का एक केविनेट रहता है । 


५-इक्वेडर 


( >टपद्वऐ07 ) 

स्पेन से तारतस्य युद्ध के बाद १३ सई सन्‌ १८३० को इक्वेडर ने रिपब्लिक 
की घोषणा की । स्मरण रहे इससे पहले इक्वेडर क्वीटों ((>)प्रां८0 ) नाम से प्रसिद्ध 
था। आजकल देश का शासन २६ मार्च १९२५९ के विधानाजुसार हो रहा है । 

जनता ही प्रेज़ीडेन्ट को चार साल के लिये निर्वाचित करती है । अकारण 
रूत्यू हो जाने पर या इस्तीफ्‌ देने पर देशी जंत्री प्रज़ीडेन्ट की जगह काम करता 
है। केविनेट में छ; मंत्री होते हैं जो इकट्टे और प्रथक छथक दोनों ही अकार 
ज़िस्मेवार हैं । 

कांग्रेस के दो भाग हैं :--सेनेट अर्थात्‌ प्रधान सभा। इसमें ३२५ सदस्य 
होते हैं। जिनकी कार्य काछ अवधि चार वर्ष होती है। भीतर के और समुद्ग तट 
का अत्येक प्रान्त एक सेनेटर भेजता है, आचीन था पुरातन आँत भी एक सेनेटर 
सेजता है । विश्वविद्यालय, स्पेशल शिक्षालूय, छापेखाने, वैज्ञानिक और साहित्यिक 
संस्थायें, तिजारत, हिदुस्तानियों का रक्षा विभाग अल्येक एक सेने८र चुनता है। 
आरम्मिक और नार्मल शिक्षारय, कृषी, व्यवसाय, श्रम, देशी निवासी इत्यादि 
अत्येक दो सेनेटर चुनते हैं। 

“ेम्बर आफ डिपुटीज़' में ५६ सदस्य होते हैं जो कि दो वर्ष के लिये निर्चा- 
चित होते हैं । अल्येक अन्त कम से कम दो प्रतिनिधि सेजता है । जिन आआन्तों की 
जन संख्या १,००,००० से अधिक है वे दो से अधिक अतिनिधि भी भेजते हैं । 

खस्री और पुरुष दोनों को ही सताधिकार प्राप्त है। निर्वाचकों को लिखने 
पढ़ने की थोग्यता होनी चाहिये । 

कांग्रेस को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है पर स्वयं क्वीटों 
में 4० अगस्त से अपना कार्य आरम्भ करती है । हिन्दुस्तानियों को कर से मुक्त 
कर दिया गया है । 

प्रान्‍्तों का शासन गवनरों द्वारा होता है, उनके छोटे विभागों का अर्थात्‌ 


( २१३८ )» 


केन्टनों का शासन राजनेतिक सरदारों ( 008८४ (296८५ ) ह्वारा होता है। 
पेरिलों का शासन पोलिथिकल छफ्टन्टों ( 2000७ ९प८०78785 ) द्वारा 
होता है । 


६-चाइल 
( टफ्रा७ ) 


१८ सितस्वर सन्‌ १८१० को चाइल ने अपने को स्पेन के बन्धन से मुक्त 
कर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की | यह 
बात तो प्रसिद्ध ही है कि सरते दुस तक भी कोई अपना पक्ष नहीं छोड़ता। 
अस्तु, सन्‌ १८१८ में ही चाइल को मुक्ति झिली ॥ आजकल चाइल का शासन 
१८ अक्टूबर सन्‌ १९२५ के विधानाबुसार हो रहा है । 

सेनेट ओर चेम्बर का निर्वाचन जनता द्वारा केवछ नाम सात्र के लिये होता 
है। फ़वेरी सन्‌ १९३० में दलों ने आपस में समझौता करके दोनों सभाओं में कुछ 
सदस्य भेजे । 

सेनेट में ४७ सदस्य ८ वर्ष के लिये पाँच प्रान्‍्तों द्वारा चुने जाते हैं । प्रत्येक 
प्रान्त पाँच सदस्य सेजता है । आधे सदस्य प्रति चौथे वर्ष त्याग करते हैं। चेस्बर 
में १६२ सदस्य २३ वर्ष की अवस्था वाले शिक्षित जनता द्वारा छुने जाते हैं। 
(३०,००० जनता $ सदस्य चुनती है )। 

कांग्रेस का अधिवेशन १२ मई से १८ सितस्बर तक होता है। जनता ही 
प्रेज़ीडेन्ट को छः वर्ष के छिये निर्वाचित करती है, उसका पुनः निर्वाचन नहीं हो 
सकता प्रेज़ीडेन्ट काँग्रेस के नियमों का निषेध कर सकता है, परन्तु आधे से 
अधिक मेम्बरों की उपस्थिति में ई सदस्यों का सत श्रेज़ीडेन्ट के इस निषेध को 
रद्द कर सकता है | 

निर्वाचन सम्बन्धी झयड़ों का एक द्राइब्यूनल निषटार करता है। इस 
 ट्राइब्यूनल में पाँच सदस्य होते हैं जो कि छाटरी डाल कर चछुने जाते हैं । 

शासन काय के छिये अत्येक विभाग के लिये एक मंत्री होता हे। यह 
अंद्रीगण प्रेज़ीडेन्ट के अति उत्तरदायी हैं। संत्री सभा में केवल भाषण दे सकते 
हैं, परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। 


( २३५ ) 
>-बअज्ञील 
( जउिल्छ्टा। ) 


३ सई सन्‌ १७०० को पुरतंगाल वालों ने इसको खोज निकाछा था। सन्‌ 
१८१५ में इसको राज्य ((702000) घोषित कर दिया गया। पुतंगाल के बादशाह 
का ज्येष्ठ पुत्र डाम पीडरों (0970 7८०४०) वैधानिक राजा और सरंक्षक घोषित 
किया गया। उसी व ब्रेज़ील को स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। सन्‌ १८४६ में ब्रेज़ील 
में उपद्रव भचा । डास पीडरो द्वितीय को गद्दी पर से उतार दिया गया और संयुक्त 
ब्रेज़ील एक्ट के नास से ब्रेज़ील रिपब्लिक घोषित किया गया | सन ३८९१ में ब्रेज़ील 
का विधान बना, सन्‌ १९२६ में यह पुनः स्वीकार कर लिया गया और अक्टूबर सन्‌ 
१९३० में सेना समिति ( ५(69/ए |८८७) ने भी इसको स्वीकार कर लिया 
और शासन की बागडोर अपने हाथ में ली । 

संयुक्त राष्ट्र ब्रेज़ील में २१ प्रान्त हैं । इसमें आकरे (8027८) और एक अन्य 
संघीय प्रान्त भी सम्मिलित हैं। अत्येक प्रान्त को शासन-स्वातंत्य है और इच्छा- 
नुसार व्यय करता है। केन्द्रीय शासन रक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी बात में 
हस्तक्षेप नहीं करता है। केन्द्रीय सरकार आन्‍्तों को डीक शासन करने का आदेश 
करती है, अर्थ विषयों का निरीक्षण करती है। संघीय नियमों को कार्यान्वित 
कस्ती है, बाहर से आने वाले सार पर कर लगाती है। टिकट, स्टाम्प, नोट, 
इत्यादि का कार्य भी केन्द्रीय शासन करती है। परन्तु विदेश को जाने वाले 
सामान पर कर, सम्पत्ति, व्यवसाय, तिजारत इत्यादि पर कर छगाने का अधिकार 
“ अन्तीय सरकार को हे । 

चेम्बर आफ डिपुटीज़ में २५२ सदस्य होते हैं जो कि तीन वर्ष के लिये 
छुने जाते हैं । प्रत्येक प्रान्त कम से कस चार अतिनिधि भेजता है। सेनेट में ६३ 
सदरुय होते हैं । प्रत्येक प्रात ३ सदस्य ९ वर्ष के लिये भेजता है। ६ सदस्य तीसरे 
वर्ष अलग होते हैं और नये सेनेटर छुने जाते हैं। सभाओं का अधिवेशन तीसरी साचे 
. से रियोडि जेनिरो (र700० ]27०7०) में आरम्भ होता है ओर रूगभग चार 
. सास तक रहता है । डिपटियों को और सेनेटरों को वेतन सिता है। यह लोग 
मंत्री जब॒तक नहीं बन सकते जब तक कि यह छोग सभा को अपना त्याग पत्र 


नभेज दें।... ५ 


( २४० ) 


प्रेज़ीडेन्ट सभा द्वारा चार साल के लिये चुना जाता है । उसकी 
अवस्था कम से कम ३५ वर्ष की होनी चाहिये। वह अफसरों को नियुक्त करता 
है, उनको पदच्युत भी कर सकता हे। वह सेना का जध्यक्ष होता है। सेनेट के 
परामर्श से युद्ध ओर शान्ति की घोषणा करता हे । फ़ेडरल ट्र [इब्यूनल के सदस्यों 
को और राजपूतों को नियुक्त कर्ता हे। मंत्री गण कांग्रेस में नहीं जा सकते परन्तु 
काँग्रेस की समितियों से सदेव उसको चिट्ठी पत्री करनी पड़ती है । 

८-अर्जेन्टाइन रिपब्लिक 
( 3786०४रध8 रिस्णा८ ) 

२५ सई सन्‌ 8८१० को स्पेन के विरुद्ध विद्रोह की पताका फहराई गई 
ओर ९ जुलाई सन्‌ १८१६ को स्वतन्त्रता घोषणा की गई। सन्‌ १८१६ से १८५२ 
तक देश में अशान्ति रही । २० मभहे सन्‌ १८७३ को विधान की घोषणा की गई । 
सन्‌ १८६०, १८६६, १८६८ और सन्‌ १९३२ में विधान में संशोधन किया गया। 

प्रेज़ीडेन्ट को ३७६ सदस्यों का एक निर्वाचन संघ निर्वाचित करता 
है। यह सदसण १४ प्रान्तों और राजधानी के अतिनिधि होते हैं, प्रेज़ोडेन्ट सेना- 
पति का कास करता है, सिविल, सिलिट्री और नेयायिक पदाधिकारियों को नियुक्त 
करता है। संत्री मंडल और ग्रेज़ीदेन्ट दोनों ही उत्तरदायी हैं । 

वाईस श्रेज़ीडेन्ट केवल सेनेट का सभापति होता है... प्रेज़ीडेन्ट ' और वाईस' 
प्रज़ीडेन्ट रोभन केथाकिक सत के अनुयायी होने चाहिये, और अर्जेन्टाइन के, 
निवासी होने चाहिये | छः वर्ष तक उनका निर्वाचन नहीं हो सकता । 

सेनेट में ३० सदस्य होते हैं। दो राजधानी के अतिनिधि होते हैं। और 
प्रत्येक प्रान्त की व्यवस्थाधपिका सभाये दो दो सदरुय भेजती हैं । सेनेट के सदस्यों की 
कार्य काल अवधि ५ वर्ष है। या ' 

हाउस आफ़ डिपुटीज़' में १७८ सदस्य होते हैं, जोकि जनता द्वारा चार 
वर्ष के लिये चुने जाते हैं। आधे मेम्बर दूसरे वर्ष अछग होते हैं । 

दोनों सभाओं की बेडक १ मई से ३० सितम्बर तक होती है । 


